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 Tuesday,  November  25;,<1969/Agrahayana  4,  891.  (Saka)

 विषय  पुष्ट

 Subject  Pages

 weal  के  मौखिक उत्तर
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  संख्या

 S.  Q.  Nos.

 1४1.  केन्द्रीय  सरकार  of:'  Hindustan  ‘Motors  by
 Central  Government

 हिन्दुस्तान  मोटेल  को  श्रपने

 नियंत्रण  में  लिया  जाना

 182.  मुल्य  प्रशयुह्क  Statutory  Comission  on  Prices,  Costs  and

 सम्बन्धी  सांविधिक  आयोग

 183.  मध्य  प्रदेश  में  बिड़ला  की  Raids  on  Birla  Firm  in  Madhya  Pradesh  5-13

 फर्म पर  छापे

 184,  गैर-संगठित  क्षेत्रों  में  बाल  Child  Labour  in  Unorganised  Sectors

 श्रम

 के  लिखित  उत्तर  WRFETEN  ANSWERS:  TO  QUESTIONS प्रश्नों

 185.  हैदराबाद  में  दूर  संचार  Tele-Communication  Cable  Factory  at
 Hyderabad

 केबल  बनाने

 186.  भारत  के  समान  Need  for  Uniform  Civil  Code  for  India  18

 ब्याही  संहिता  कीः

 आवश्यकता

 187.  नई  दिल्‍ली  4  रेलवे  की  Allotment  of  Railway  Land  to  a  Private
 Firm:  in  Néw  Delhi:

 भूमि  की  एक  प्राईवेट  फर्म  को

 अलाट  किया  जाना

 ना  a

 नाम  पर  ग्रंथित  यह  +  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस

 सदस्य  ने  वास्तव  में  पुछा  था  ।

 *The  Sign  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was
 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)



 विषय lo  प्र०  संस्था  '  a4  पृष्ठ

 Pages S.Q.N  Subject

 188.  आयकर  अ्रपीलीय  Appeals  pending  before  Income  Tax  Appel-
 late  Tribunal

 कररा  के  विचाराधीन  पढ़ी

 भ्र पी लें

 189  गुजरात में  साम्प्रदायिक
 Attacks  on  Passenger  Trains  during

 ‘om munal  Riots  in  Gujarat  20
 दंगों  में  सवारी  गाड़ियों

 ara

 190  Fixation  of  Prices  of  Cement  and  Sugar सीमेंट  att  चीनी  का  मुल्य

 निर्घारण

 191  Halt  Station  at श्रीनगर  दिल्‍ली  Trinagar  (Rampura)

 में  हाल्ट  clara
 Delhi

 192  प्रौद्योगिक  एककों  द्वारा  Violation  of  Licensing  conditions  by  Indus-
 trial  Units

 लाइसेंस  की  दस्तों  का

 उल्लंघन

 193  qa  तथा  दक्षिण  पू  रेलवे  Demands  of  Drivers,  Guards  and  other
 Maintenance  Staff  of  Eastern  and

 के  गानों  तथा
 South-Eastern  Railways

 दूसरे  संधारण  कर्मचारियों

 की  मांगें

 194  Prices  of  Mercedes  Trucks मर्सिडीज  ट्रकों  के  मुल्य

 195  बिहार  में  बड़े  उद्योग  Big  Industries  in  Bihar

 196  Construction  of  Cuttack  Paradeep  Line  on
 दक्षिण ga  tay  कटक

 24
 परादीप  लाइन  का  निर्माण

 South-Eastern  Railway

 197  अ्रशोक  पेपर  मिल्स  Ashok  Paper  Mills  Ltd.,  Darbhanga

 दरभगा

 198  ग्रस्त  अरर  1969  Shortage  of  Steel  in  Delhi  during  August
 and  September,  1969  25 में  दिल्‍ली  में  इस्पात  at

 कमी

 199  गांधी  शताब्दी  ag  में  Prohibition  during  Gandhi  Centenary

 निषेध  Year  25-26

 200  फ़र्मान  बग  क्लर्को  की  A  yenu  of  promotion  of  Commercial
 Clerks  26 पदोन्नति  के  अवसर

 201  रूरकेला  में  हिंसात्मक  Violent  Incidents  in  Rourkela  26

 घटनाओं

 (ii)



 tie  घर  विषय

 S.  0.  Nos.  Subject  Pages

 202.  बेनट  कोलमन  एण्ड  कम्पनी  Management  of  Bennett  Coleman  and  Co.

 लिमिटेड  की  प्रबन्ध  व्यवस्था
 Ltd.  27

 Revision  of  Code  of  Practice  for  Rein- 203.  भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा

 की  प्रक्रिया
 forcement  by  Indian  Standards  Insti-
 tution

 संहिता  में  संशोधन

 B.  Line  from  Delhi-Shahdara  to  Saha- 204.  दिल्‍ली  श्ञाहदरा  से
 28

 पुर  तक  बड़ी  लाइन
 ranpur

 205.  रूरकेला  में  विशिष्ट  इस्पात  Setting  up  of  Special  Steel  Plant  at
 Rourkela

 कारखाना  स्थापित  करना

 206.  मेंसे  मार्टिन  एण्ड  कम्पनी  Taking  over  of  Management  of  Railway
 29

 से  रेलवे  लाइनों  का  प्रबन्ध
 Lines  from  M/s.  Martin  and  Co.

 लेना

 207.  ग्रायातित  वस्तु  शर  Indigenous  production  of  Imported  Items
 and  Equipment  29--31

 उपकरणों के  स्थान  पर

 काम  थाने  वाली  देशी

 वस्तुओं  उपकरणों  का

 उत्पादन

 208,  इस्पात  का  उत्पादन  लक्ष्य  Production  Target  of  Steel

 Supply  of  Coking  Coal  to  Hindustan  Steel 209.  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड
 Ltd.  32--33

 को  कोककर  कोयले  की

 सप्लाई

 33 210.  विशिष्ट  योजनाओं  के  लिये  World  Bank  Loan  for  Special  Schemes

 fara  बेक  से  करा

 अतारांकित  wea  संख्या

 5.  Q.  Nos.

 Hindustan  Photo  Films  Manufacturing 1201.  हिन्दुस्तान  फिल्मस

 मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  Company  Limited

 लिमिटेड

 1202.  गुजरात  में  रेलवे  लाइनों  Scheme  of  Dieselisation  of  Rai]  Routes
 in  Gujarat  34

 पर  डीजल  से  रेल  गाड़ियां

 चलाने  को  योजना

 1203.  पशिचम  रेलवे  की  श्रंकलेश्वर  Conversion  of  Ankleshwar  Rajpipla-line

 राजपीपला  लाइन  को  बड़ी
 (Western  Railway) in  Broad  Gauge  34--.5

 लाइन  में  परिवर्तित  करना

 (iii)



 करता  प्र०  संख्या  विषय

 U.  S.  0.  Nos.  Pages Subject

 रेलवे  मय 1204.  पश्चिम  रव  of  Section  between  Virar  and

 समान  का
 Ahmedabad  of  Western  Railway  35

 अहमदाबाद

 विद्युतीकरण

 [20°  गुजरात  में  उद्योगों  .  का  Development  of  Industries  in  Gujarat

 fama

 1206  मैसर्स  लक्ष्मी  अ्राटोसाइकल्स  Issue  of  Licence  to  M/s.  Lakshmi  Auto-

 को  लाइसेंस  दिया  जाना  cycles

 1207.  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  कौ  Labour  Problem  in  Durgapur  Steel  Plant

 श्रमिक  समस्या

 12025.  मल  को  पर  उठा  कर  Abolition  of  System  of  carrying  Night  Soil

 ले  जाने  की  cafe  at
 on  Heads

 समाप्त  किया  ज्ञाता

 1200,  हैवी  इंजीनियरिंग  Working  of  Heavy  Engineering

 «ची  का  कार्यकरण  Ranchi

 1210.  इस्पात  की  माँग  Demand  of  Steel

 1211.  उल्टा  डॉग  रोड  रेलवे  Wagon  Breaking  at  Ultadanga:Road  Rail-
 way  Station  (Eastern  Railway)  41

 पर  माल

 डिब्बे  का  टूटना

 1212.  रूरकेला  भिलाई  Training  of  Iranian  Technical.  Personne!
 in  Steel  Plants  at  Rourkela  and  Bhilai  41

 संयंत्रों  में  ईरान  के  तकनीकी

 कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण

 1213.  मशीनों  Import of,  Machinery  42

 1214.  कानपुर  में  डाइनेमो  पट्ट
 Theft  of  Dynamo  Belt  at  Kaapur  42

 चोरी

 1215.  रेलवे  बोड  के  अ्रध्यक्ष  Railway  Board’s  Chairman’s  visit  to  USSR  43

 रूस  यात्रा

 1216.  श्रौद्यो  गीत  लाइसेंस  सम्बन्धी  -i  Implementation  of  Recommendations  of
 Industrial  Licensing  Policy  Inquiry नीति  जांच  समिति  की
 Committee  43

 सिफारिशों
 की  क्रियान्विति

 1217.  जयपुर  में  विधि  मंत्रियों  Law.  Minister’s  Conference  at.  Jaipur  43-44
 सम्मेलन

 फर्मों  विदेशियों 1218.  Permit  System  for  Regulation  of  Employ-

 नियुक्ति के  नियमित कर रा
 ment of  Foreigners  by  Firms  44

 के  लिये  पर  मिट  पद्धति

 ि



 श्री ७  संख्या  विषय

 U.S.  G.  Nos.  Subject  Pages

 1219.  पिछड़े  क्षेत्रो ंमें  उद्योगों  का  Development  of  Industries  in  Backward

 विकास
 Areas  45

 :  तकनी की 1220.  इंजीनियरी  Formation  of  Industrial  Co-operatives  for

 स्नातकों  के  fax  औद्योगिक  Engineering  and  Technical  Graduates

 सहकारी  समितियों  को

 गठन

 1221.  दमा चल  प्रदेश  में  अखबारी  Setting  up  of  New  spor nat  al  iat  Factory  in  Hima-
 chal  Pradesh  46 कागज  निर्माण  कारखाने

 का  स्थापित  किया  जाना

 1222.  पौढ़ी  गढ़वाल  Industries  in  Pauri  Garhwal  (UP)

 में  उद्योग

 1223.  लखनऊ  में  ::  प्रथम  श्रेणी  Suicide  by  Ist  Class  Railway  Clerk  at
 Lucknow  47

 कलक  द्वारा  हत्या

 1224.  wa  इंजीनियरिंग  वर्क्स  Jay  Engineering  Works,  Calcutta  47-49

 कलकत्ता  की  पूजी

 1225,  e aTh  डेविस  इंडिया  Parke  Davis  Ltd.,  Bombay

 बम्बई

 1226.  मेसर्स  निर्लोन  सिंथेटिक  M/s:  Nirlon  Synthetic  Fibres  and  Chemi-
 cals  Ltd.,  Goregaon,  Bombay

 फाइनल  एण्ड  कैमिकल्स

 बम्ब

 1227.  प्रबन्ध  प्रभावितों  सम्बन्धी  Violation  of  Provisions:  of  Companies  Act

 के  regarding  Managing  Agencies समवाय  अधिनियम

 उपनन्धों :का का  उल्लंघन

 1228.  विक्स  वस्तुझ्नों  Production  of  Luxury  Good:

 उत्पादन

 1229,  बिदेशी  सहयोग  Foreign  Collaboration  53

 1230  बिदेशी  मुद्रा  की  बचत  Savings  in  Foreign  Exchange

 Change  of  Route  of  Mussourie  Express 1221.  मसूरी  एक्सप्रेस  गाड़ी  के
 Train  35 मांगे  में  परिवर्तन

 1232.  नेपाल  इन्सूलेटिंड  केबल  Working  Results  of  National  Insulated
 Cable  Company,  West  Bengal  35--57 परचम  बंगाल

 1233.  बदं बान  जर्व  में  9  ,  Looting.of UP  19090  Express  at.  Burdwan
 (Eas  tern  Rail  way)  37 दन  एक्सप्रेस  माड़ी  का

 (v)



 oes पता ०  प्र  संख्या  विषय

 U.  5,  0.  Nos.  Subject  Pages

 1234  पश्चिमी  तट  रेलवे  West  Coast  Railway

 1235.  ta  डिब्बों  की  दालान  तथा  Display  of  Notices  of  Sleeping  and  Sitting

 बैठने  के  स्थानों की  क्षमता  Capacity  in  a  Compartment  58

 सम्बन्धी  सूचनाएं  लगाना

 Provision  of  Cleaned  Water  in  Railway 1236.  रेल  के  डिब्बो ंमें  पेय  जल

 की  व्यवस्था
 Compartments

 we}  Auto-Engine  Cycle  Rickshaws  359
 i237.  इंजन  साइकिल

 fram

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  Labour  Trouble  in  Bokaro  Steel  Plant 1238.

 में  श्रमिक  विवाद

 1239.  रेलवे  बोड़  को  एक  Recommendation  of  Wanchoo  Committee
 Report  regarding  Conversion  of  Rail-

 हासी  सांविधिक  निगम  के
 way  Board  into  an  Autonomous  Statu-

 रूप  में  परिवर्तित  करने  के  tory  Corporation

 बारे  में  वांचू  समिति  के

 प्रतिवेदन
 में  को  गई

 सिफारिशों

 1241.  मध्य  रेलवे  के  संग चल  Annual  Divisional  Conference  of  Railway
 Running  Staff  61

 कार्यों  afar

 डिवीजनल  सम्मेलन

 61--62
 1242.  बिहार  में  कागज  बनाने  के  Setting  up  of  a  Paper  Mill  in  Bihar

 कारखाने  का  स्थापित  किया

 जाना

 1243.  रेलवे  के  कार्यालयों  के  Utilisation  of  Services  of  Class  III  and
 Class  IV  Staff  rendered  surplus  due  to

 सोनपुर  से  समस्तीपुर  कौर
 shifting  of  Railway  Offices  from  Son-

 बनारस  ले  जाये  जाने  के  62 pur  to  Samstipur  and  Banaras

 कारण  फालतू  ag  गए

 तीसरी  चौथी  श्रेणी के
 कर्मचारियों  की  सेवायों  का

 उपयोग

 1244.  बाल  1960  का  Review  of  Children  Act,  1969  62

 पुन वि लो कन

 1245.  रेलवे  वाणिज्यिक  लिपिक  Railway  Commercial  Clerks  62-  63

 1246.  ara  इण्डिया  रेलवे  Representation  from  All  India  Railway
 Commercial  Clerks  Association  3 कमर्शियल  aaa  एसोसियेदान

 से  झम्यावेदन

 (vi)



 Wdio  ०  संख्या  विषय  ठ

 5.0  0.  Nos.  Subject  Pages

 1247.  दिल्‍ली  मेन  स्टेशन  से  पागलों  Thefts  of  Parcels  from  Delhi  main  Station

 की  चोरी

 1248.  भरतपुर  वेतन  कारखाने  Manufacture  of  Wagons  by  Bharatpur
 Wagon  Factory

 द्वारा  anal  का  रमाणी

 Issue  of  Licences  to  Modi  Group  of  con- 1249.  मोदी  सीटें  समूह  को

 सेंस  दिया  जाना
 cerns  65

 1250.  Uniform  Civil  Code  65 समान  सिविल  संहिता

 1251.  यात्री  गाड़ियों  का  देर  से  Late  arrival  of  Passenger  Trains

 पहुँचना

 1262.  1-1-70  से  सीमेंट  से  Decontrol  of  Cement  from  1-1-70

 नियंत्रण  हटाना

 1253.  विशेष  किस्मों  के  इस्पात  की  Shortage  of  Special  Varieties  of  Steel

 कमी

 1254,  इस्पात  की  कमी  Shortage  of  Steel  67

 1255.  मेरठ  जिले  में  रबड़  का  Licence  for  setting  up  Rubber  Factory  in
 Meerut  District

 कारखाना  स्थापित  करने

 के  लिये  लाइसंस

 25  6  .  एक  जुनियर  स्केल  वाले  Provision  of  one  Junior  Scale  Stenographer
 to  one  Junior  Scale  Officer  68 अ्रधि  तरी  के  साथ  एक

 जुनियर  स्केल  घाले

 ग्राहक  की  व्यवस्था

 1267.  1970  से  सीमेंट  का  Decontrol  of  Cement  from  1970

 विनियंत्रण

 1259.  साथ  समूह  ale  Probe  into  Affairs  of  Birla  Group  of  con-
 cerns  and  Big  Business  Houses

 बड़े-बड़े  व्यापार  ग्रहों  के

 मामलों  की  जांच

 1260.  स्टेनलेस  eta  के  निर्माण  Applications  for  Licences  to  Manufacture
 Stainless  Steel  70

 हेतु  लाइसेंसों  के  लिये

 आवेदन  पत्र

 1261,  ग्रौदयोगिक  श्रांत  रिक  Repair  charges  of  Typewriters  in  IDIT  and
 CA  Ministry

 ब्यापार  तथा  समवाय  कायें  71

 =x
 मंत्रालय  मं  टाइपराइटरों

 की  मरम्मत पर  खां

 (vii)



 ध्ता० प्र० संद्या To  विषय

 Pages S.  Nos.  Subject

 for  Industrial 1262.  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  #  Pending  Applications
 Licences

 लिये  विचाराधीन  ग्रावेदन

 1263.  उद्योगपतियों  Joint  Venttrée  with  Private  Enterpréneurs

 के  सहयोग  संयुक्त

 उपक्रम

 1264  Ban  on  Export  of  a  err चन्  rous  Scrap
 :  73

 रही  इस्पात  के  निर्वात  पर

 पर  प्रतिबन्ध

 1265  Cases  of  -Dacoity  and  Pickpocketing  on उत्तर  तथा  पूर्वोत्तर  :  रेलवे
 73

 पर  डर्क तियों  कौर  जेबकतरी
 Northern  and  North-Eastern  Railways

 के  मामले

 Setting  up  of  Plants  for  Manufacturing 1266  रबड़  वस्तुएं  बनाने

 वाली  मशीनरी  लिये
 Rubber  Goods  making  Machinery

 संयंत्रों  की  स्थापना

 1267  Utilisation  of  Idle:capacity  of  Small  Scale दिल्‍ली  में  ag  उद्योगों  की
 Sector  in  Delhi

 अभियुक्त  क्षमता  का  उपयोग

 1268  Crimes  on'  Trains  75
 रेलगाड़ियों  में  श्री  राध

 1269  खादी  ग्रामोद्योग  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  रिहा

 नई  दिल्‍ली

 1270  1969  कों 27  Looting  of  Puri  Passenger  Train  on  27th

 October,  1969  76
 पुरी  सवारी  गाड़ी  का  लुटा

 जाना

 1271  उत्तर  प्रदेश  समाज  Central  Assistancé for  Social.  Welfare  Pro-
 gramme  in  Uttar  Pradesh

 कल्याण  कार्यक्रम  के  लिये

 केन्द्रीय  सहायता

 1212  मध्य  रेलवे  की  भारी
 '

 Improvement  of  Jhansi  Manikpur  and
 Banda-Kanpur  Lines  of  Central  Raik

 मानिकपुर  कौर
 way  77-78

 रेलवे  लाइनों  में

 सुधार

 1273  अस्पताल  के  उप कररा  कौर  Stainless  Steel  Quota  for  Manufacturing
 Hospital  Equipments  and  untensile  78 बतन  !  बनाने  के  लिये

 लैस  स्टील का  कोटा

 1274  उत्तर  रेलवे  में  श्रागजनी  के  Cases  of  Arson  on  Northern
 Raley

 78

 मामले

 (viii)



 विषय अता ०  To  संख्या  पृष्ठ

 U.S.  0.  Nos.  Subject  Pages

 Loss  suffered  in  running  of  Dining  Cars  on 1275.  उत्तर  रेलवे  में  भोजन  यानों
 79

 को  चलाने  में  घाटा
 Northern  Railway

 1276.  Misbehaviour  with  Foreign  Women  Tourists ae  आगरा  स्टेशनों
 between  Tundla  and  Agra  Stations  79

 के  बीच  विदेशी  महिला

 पर्यटकों  के  साथ  दुर्व्यवहार

 1277  Earolment  of  Shr
 *  हुला
 IRN  .  Gujral  as  a  voter श्री  इ०  Fo  गुजराल  का

 अनेक  राज्यों  में  मतदाता
 in  many  States  79

 के  रूप  में  qr  नाम  a

 कराना

 1279.  पश्चिम  बंगाल  में  रेलगाड़ियों  Looting  of  Trains  in  West  Bengal  80--81

 का  लूटा  जाना

 1280.  अ्रणष्डमान  तथा  निकोबार  Tribals  of  Andaman  id  Nicobar  Islands

 ara  समूह  में  प्रा दिवा सी

 128 1.  एक्सप्रैस  गाड़ियों  Complaints  regarding  Catering  of  Food,

 में  खान  संगीत  तथा  Music  and  Announcement  in  Rajdhani

 Express  Trains  82

 सुचना  देने  सम्बन्धी  व्यवस्था

 के  बारे  में  शिकायतें

 1282.  रेलवे  में  कनिष्ठ  प्रशासनिक  Upgrading  of  Posts  in  Junior  Administra-
 tion  and  Inter-Administration  Grade

 तथा  अन्त  प्रशासनिक  पदों  on  Railways  83
 का  दर्जा  बढ़ाना

 1283.  Closure  of  Small  Public  Sector  Units  in मध्य  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र

 क  छोटे  कारखानों  का  बन्द
 Madhya  Pradesh  83-84

 होना

 1284.  Excess  of  capacity  in  Spun-Pine  Industry  84 खपत  पाइप  उद्योग  में  अधिक

 क्षमता

 1285.  उपभोक्ता  वस्तु प्र ों  के  Reservation  of  Production  of  Consumer
 Goods  for  Small  Scale  Industries  84--85 उत्पादन  लघु  उद्योगों

 के  लिये  आरक्षित  करना

 1286.  उद्योगों  की  अप्रयुक्त  क्षमता  Utilisation  of  Idle  capacity  in  Industries  85

 को  उपयोग  में  लाना

 ath  sy
 1287.  क्या देशों  कमीं  की  Crisis  in  Wagon  Industry  due  to  Lack  of

 orders
 कारण  माल  डिब्बा  उद्योग

 में  संकट

 (ix)



 प्रता प्र संख्या प्र  ०  संख्या  ओष्ठ

 Subject  Paces U.S.  0.  Nos.

 1290.  सीमेंट  कारपोरेशन  श्वास  Working  results  of  Cement  Corporation
 of  India  Ltd.

 इंडिया  लिमिटेड  के

 कररण  परिणाम

 1291.  तुंगभद्रा  स्ट्क्चरल्स  Working  results  of  Tungabhadra  Struc-
 turals  Ltd.,  Mysore

 मंसुर  के  कायें  संचालन

 के  परिणाम

 1292  मस्त  एशियन  केस  द्वारा  Black  Marketing  of  Polytheme  by  M/s.
 89

 पोलीथीन  की  चोरबाजारी
 Asian  Cables

 1293  जवाहरलाल  नेहरू  के  Royalty  on  Official  Records  of  Jawaharlal
 Nehru  89

 सरकारी  अभिलेखों  क्या

 स्वामित्व

 1294  डाग  व  तार  विभाग  के  Misuse  of  Railway  Pass  by  a  P  and  T

 Official
 एक  अधिकारी  द्वारा  रेलवे

 पास  का  दुरुपयोग

 1295  Enquiry  against  Birlas,  other  Industrial बिड़ला  उद्योग  weer
 Houses  and  Officials  of  Ministry  of

 उद्योग  समूहों  तथा  औद्योगिक
 L.D.,  1.7.  and  C.A.

 अन्तरिक  व्यापार

 अर  समवाय  काय  मंत्रालय

 के  शभ्रधिकारियों  के  विरुद्ध

 जाँच

 1296  Donation  to  Congress  Party  by  Modi मोदी  समवाय  समुह  द्वारा

 कांग्रेस  दल  को  चन्दा  Group  of  concerns

 1297  कम्पनियों  को  लाइसेंस  Licences  of  Companies  92

 wa  लिये  कंकरीट  के  Plant  to  Manufacture  Concrete  Sleepers 1299

 स्लीपरों  का  मिर्ज़ा  करने
 for  Railways  93

 हेतु  कारखाना

 1300,  मेसर्स  fer  गाश्वेनाइजिगे  Creation  of  Fresh  Capacity  by  M/s.  Hind

 एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  Galvanising  and  Engineering  Co.  (P)
 Ltd.

 लिमिटेड  द्वारा  नई

 क्षमता  स्थापित  की  जाना

 Wed,  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  Labour  Trouble  in  Heavy  Electricals

 (India)  Ltd.  Bhopal  94
 भोपाल  में  श्रमिक

 भ्रांति

 1302.  Recognition  of  Unions  9495 कार्मिक  संघों  को  मान्यता

 (x)



 Pato  घ्०  संख्या  विषय  पृष्ठ

 Subiect UU  चल  Pages 5.  0.  Nos.

 1303.  भारी  इंजीनियरी  Residential  Quarters  for  Muslim  Employees
 of  Heavy  Engineering  Corporation,

 रांची  के  मुस्लिम  कंचा  रियों  Ranchi  95

 के  लिये  रिहायशी  क्वाटर

 1304.  भारी  इंजीनियरी  Workers  and  Officers  in  Heavy  Engineer-

 रांची  में  काम  करने  ट्राले
 ing  Corporation,  Ranchi  95-96

 श्रमिक  तथा  ग्र धि कारी

 1805.  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  स्कूटर  Applications  for  Scooter  Factory  in  Pri-
 vate  Sector  96

 कारखाना  स्थापित  करने  के

 ara  पत्न

 1306.  Demonstration  by  Purvottar  Railway डिवीजनल  सुपरिंटेंडेंट  के
 Mazdoor  Sabha  in  Front  of  Divisional

 कार्यालय  के  सामने  पूर्वोत्तर  96--97 Superintendent’s  Office
 रेलवे  मजदूर  सभा  दवारा

 नि

 1397.  Rail-cum-road  Bridge  at  Patna  97
 पटना  में  रेल  तथा  सड़क

 पुल

 97--98 1308.  कम्पनियों  का  बन्द  होना  Closure  of  Companies

 1309.  Idle  capacity  of  Wagons  98 वैगनों  की  प्रयुक्त  क्षमता

 1310.  देश  में  स्टेनलेस  स्टील  का  Indigenous  Manufacture  of  Stainless  Steel  G9

 निर्माण

 1711.  नई  दिल्‍ली  में  सफदरजंग  Construction  of  Overbridge  at  Safdarjung
 Aerodrome  Railway  crossing,  New

 हवाई  भ्रड डे च्  के  रेलवे  किसिंग
 Delhi

 पर  उपरी  पुल  का  निर्माण

 1312.  नई  रेल  गाड़ियां  चलाना  Introduction  of  New  Trains  100

 1313.  मैसेज  र. ह... स्टण्डड  ड्रग्ज  एण्ड  Shifting  of  Barrel  Plant  from  Sewri  to
 Tromboy  by  Standard  Drum  and  Bar-

 बैरल  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी
 rel  Mfg.  Company

 द्वारा  बैरल  बनाने  के  कारखाने

 को  सेवरी  से  ट्राम्बे  ले  जाना

 i3  4.  मुझसे  हिन्द  मैल्वानाइजिंग  Supply  of  Steel  Sheets  to  M/s.  Hind
 Galvanising  and  Engineering  Co.  (P)

 एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी
 Ltd.  101

 लिमिटेड  को

 इस्पात  की  चादरों  की

 सप्लाई

 (xi)



 Halo  प्  संख्या  fray  ges

 Page> U.  5,  0,  Nos.  Subject

 1315.  विकासशील  देवों  में  ta
 India's  Assistance  in  setting  up  Rail  Pro-

 परियोजनाओं  को  स्थापना
 jects

 in
 Developing  Nations

 सहायता

 शतं

 102
 13'6.  निर्यात  arent  में  वृद्धि  Increase

 in  Export  Orders

 ASS  istance Iola 13,7.  स्रौद्योगिकीरण  के  लिये  by  German  Re-
 103 public  to  India  for  Industrialisation

 ga  जमाने  भारते  कीं

 सहायता

 1318.  ड्न्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  Decentralisation  of  Hindustan  Steel

 Limited  103
 का  घिकेन्द्रीकररण

 Steel  Pr  दल  Policy  104
 1319.  इस्पात  मुल्य  नीति  अध  POMGCY

 1320.  सर करा  तथा  गेर  सरकारी  Expansion  of  Public  and  Private  Sector
 Industries  104

 c उद्योगों  का
 बिस्तार

 1321.  उगना  में  ष
 a  लट  स्टेशन  Opening  of  Ugna  Halt  (North-Eastern

 Railway)  105
 बनाना

 जनमत  105 1322.  काश्मीर  संग्रह  Activities
 of  Kashmir  Plebiscite  Front

 मोर्चे  की
 गतिविधियां

 1828.  उद्योग  समुह  द्वारा  Donations  of  Congress  Party  by  Modi

 Group  of  Industries
 कांग्रेस  दल  को  चन्दा

 1324.  Excesses  on  Harijans  in  Kerala  107 केरल  में  पर

 ज्यादतियाँ

 138  हिन्दुस्तान  टूल्स  Expansion  of  Production  Capacity  of
 ehino Watches  in  Hindustan  Ma  Coie  Tools

 लिमिटेड  में  घड़ियों  की
 Ltd.

 निर्माण  क्षमता  को  बढ़ाना

 132%.:  हिन्दुस्तान
 स्टील  लिमिटेड  Losses  incurted  by  Hindustan  Steel  Ltd.

 को  घाटा

 1°27.  Broad  Gauge  Line  upto  Gauhati  in  Assam  109 श्रीराम  में  गोहाटी  तक
 बड़ी

 लाइन

 1328.  लखनऊ  के  निकट  पठानकोट  Derailment  of  Pathankot  Sealdah  Express

 सियालदह  एक्सप्रैस  गाड़ी
 Train  near  Lucknow  109

 का  पटरी  से  उत्तर  जाना

 (xil)



 प्रता ०  To  सख्या

 Subject  Pages U.S. Q.  Nos

 329.  पूर्वोत्तर  रेलवे से  ge  रेलवे  Transfer  of  Employees  from  North  Eastern

 में  कमेंट्री  यों  क
 Railway  to  Eastern  Railway  and  Non-
 vacation  of  Bungalows  at  Gorakhpur  110

 स्थानान्तरण  तथा

 पुर  में  बंगलों  का  खाली

 किया  जाना

 13  *0  लायक  डीजल  चालकों  Pay  Scale  of  Assistant  Diesel  Drivers  and
 Firemen  Swiaue Grade  ‘A’  110

 तथा  फोरमैन  ग्रेड  ए  का

 वेतनमान

 133!  Additional  Bogie  for  Kotdwara  in  Mus- मसूरी  waste  में  कोटद्वार

 के  लिये  अतिरिक्त  डिब्बा
 sorie  Express

 1332  माल  डिब्बा  निर्माण  card  Retrenchment  of  Temporary  Employees  of

 डिब्बा  Wagon  Building/Coach  Building  Work-
 निर्माण  कारखानों

 shops  lil
 के  अस्थायी  कर्मचारियों  की

 छंटनी

 1333  दुर्गापुर  ग्रोवर  रूरकेला  Settlement  of  Labour  disputes  in  Durgapur

 इस्पात  कारखानों  में  विवादों
 and  Rourkela  Stee}  Plants  111--112

 को  निपटारा

 1334.  कार  मुल्य  के  बारे  में  प्रफुल्ल  Recommendations  of  Tariff  Commission
 on  Car  price  112

 अयोग  की  सिफारिशों

 1335  भारत  तथा  में  Consortia  for  Construction  Projects  in  India
 and  Abroad

 निर्माण  परियोजना त्रों  के

 लिये  सीटें  संघ

 336  विदेशी  निवेश  मंडल  Foreign  Investment  Board

 337  उत्तर  रेलवे  प्रशासन  में  काय  Transfer  of  Lady  Doctors  working  in  Nor-
 thern  Railway  Administration  114 कर  रही  महिला  डाक्टरों

 को  स्थानान्तरण

 1338  इस्पात  कारखानों  में  हानि  Setting  up  of  a  Machinery  to  look  into
 causes  of  losses  in  Steel  Plants  114--115 के  कारणों  की  जांच  करने

 eft  एक  समिति  का

 नियुक्त  कियां  जाना

 1339  रांची  के  भारी  इंजीनियरिंग  Machinery  lying  idle  in  Heavy  Engi-

 निगम
 मे  neering  Corporation,  Ranchi  115

 ग्र प्रयुक्त  पड़ी

 मशीनें

 (xiii)



 प्रता ०  प्र  संखया  विषय

 $.  0.  Nos.  Subject  Pages

 yay  Appointment  of  Class  Officers  and 1340.  रेलवे  मंत्रालय  में

 श्रेणी  के  ग्र धि कारियों  की
 Abolition  of  Class  IV  Posts  in  Rail-

 ways  Ministry  115

 नियुक्ति  तथा  चौथी  sat

 के  पदों  की  समाप्ति

 1341.  Issue  of  Licences  for  Large  Scale  Brewary बड़े  दाराब  के  कारखानों  के
 115--116

 लिये  लाइसेंस  जारी  करना
 Units

 1342.  इलाहाबाद  qe  में  7  Seven  Military  Bogies  set  on  fire  in
 Allahabad  Yard  117

 मिलिटरी  बोगियों  में  भाग

 लगाया  जाना

 1343.  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  Request  by  Tamil  Nadu  Government  for
 Powers  to  issue  Industrial  Licences  117

 करने  की  शक्तियां  प्रदान  किये

 जाने  के  faa  तमिलनाडु

 सरकार  का  शझ्रनुरोध

 117 12344.  सिलाई  मशीन  उद्योग  के  Licensing  of  Sewing  Machine  Industry

 लिये  लाइसेंसों  का  दिया

 जाना

 1345.  रांची  में  भारी  इंजीनियरिंग  Completion  of  Heavy  Engineering  Complex
 at  Ranchi  118

 उद्योग  समूह  को  पुरा  करने

 का  कार्य

 1246.  औद्योगिक  विकास  आंतरिक  Appointment of  Technical  Hands  to  Key

 ब्य पार  तथा  समवाय  कायें
 Posts  in  Ministry  of  IDIT  and  CA  118

 मंत्रालय  में  महत्वपूर्ण  पदों

 पर  तकनीकी  व्यक्तियों  की

 नियुक्ति

 1347.  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  नीति  Expansion  of  Area  of  Controls  and  Regu-

 में  नियंत्रण  तथा  विनियमन
 lations  Envisaged  in  Industrial  Licen-
 sing  Policy  119

 कायें  क्षेत्र  का  विस्तार  करने

 का  लक्ष्य

 1348.  औद्योगिक  आंतरिक  Use  of  Hindi  in  Ministry  of  I.  D.1.T.  and
 CA  and  its  Autonomous  Bodies  in व्यापार  तथा  समवाय  कार्य
 States

 मंत्रालय  तथा  राज्यों  19120

 उसके  स्वायत्तशासी  निकायों

 में  हिन्दी का  प्रयोग

 (xiv)



 धरता ५  Yo  संख्या  बीपी  ओष्ठ
 S.  Nos.  Subject  Pages

 1349.  विधि  तथा  समाज  कल्याण  Use  of  Hindi  in  Offices  of  Ministry  of

 मंत्रालय  के  राज्यों  में  स्थित
 Law  and  Social  Welfare  and  its  Auto-
 nomous  Bodies  in  States

 कार्यालयों  तथा  मंत्रालय  के

 स्वायत्तशासी  निकायों  में

 हिन्दी  का  प्रयोग

 1350,  इंजीनियरिंग  विभाग  में  Recruitment  of  Works  Mistries  in  Engi-

 रेलवे  सेवा  अयोग  कौ
 neering  Department  by  Railway  Admi-
 nistration  instead  of  by  Railway  Ser-

 बजाय  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  vice  Commission  121

 ara  मिस्त्रियों  की  भर्ती

 1351.  समाज  कल्याण  विभाग  tar  Use  of  Hindi  in  Department  of  Social
 Welfare  and  its  Offices  in  States

 राज्यों  में  उसके  अधीन

 कार्यालयों  में  हिन्दी  का

 प्रयोग

 1352.  हिन्दी  भाषी  राज्यों  में  Use  of  Hindi  in  0  ffices Mivws  of  Railway  Minis-
 try  and  its  Autonomous  Bodies  in

 रेलवे  मंत्रालय  के  कार्यालयों
 Hindi-speaking  States  122

 तथा  मंत्रालय  के  स्वायत्त

 दासी  निकायों  में  हिन्दी

 का  प्रयोग
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 VERSION) LOK
 SABHA

 DEBATES  (SUMMARISED  [RANSLATED

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 25  1969/4  1891

 Tuesday.  Nov.  25,  1969  ए7यघएघ्धाप क /क9/ 4,  1891  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई
 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 एस०  ato  राणा  पीठासीन  हुए  |

 LShri  M.B.  Rana  in  the  Chair.  ]

 watt  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हिन्दुस्तान  मोदी  को  अपने  नियंत्रण  में  लिया  जाना

 +

 181,  श्री  वि०  go  श्री
 मुहम्मद  इस्माइल  :

 श्री  गणेश  घोष  :

 क्या  औद्योगिक  ग्रॉतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मन्त्री  यह  बताने  1.0

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  उपमुख्य  मन्त्री  श्री  ज्योति  बसु  ने  प्रधान

 मंत्री  को  सुभाव  दिया
 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  बिड़ला  की  एक  हिन्दुस्तान  मोटेल  को

 झपने  भ्र धि कार  में  ले  लेना  चाहिए  ;

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 इस  फर्म  को  कब  तक  नियंत्रण  में  ले  लिए  जाने  की  संभावना है  ;  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रौद्योगिक
 श्रांत

 व्यापार  तथा  समवाय  काय  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  श्री

 भानु  प्रकाश
 :  हिन्दुस्तान  ated  का  कार्यभार  सम्भालने  के  बारे  में  पश्चिमी  बंगाल

 के  उपमुख्य  मन्त्री  की  ग्रोवर  से  प्रधान  मंत्री  को  कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।  फिर  भी  प्रधान  मंत्री

 के  पश्चिमी  बंगाल  के
 हाल  ही  के  दौरे  में

 उप-मुख्य
 मंत्री  ने  अनौपचारिक  बात-चीत  के  बीच
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 Answers

 मौलिक  उद्योगों  जैसे  कारों  का  निर्माण  aria  को  सरकारी  क्षेत्र  में  लिए  जाने  का  उल्लेख  किया

 था  ।  इसी  संदर्भ  में  उन्होंने  यह  सुभाव  भी  दिया  था  कि  सरकार  हिन्दुस्तान  मोटर्स  को  अपने  हाथ

 में  लेने  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 से  सरकारी  क्षेत्र  में  50,000  कारें  प्रतिवर्ष  बनाने  के  लिए  एक  कारखाने

 की  स्थापना  का  प्रस्ताव  सरकार  के  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन  हैं  ।  इस  समय  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 में  कार  निर्माता  करने  के  कारखानों  को  हाथ  में  लेने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ।  सरकार

 विद्यमान  एककों  को  हाथ  में  लेने  की  अपेक्षा  अत्यन्त  आघुनिक  मशीनों  से  यन्त्र  उपकरणों  से

 सुसज्जित  नए  कारखाने  की  स्थापना  करने
 कौ  ata  वरीयता  देगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  प्रदान  गलती  से  दुबारा  आ  गया  है  ।  इस  विषय  में  मैंने  सचिव  को

 बता  दिया  है  ।

 श्री  वि०  तू  सरकार  को  नए  कारखाने  की  स्थापना  करने  में  कितना  समय

 लगेगा  ।

 श्री  ag  प्रकाशा  fag:  मंत्रिमण्डल  के  समक्ष  हैं  तथा  स्वीकृत  हो  जाने  पर

 कारखानें  को  स्थापित  करने  को  प्रयत्न  करेंगे  |

 थी
 fao  कु०  मोड़क

 :  इस  कारखाने  को  अपने  अधिकार  में  न  लिए  जाने  के  क्या

 कारण हैं  ?

 औद्योगिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  फखरूद्दीन  चली

 :  इस  कारखाने  में  हुए  यत्र  आधुनिक  किस्म  के  नहीं  हैं  ग्रस्त  यह  जाँच  करनी  होगी

 कि  इस  कारखाने  को  अपने  ग्रधिकार  में  लेने  से  मितव्ययता  होगी  या  नहीं  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  में

 हम  ऐसे  कारखाने  को  लाना  नहीं  चाहेंगे  जो  पुराने  किस्म  का  हो  तथा  भ्राधुनिक  न  हो  ate  जिसे

 अ्रचिकार  में  लेनें  से  लिखीं  की  संभावना  न  हो  ।

 श्री  fao  कु०  मोहक  नये  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  कितना  समय  निश्चित  किया

 गया है  ?

 श्री  भानु  प्रकाश  सिंह  :  यह  प्रस्ताव  at  मंत्रिमण्डल  के  समक्ष  है  ।  जब  तक  मंत्रिमण्डल

 इसे  स्वीकार  नहीं  कर  लेता  मैं  समय  के  बारे  में  क्या  कह  सकता  हूं  ?

 श्री  स०  कुन्द  मंत्री  महोदय  प्रदान  को  टाल  रहे  हैं  ।

 Shri  Prem  Chand  Verwa  :  What  steps  aré  being  taken  10  check  the  exploitation  by
 the  Hindustan  Motors  |  by  way  of  selling  their  cars  _at  twenty  to  twenty  two  thousands  of
 rupees  per  car,  which  become  unsetvicable  after  six  months  only  ?

 It  has  been  claimed  several  times  by  the  government  that  they  have  controlled  the
 quality  of  the  car  manufactured  by  this  Company,  but,  you  might  have  experienceg
 personally  that  after  giving  six  months  service  this  car  is  reduced  to  a  ‘Chhakra’

 अध्यक्ष  महोदय :  मूल  प्रदान  से  इस  का  कोई  gears  हीं  हैं  श्राप  प्रथम  wet  की  सूचना
 दे  सकते हैं  ।

 ट्
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 श्री  चंग लरा या  नायक  कभी  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  ख़ाक
 यह

 कारखाना

 पुराना  अतः  इसे  झपने  ग्रन्थकार  में  नहीं  लिया  जा  सकता  ।  यह  बात  सही  नहीं है  हाल  ही  में

 हिन्दुस्तान  मोटर्स  ने  एक  बिल्कुल  नया  कारखाना  स्थापित  किया  है  |

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  नाप  तो  नई  जानकारी  दे  रहे  हैं  ।

 शी  चेंगलराया  नायडू
 :

 मंत्री  महोदय  सभा  को  घोखा  दे  रहे  हिन्दुस्तान  मोटेल  ने

 कभी  एक  नए  कारखाने  की  स्थापना  की  है  ।  समाजवाद  का  नारा  लगाने  की  बजाय  सरकार

 दास्तान  मोटेल  को  झपने  अधिकार  में  क्यों  नहीं  लेती  ?

 शी  रा  ढो०  भण्डार  क्या  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  जा  मेरे  पास  एक  समाचार

 पत्र  की  कतरा  है  जिसमें  पश्चिम  बंगाल  के  उप-मुख्य  मंत्री  श्री  ज्योति  बसु  का  वक्तव्य  क्या

 सच  नहीं  है  कि  प्रधान  मन्त्री  से  बातचीत  करते  समय  श्री  ज्योति  बसु  ने  श्राथरभूत  उद्योगों

 की  चर्चा  की  थी  ate  उन्होंने  हिन्दुस्तान  ated  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  वहीं  किया  अपितु

 उसका  उल्लेख  बातचीत  में  छह  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  |

 ait  हेम  बरुआ  :  मंत्री  जी  ने  ooh  बताया  है  कि  मो  पुराने  किस्म

 का  कारखाना  क्या  हम  इस  का  यह  भाव  समय  कि  यह  कारखाना  पुरानी  किस्म  की  कारों

 का  निर्माण  करता  है  जो  केवल  6  महीनों  के  बाद  खराब  हो  जाती  हैं  ?  यदि  तो  क्या

 सरकार  ने  कारों  की  किस्म  उत्तम  करने  के
 लिए  कोई  पग  उठाये  हैं

 अथवा  क्या  सरकार

 ard  नये  सिद्धांत  के  भ्रनुसार  इस  कारखाने
 को  राष्ट्रीयकरण  के  कार्यक्रम  के  septa  लाना

 चाहती  है
 ?

 Shri  Prem  Chand  Verma  I  raise  on  a  poiat  of  order  When  tried  to  put  the
 similar  question,  you  did  not  allow  the  hon;  Minister’to  answer  that

 question
 and  you

 mentioned  that  there  was  no  need  to  answer  it.  But  whe  the  same
 question

 is  put  by
 the  hon.  Member  you  did  not  intervene  It  is  not  justifiable.

 श्रेय  महोदय  :  यह  तो  wet  पूछने  के  ढ़ंग  पर  भ्राघारित  है  ।  यदि  शापने  इस  प्रकार

 से  प्रदान  किया  होता  मैं  उसकी  अनुमति  दे  देता  ।

 थी  फखरूद्दीन  अली  श्रहमद :  मूल  प्रदान  यह  है
 कि  क्यो  परिचय  बंगाल  के  उप-मुख्य

 मंत्री  ने  हिन्दुस्तान  ज मोट सं  के  राष्ट्रीयकरण  का  प्रदान  उठाया  शौर  यदि  तो  इस  संबन्ध  में

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हमने  पिछले  सप्ताह  भी
 यही

 उत्तर  दिया  ar  कि  श्री  बसु  ने

 मौलिक  उद्योगों  के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  था  जिसमें  हिन न्दुस्तान  मोटर  भी  सम्मिलित  किन्तु

 इस  कारखाने  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  हमारा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  यह  कारखाना

 पुरानी  किस्म  का  है  जिस  का  तात्या  यह  है  कि  उस  कारखाने  at  बनी  कारों  पर  भारी  उत्पादन

 लागत  खाने  की  सम्भावना  है  ।  स्त  इस  कारखाने  को  राष्ट्रीयकृत  करने  से  हमें  कोई  लाभ

 नहीं है  ।

 थी  हेम  बरुआ
 :  q  खेद  है  ग्रुप  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नवदीं  देना  चाहते  |
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 भी  फख्र  ee पिन  gat  id  :  जि
 सर

 कार  साव  RE  क्षेत्र  में  कारों  का  निर्माता  करूंਂ

 के  बारे  में  सोच  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  चाहे  कोई  प्रदान  महत्वपूर्ण  हो  waar  नहीं  शरीर  चाहे  कोई  प्रश्न  पहले

 त्  चुका  है  तथा  उस  पर  प्रश्नों  के  उत्तर  भी  दे  दिए  गए  सभी  seat  पर  उतनी  ही  संख्या

 में  माननीय  सदस्य  प्रश्न  पूछना  चाहते  हैं  ।  समय  में  नहीं  भ्राता  आगे  केसे  चला  जाय  |  झ्र गला

 प्रदान  |

 लागत  तथा  प्रफुल्ल  सम्बन्धी  सांविधिक  आयोग

 +

 182.  sit  avg  पांडेय  :  श्री  रानेन सेन  :

 att  बासुदेव  नायर  :  श्री  मंगलायुमाडोम
 :

 नया  औद्योगिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  30  1969  के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  225  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  तथा  प्रफुल्ल  के  सम्बन्ध  में  एक  सांविधिक  sat

 स्थापित  करने  के  लिए  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  को  सिफारिशों  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया

 है  ;  श्र

 यदि  तो  उन  पर  कया  निर्णय  किये  गये  हैं  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  सबरवाल  काय  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 भानु  प्रकाशसिंह )
 :  कौर  कभी  विचार  किया  जा  रहा  है  कौर  कभी  कोई  अंतिम  निकाय

 नहीं  किया  गया

 Shri  Sarjoo  Pandey  :  The  hon,  Minister  gave  the  same  reply  to  the  question  put
 on  the  30th  July,  1969  in  this  respect  and  he  is  answering  to  it  on  the  similar  lines  now.

 May  I  know  the  time  by  which  the  government  will  take  decision  in  this  regard  ?

 प्रौद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  |  फखरूद्दीन  अली

 :  मेरे  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  केवल  प्रौद्योगिक  उत्पादन  के  अन्तर्गत  awa  वाली  वस्तुभ्नों  की

 लागत  तथा  उनके  मुल्यों  से  है  ।  मत  हमने  सोचा  था  कि  लागत  तथा  geal  का  निर्धारण  करने

 के  लिए  एक  अ्रनौपचारिक  आयोग  नियुक्त  करना  लाभदायक  हो  सकता  है  ।  किन्तु  हमें  बताया

 गया  है  कि  यदि  हम  लागत  शादी  की  सूचना  पत्रों  में  देते  हैं  तो  इससे  जनता  का  हित  नहीं  होगा  ।

 अतः  हम  नये  सिरे  से  इस  बात  को  जाँच  कर  रहे  हैं  कि  इस  मामले  को  कैसे  प्रारम्भ  किया  जाय

 इसी  कारण  इसमें  कुछ  देरी  हो  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  इस  उत्तर  के  पहचान  ga  कोई  शरीर  प्रशन  पूछने  की

 झ्रावइयकता  नहीं  है  ।

 Shri  Sarjoo  Pandey  :  May  know  the  nature  of  the  difficulties  due  to  which  this
 Commission  cannot  be  constituted  by  the  government  ?  May  know  whether  any  public
 interest  is  involved  in  this  matter  ?
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 श्री  फखरुद्दीन  चलो  :  इस  मामले
 मे

 में  जांच  की  जा  रही  है  i  इस  बारे  में  निर्णय

 किये  जाने  के  पहचान  इसको  सूचना  स  an  नाव ल  कते  दी  जायेगी  ।

 मध्य  प्रदेश  में  बिड़ला  की  फर्म  पर  छापे

 +

 183,  थ्रो  उमा नाथ  नी  सत्य ना राय  fag

 श्रीमती  सुदामा  गोपालन  श्री  प०  गोपालन

 क्या  venta  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सिंघी  जिले  के  कलेक्टर  ने  हाल  ही  में  बिड़ला  की

 एक  कम  की  कुछ  फाइल  तथा  कागजात  पकड़

 क्या  सरकार  ने  इस  संबन्ध  में  विधान  सभा  के  एक  सदस्य  श्री  चन्द्र  प्रताप  तिवारी

 से  कोई  ज्ञापन  मिला है  ;

 यदि  तो  उस  में  किन-किन  मुख्य  बातों  का  उल्लेख  किया  है  ;  भोर

 उस  पर  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 प्रौद्योगिक  व्यापार  तथा  समवाय  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 रघनाथ  हो ं।

 ate  यद्यपि  श्री  चन्द्र  प्रताप  एम०  एल०  ए०  से  इस  विषय  में

 भारत  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  नहीं  मिला  सरकार  को  इस  बात  की  सुचना  मिली  है  कि  यह

 ग्र भि कथित  है  कि  श्रोरियण्ट  पेपर  श्रम्लाई  द्वारा  इस  फर्म  से  सम्बन्धित  कुछ

 महत्वपूर्ण  अभिलेखों  को  दबाने  शर  नष्ट  करने  के  कथित  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इस  सुचना  के  मिलने  पर  मामले  पर  राज्य  सरकार  के  साथ  विचार  किया  गया  है

 तथा  अब  भी  पत्र  व्यवहार  किया  जा  रहा  इस  मामले  पर  अलग  से  समवाय  कार्य  विभाग

 के  साथ  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  उमा नाथ
 :

 सरकार  की  कौर  से  यह  उत्तर  दिया  गया  है  कि  उसे  पता  है  कि  भ्र भि लेखों

 को  दबाने  अथवा  नष्ट  करने  की  चेष्टाएं  की  जा  रही  थीं  ।  विधान  सभा  के  सदस्य  ने  गम्भीर  az

 निश्चित  प्रकार  आरोप  लगाये  कि  फर्म  द्वारा  कुछ  महत्वपूर्ण  अभिलेखों  उन

 अधिकारियों  के  साथ  मिलकर  विनष्ट  कर  दिया  जो  वहां  छापा  मारने  के  लिए  नियुक्त  थे  ।  यह

 गम्भीर  झ्रारोप  है  ।  पत्रों  में  भी  यह  प्रकाशित  हुआ  ।  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या

 उसे  मध्य  प्रदेश  की  विधान  सभा  में  एक  सदस्य  द्वारा  लगाये  गये  आरोपों  के  बारे  में  सुचना

 ऐसे  गम्भीर  मामले  पर  केवल  पत्र-व्यवहार  करने  की  अपेक्षा  क्या  सरकार  जांच  करवायेगी  ?  क्या

 सरकार  मध्य  प्रदेश  के  विधान  सदस्य  द्वारा  लगाये  गये  गम्भीर  आरोपों  पर  जांच  का  area

 देगी
 ?

 थी  रघुनाथ  रेड्डी
 :

 इस  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूँ  कि  23  1969  को  इस
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 सभा  के  माननीय  सदस्य  श्री  मधु  लिमये  ने  मुक्के  एक  पत्र  लिखा  जिसमें  उन्होंने  बताया
 था  कि

 श्रोरियेण्ट  पेपर  मिल्स  द्वारा  उन  झ्र भि लेखों  को  दबाने  अथवा  नष्ट  करने  के  लिये  ae
 किये  जा  रहे

 हैं  जिनका  जांच  से  सम्बन्ध  है  ।  उसमें  कोई  विस्तृत  ब्यौरा  नहीं  दिया  गया  था  ।  यह  सूचना

 प्राप्त  होने  के  तुरंत  बाद  4-10-69  को  राज्य  सरकार  से  प्रार्थना  की  गई  कि  कम्पनी  को  ऐसे

 प्रभिलेखों  को  स्थल  से  हटाने  अथवा  नष्ट  न  करने  दिया  जाये  तथा  राज्य  सरकार  उनका  संरक्षण

 करे  |  राज्य  सरकार  ने  27-10-69  को  उत्तर  दिया  कि  कम्पनी  द्वारा  अभिलेखों  को  हटाया  जा

 रहा

 Shri  Rabi  Ray :  That  means  they  could  not  apprehend  ¢ them.

 थ्री  रघुनाथ  रेड्डी :  UST  सरकार  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  श्रोरियण्ट  पेपर  मिल्स

 द्वारा  अभिलेखों  के  सिद्धी  से  साइडोल  ले  जाया  जा  रहा  था  जबकि  उन्हें  कलक्टर  द्वारा  प्रकट  लिया

 गया  ।  इस  पर  मामला  न्यायालय  पहुंचा  कौर  उसके  परमाणु  उच्च  न्यायालय  से  पुनर्विचार
 के

 लिये  प्रार्थना  की  गई  ।  इस  प्रकार  मामला  न्यायालय  में  विचाराधीन  है  |

 श्री  उमा नाथ  :  विधान  सभा  के  सदस्य  ने  यह  आरोप  लगाया  था  कि  कम्पनी  ने  कुछ

 झधघिकारियों  के  साथ  जिन्होंने  कम्पनी  पर  छापा  मारा  कुछ  भ्र भि लेखों  को  नष्ट  कर

 दिया  ।  क्या  सरकार  इस  मामले  की  जांच  करवायेगी  ?

 श्री  go  कु ०  कापड़िया
 :  उन्हें  निर्णय  को  भी  प्रकर  gar  चाहिए  |

 श्री  देवकी  नन्दन  पाठ टो दिया :  क्या  निर्णय  दिया  गया  था  ?  श्राप्रको  उसे  खछ़िपाना  नहीं

 चाहिए  तथा  प्रदान  का  उत्तर  पूरा  देना  चाहिए  |

 मे ंले  लिया अध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  बताया
 है  कि  कलेक्टर  ने  भ्र भि लेखों  को  भग्रघिकार में में

 है  ।  श्राप  शर  क्या  चाहते  हैं  ?

 ait  उसा नाथ  :  विधान  सभा  के  निर्दलीय  सदस्य  ने  oda  लगाया  कि  अ्रभिलेखे  को

 कम्पनी  ने  छापा  मारने  वाले  अधिकारियों  के  साथ  मिलकर  पहले  ही  नष्ट  कर  दिया  था  ।  क्या

 सरकार  को  इस  बारे  में  जानकारी  है  अगौर  क्या  वह  इसकी  जांच  कराने  के  लिए  तैयार  है  ।

 श्री  रघु  नाथ  रेड्डी
 :.

 इस  प्रदान  के  लिए  मुझके  पु  सूचना  चाहिये  ।

 att  देवकी  नन्दन  पाटो  दिया  वे  तथ्यों  को  छिपा  रहे  हैं  ।

 at  रघुनाथ  रेड्डी :
 मैं  gat  उत्तर  को  सुधारना  चाहता हूँ

 ।  मैंने  कहा  था  मसला
 उच्च  न्यायालय  में  है  ।  पुनर्विचार  के  लिये  मामला  अतिरिक्त  जिला  न्यायाधीश  के

 सम्मुख

 आद्योगिक  आंत रिक  व्यापार  श्र  समवाय-काय  मंत्री  फरुही  शल
 श्र  मधु  लिमये  का  मेरे  सहयोगी  se  नरम  लिखे  पत्र  दु मिलने  पर  हमने  इस  मामले  से

 कार्रवाई  को  ।  मैं  उस  पत्र  को  पढ़कर  सुनाना  चाहता  हूँ
 :

 साथ  मैं  एक  तार  की  प्रति  भेज  र  हार
 a
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 पत्र इस  प्रकार  हैं  :

 साथ  मैं  मध्य  प्रदेश  विधान  संभा  में  संयुक्त  समाजवादी  दल  के  नेता  श्री

 शिव  प्रसाद  रामपुरिया  के  तार  की  एक  प्रति  भेज  रहा  तार  में  दत्त-समिति  के

 वेदन  में  लगाये  गये  भ्रारोपों  का  उल्लेख  किया  गया  जिसमें  बताया  गया  है  कि  मध्य

 प्रदेश  में  बिड लाश ओं  को  रियायतें  दी  गई  शरर  उसमें  बताया  गया  कि  ऐसे  अभिलेखों  को

 दबाने  कौर  नष्ट  करने  की  चेष्टाएं  की  जा  रही  हैं  जो  सरकार  के  आदेशानुसार  की  जा

 रही  जांच  में  उपयोगी  ही  सकते  हैं  ।”

 तार  इस  प्रकार  है  :

 afafa  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  (1)  sifcave  पेपर  मिल

 जिलो  श्रीमाली  मध्य  प्रदेश  के  अभिलेखों  को  नष्ट  करने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  (2)  पुलिस
 ने

 थ् सीलबन्द  13  qaat  को  सिंधी  जिलें  से  aaa  अधिकार  में  ले  लिया  है  (3)  राज्य  सरकार

 अभिलेखों  को  पुलिस  की  वापस  करना  चाहती  है  क्योंकि  उसकी  रूचि  इस  मामले  में  पक्ष

 लेने  को  है  ।  जहां  समिति  को  शीघ्र  सचेत  कर  दिया  जाए  ।”

 इस  तार  की  प्राप्ति  के  तुरन्त  बाद  saa  राज्य  सरकार  से  मामला  उठाया  अर  हमें  बताया

 गया  कि  उन  अ्रभिलेखों  को  मुहरबन्द  कर  गया  है  ।  उन्हें  छुड़वाने  के  लिए  दूसरी  az  से

 याचना  दायर  की  गई  ।

 न्यायालय  ने  अभिलेखों  को  मुक्त  करनें  के  लिए  atta  दिया  है  श्र  मामला  जिला

 धी  को  सौंप  दिया  गया  और  वहाँ  तिथि  नियत  की  गई  है  ।

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  मामला  पहले  ही  न्यायालय  में  विचाराधीन  है  ।

 श्री  उमा नाथ  :  मेरा  पहला  get  थीं  कि  अया  सरकार  को  इस  आरोप  विद्वेष  की  जानकारी

 है  कि  छापा  मारने  वाले  श्रंघिकांरियों  के  सहयोग  से  भ्रंभिलेखों  को  नष्ट  करने  की  चेष्टा  की  जा

 रही है  ।  यदि  उन्हें  ज्ञात है  तो  वे  इसे  स्वीकार

 शरीयत  महोदय  :  उन्होंने  बताया  है  कि
 मामला

 न्यायालय  में  है  ।

 >
 at  विधान  सभा  के ot  श्रीमान  जी  वह  मामला  नहीं  ।  मामला  दूसरा

 सदस्य  ने  जो  आरोप  लगाया  है  कि  छापा  मारने  वाले
 अधिकारियों  के  सहयोग  से  अभिलेखों  को

 नष्ट  किया  गया है  ।  यदि  सरकार  को  इसकी  शान  नहीं
 ती

 कया  वे  इसको  जांच  कराने  को

 उद्यत है  ?

 श्रेय  महोदय  :  उन्होंने  तार  को  पढ़  दिया  है  ।

 रि  — श्री  स०  मो ०  बनर्जी :  मैं  ara  निवेदन  करता  ना  ग्रुप  प्रशन  को  पढ़ें  जो  इस

 प्रकार है  :

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  श्री  चन्द्र  प्रताप  सदस्य  विधान  सभा  से  कोई

 ज्ञापन  मिला  है
 1.0
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 soy  फ्लाप seat  किसी  att  व्यक्ति  का  तार  पढ़कर  सुना  At  चन्द्र  तिवारी  का  नहीं  ।

 थ्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद  हमें  विधान  सभा  के  सदस्य  का  ज्ञापन  नहीं  मिला ।  हमें

 केवल  वही  सूचना  प्राप्त  हुई  है  जो  श्री  ag  लिमये  के  पत्र  शर  श्री  शिव  प्रसाद  थामपुरिया  की

 तार  में  दी  गई  थी  ।

 थ्री  उमा नाथ  .  मेरा  दूसरा  प्रशन  है  क्या  यह  सत्य  है

 at  क०  ato  तिवारी  :  जब  उन्हें  विधान  सभा  के  सदस्य  का  पत्र  मिला  ही  नहीं  तब

 प्रदान  कसे  उठता  है
 ?

 Shri  Rabi  Ray  :  He  is  giving  information  to  the  Government

 श्री  उमा नाथ  :  मेंरा  प्रइन  at  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  जो  छापे  मारे  गये  क्या  उनका

 सम्बन्ध  बिजलियों  की  फर्मों  पर  उसी  दिन  म्रखिल  भारतीय  स्तर  पर  मारे  गये  छापों  से  है  ।  यदि

 तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  award  थीं  जिनके  आघार  पर  छाये  मारे  गये  और

 अभिलेखों  को  अ्रघिकार  में  लिया  गया

 श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :
 वे  किन  छापों  का  उल्लेख  कर  रहे  |  उनका  प्रश्न  बिल्कुल

 ही  संगत  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  cet  सिद्धी  जिले  के  कलेक्टर  द्वारा  बिड़ला  फर्म  की  कुछ  फाइलों  को

 अघिकार  में  लेने  के  बारे  में  था  ।  arg उस  बारे  में  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री  उसानाथ  :  मेरा  प्रश्न  संगत  है  कि  क्या  वह  छापा  अ्रखिल  भारतीय  स्तर  पर  उसा

 दिन  मारे  गये  छापों  का  एक  था  ?

 श्री  रघनाथ  रेड्डी :
 मैं  माननीय  सदस्य  को  नम्रता पु वंक  कहना  चाहता  हूँ  प्रस्तुत

 gear  का  सम्बन्ध  afer  पेपर  मिल  के  अभिलेखों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  के

 बारे  में  था  ।  यदि  वे  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  मारे  गये  छापों  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  तो  वे

 चक्र  प्रदान  पूछ  सकते  है  ।  उसका  हम  उत्तर  देंगे  |

 श्री  go  गोपालन  :  समाचार  पत्रों  में  समाचार  sated  ्र  है  कि  बिजलीघरों  की

 प्रस्तावित  छापों  के  बारे  में  कम  से  कम  तीन  दिन  पहले  सूचना  मिल  गई  थी  ।

 थ्री  रा०  क्०  बिडला  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाता  हूँ

 एक  माननीय  सदस्य  :  प्रश्नोत्तर  काल  में  कोई  व्यवस्था  का  प्रदान  नहीं  पुछा  जा  सकता  |

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  व्यवस्था  का  एक  प्रश्न  उठाया  है  ।  उसे  अवद्य

 सुनना  चाहिए  ।

 ait  स०  ला०  सोंधी  क्या  श्राप गप  usatay  काल  में स्  ह  १.  व्यवस्था  के  प्रश्न  की  अ्रनुम ति
 =

 रहें  हैं  ।

 शी  हेम  प्रदनोसर  काल  में  व्यवस्था  का  प्रहन  नहीं  रखा  जा  सकता
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 श्रेय  महोदय  :  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  ऐसी  कोई  रोक  नहीं  हैं  इसकी  ग्र नुम ति  गई

 है  ।  सम्भवतः  श्राप  को  यह  पता  नहीं  है  ।

 श्री  रा०  क०  बिड़ला  :  मेरे  माननीय  मित्र  ने  बिड़ला  फर्मों  पर  मारे  गये  छापे  की  बात

 कही  |  मामला  केवल  एक  कारखाने  पेपर  मिल  से  सम्बंधित  है  ।

 झ्रच्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रदान  नहीं  है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  नियम  संख्या  374  के  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रदेश  पुछना

 चाहता  हूं  ।  इस  समय  प्रश्नोत्तर  काल  है  प्रौढ़  तारांकित  प्रश्न  विचाराधीन  है  !  यह  मध्य  प्रदेश  में

 बिडला  फर्म  पर  छापों  के  बारे  में  है  ।  इस  प्रकार  श्रीमान  मूलतः  प्रदान  में  मध्य  प्रदेश  का

 उल्लेख है  !

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  यदि  अलग  प्रश्न  एसा  जायेगा  तो  वह  उत्तर  मैं  area

 प्रदेश  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  ग्रनुपूरक  प्रश्न  नहीं  पूछा  जा  जो  प्रासांगिक  हो  ।  यहां  यह

 भारत  व्यापी  छापा  का  प्रीत  बिल्कुल  संगत  है  ।  क्योंकि  मध्य  प्रदेश  भारत  का  एक  भाग  इस

 लिए  उन्होंने  बिड़ला  की  फर्मों  पर  मारे  गए  छापों  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  किया  है  ।  उसी  दिन  वहां

 छापा  डाला  गया  )

 त्यक्त  महोदय  :  श्राप  कृपया  बैठ  जाएं  we  इस  तरह  से  हाथ  इधर  उधर  न  सफल  |

 श्री  स०  मो०  मैंने  कोई  अपराध  नहीं  किया  2  ।  मैं  अपना
 हाथ  हिलाता  ate

 प्रत्येक  व्यक्ति  इसी  प्रकार  wear  हाथ  हिलाता  है  ।

 mae  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  इतना  avast  नहीं  जाना  चाहिए  कि  वह  मेरी

 बात  ही  न  सुनें  ।  जहां  तक  उप-शेषांक  का  सम्बन्ध  है  मैं  समानता हूं  कि  प्रश्नकर्ता  पूर्णरूप  से

 उचित  है  ।  इसका  तो  प्रश्न  के  एक  भाग  के  रूप  में  उल्लेख  किया  चाहिये  था  ।  मूल  yea

 मेरे  समक्ष  नहीं  है  ।  wears  इसे  तो  सर्वोपरि  ही  रखा  जाता  ।  प्रइन  के  ऊपर  दिए  गए  atta  से

 ही  स्पष्ट  प्रतीत  होता  था  कि  यह  उन  छापों  का  एक  भाग  था  ।  परन्तु  मंत्री  महोदय  का  कहना  है

 कि  इस  एक  भाग  प्रदान  में  साधारण  रूप  में  छापों  की  कोई  बात  नहीं  कही  गई  क्या  मंत्री

 महोदय  a  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  देंगे  ?

 भरी  रघनाथ  रेड्डी  :  यह  बात  मध्य  प्रदेश  में  फर्म  पर  मारे  गये  छापेਂ  aids  के

 अंतगर्त  कही  गई  परन्तु  इस  मूल  प्रश्न  में  जो  बात  कही  गई  है  बह  इस  प्रकार  है  ।

 aaa  महोदय  :  मैं  कुल  get  का  देख  कर  ही  निर्णय  करूगा  ।

 श्री  उसा नाथ  :  जब  कोई  पुछा  जाता  है  तो  मंत्री  महोदय  को  उस  प्रइन  से  सम्बधित

 सारे  मामलों  की  तैयारी  करके  ही  यहाँ  उतर  देने  के  लिए  गरावा  चाहिए  ।  इस  बात  की  व्यवस्था  तो

 भष्टाचार  तथा  प्रक्रिया  नियमों  में  भी  है  ।  उन्हें  समस्त  सम्बद्ध  मामलों  की  तैयारी  करके  गाना

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  कहीं  बिड़ला  फर्म
 पर  मारे  जाने  वाले  छापों  का  विशिष्ट  उल्लेख
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 हो  तो  उसकी  पृष्ट  भूमि  बिड़ला  फर्म  पर  डाले  गये  छापों  से  सम्बन्धित  माननी  चाहिए  ।
 मैं  मंत्री

 महोदय  से  उनकी  राय  जानना  चाहता  था  कि  क्या  बिड़ला  फर्मों  पर  मारे  गए  छापों  का  यह  एक

 भाग  था  अथवा  नहीं  |

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  यहां  पर  विधि  मंत्री  उपस्थित  हैं  ग्रोवर  वह  मुक्के  इस  बात  का  उत्तर  दें

 कि  जब  किसी  प्र घि नियमन  सम्बन्धी  प्रस्तावना  क्रि  जाए

 श्रेय  महोदय  :  प्रस्तावना  का  यहां  कोई  sea  नहीं
 है  ।  यह  तो  बहुत  ही  साधारण  प्रश्न

 है  कि  क्या  यह  छापा  बिडला  फर्मों  पर  गये  व्यापक  छापे  का  एक  भाग  था  ।  इसके

 तकनीकी  तथा  अन्य  मामलों  पर  विचार  करने  का  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।  कया  यह  व्यापक  छापों  का

 भाग  था  झ्रथवा नहीं  ?

 भी  रघुनाथ  रेड्डी  :  यदि  ser  के  मुख्य  भाग  में  व्यापक  छापों  की  बात  सम्मिलित  होती

 तो  हम  जानकारी  एकत्रित  कर  सकते  थे  ।  कयों  किं  यह  के  मुख्य  भाग  में  नहीं  है  इसलिए

 इसका  उत्तर  देना  मेरे  लिए  कठिन  है  ।

 श्री  ए०  श्रीधरन  :  यह  तो  बहुत  हीं  संगत  प्रश्न  है  कौर  इसका  उत्तर  दिया  ही  जाना

 चाहिए  |  भ्रमण  वह  या  तो  यह  कहें  कि  वह  उत्तर  नहीं  दे  सकते  अथवा  यह  ee  कि  उन्हें  इसकी

 सूचना  चाहिए  ।  वह  केवल  वह-ही  नहीं  कह  सकते  :

 श्री  रिसाव  रेड्डी  :  मुझे  इसकी  सूचना  चाहिए  |

 श्री  प०  गोपालन  मैं  इस  फर्मे  के  सम्बन्ध  में  एक  cet  पुछना  चाहता  हूँ  ।  समाचार  पत्रों

 में  समाचार  छपा  कि  इस  विशेष  फर्म  विशेष  पर  डाले  जाने  वाले  छापे  के  बारे  में  बिड़ला  समुह

 को  कम.से  कम  तीन  दिन  पुर्व  सूचना  मिल  गई  थी  कौर  समस्त  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  कौर  मिसालों

 को  या  तो  नष्ट  कर  रिया  था  या  कार्यालय  से  हटा  दिया  मैं  जानना  चाहता हूँ  कि  क्या  मंत्री

 महोदय  को  बिडला  उद्योग  समूह  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  के  उच्च  अधिकारियों  के  बीच  की  सांठ

 गांठ  का  पता  कौर  यदि  तो  सरकार  ने  कोई  ऐसे  पूर्वोक्त  किये  हैं  जिनसे  यह  रहस्य

 बाहर  न  खुलने  पाये  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  ने  इस  गुप्त  योजना  के

 रहस्योद्घाटन  के  बारे  में  कोई  जाँच  कराई  थी  gage  ये  जो  छापे  डाले  गये  थे  क्या  वे  सब  लोगों

 को  घोखा  देने  के  नाटक  मात्र  थे  ?

 भरी  रघुनाथ  रेड्डी  :  जहां  तक  छापों  का  सम्बन्ध है  ga  इसके  लिए  पुर्व  सुचना  की
 ध्ावर्यकता  है  ।

 श्री  ह  गोपालन  :  प्रशन  यह  है  कि  उन्होंने  पुर्व ों धाय  किये  थे  waar  नहीं  ।  इस  बात
 का  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।

 घ्रच्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  मंत्री  महोदय  ने  दे  दिया  है  ।  वह  इसके  लिए  पुर्व
 सूचना  चाहते  हैं  ।

 श्री  यह  आरोप
 बिल्कुल

 स्पष्ट  है  कि  बिड़ला  उद्योग  समुह  को  इस  बात  का
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 पता  nat  दिन  पहले  ही  लग  चुका  था  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  का  पता  है  कौर  इस  सम्बन्ध

 में  कया  पूर्वोपाय  किये  गये  थे
 ?

 माननीय  मंत्री  को  इस  set  का  उत्तर  अवश्य  देना  चाहिए |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  वह  इस  बात  की  जांच  करेंगे

 श्री  उनको  प्रइन  से  सम्बन्धित  सारी  बातों  के  बारे  में  gare  होकर  जाना

 चाहिये  |  इस  बात  की  जांच  करने  का  अरब  प्रदान  कहाँ  है  ?

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  हम  आपका  संरक्षण  चाहते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  दूसरा  या  तीसरा  अवसर  है  ।  मैंने  मंत्री  महोदय  से  कुछ  दिन  पुर

 ही  निवेदन  किया  था  site  oa  भी  यही  कह  रहा  हूँ  कि  जब
 भी

 कह
 किसी

 oer
 का  उत्तर

 दे  तो

 उत्तर  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।  उत्तर  में  असंगति  नहीं  होनी  चाहिये  क्योंकि  इससे  मेरे  ए  भी

 कठिनाई  हो  जाती  है  ate  माननीय  सदस्यों  को  सन्तोष  नहीं  होता  ।  उनको  सीधा  उत्तर  मिलना

 चाहिए  ।

 भी  उमा नाथ  यहाँ  वरिष्ठ  मन्त्री  महोदय  उपस्थित  हैं  झर  उत्तर  उन्हें  देना  चाहिए  ।

 श्री  go  के०  नयनार  :  बिड़ला  उद्योग  समूह  से  सम्बन्धित  किसी  भी  प्रदान  का  उत्तर  देने

 में  उन्हें  क्यों  हिचकिचाहट  होती  है
 ?

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  aaa  मन्त्री  महोदय  से  ब्रित्कुल  ठीक  कहा  है  कि  वह

 प्रश्नों  का  उचित  उत्तर  नहीं  देते  ।  वास्तव  में  अपने  उत्तर  में  गलत  ate  अधुरी  जानकारी  देकर

 उन्होंने  सदन  को  धोखा  दिया  है  ।

 प्रश्न  करने  से  पूर्व  मैं  आपको  वस्तु  स्थिति  से  सम्बद्ध  कुछ  वंश  बताता  हूँ  ।  इन्हें  भ्रामक

 समक्ष  प्रस्तुत  करना  मेरे  लिए  श्रावक है  ।  मन्त्री  महोदय  को  पता  होगा  कि  जब  रनों  में  काम

 होता  है  तो  वहां  अस्थाई  कार्यालय  बनाये  जाते  हैं  ।  उन  ्र स्थाई  कार्यालयों  को  बन्द  करने  के

 पश्चात  वहां  का  रिकार्ड  प्रति  वर्ष  मुख्य  कार्यालय  में  वापस  लाया  जाता  है  |

 श्री  उसानाथ  ।  उन्हें  प्रदान  करना  चाहिए  श्री  बिड़ला  सदन  में  उपस्थित  हैं  और  वह

 अपने  बचाव  में  कुछ  कह  सकते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  किसी  सदस्य  को  प्रदान  करने  से  रोक  नहीं  सकते  ।

 भी  देवकी  नन्दन  पाटो दिया
 :

 माननीय  सदस्य  की  तरह  चीन  का  पक्षपाती  नहीं  हूँ  ।

 श्री  उसा नाथ  :  तो  क्या  ag  wade  हैं
 ?

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  ag  चीन  के  एजंट  यह  मैं  उनके  सम्बन्ध  में  जानता

 हूँ  ।

 श्री  उमा नाथ
 :

 श्राप  को  आ्रादिश  सब  पर  समान  रूप  से  लागू  होना  चाहिए  श्राप  कहते  हैं

 हम  को  सीधा  saa  करना  चाहिए  |  परन्तु  माननीय  सदस्य  अपनें  set  की  भुमिका  बना  कर

 पूछ  रहे  हैं  कौर  we  महोदय  को  जानकारी  दे  रहें  ।  उन्हें  झ्र  मन्त्री  महोदय  को  भाषण  नहीं
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 देना  चाहिए  ate  इसकी  यहां  अनुमति  नहीं  दी  जानी  च।हिए  ।  तत  श्राप  का  =  सब्र  पर

 समान  रूप  से  लागू  होना  चाहिए  ।  उन्हें  सीधा  प्रश्न  करना  चाहिए  |  यदि  वह  भी  बिड़ला  बनना

 चाहते  हैं  तो  aah  कोई  आपत्ति  परन्तु  उन्हें  सीधा  प्रश्न  करना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय :
 माननीय  सदस्यों  से  मेरा  निवेदन  है  कि  बे  इस  प्रकार  हस्तक्षेप  न  करें  ।

 यह  सब  कुछ  मेरे  ऊपर  छोड़  दे  ।  प्रश्न  की  प्रासंगिकता  gear  का  निर्णय  करने  के

 लिए  ही  मैं  यहां  बेठा  हूँ  ।

 श्री  उमानाथ  :  हम  तो  केवल  आपके  सम्मुख  निवेदन  कर  रहे  हैं  ।

 wea  महोदय :  उन्हें  अनुमति  देने  प्रिया  न  देने  का  afer  केवल  wert  को  है  |

 अरन्य  सदस्य  कयों  हस्तक्षेप  करते  हैं  ?

 भी  उमा नाथ  :  वह  तो  यही  चाहते  हैं  कि  मन्त्री  महोदय  को  कुछ  बातों  की  जानकारी

 होनी  चाहिए  ।

 नाश न अध्यक्ष  महोदय  :  तब
 उन्हें  प्रशन  पूछने  दें  ।  श्री  उमा  को  चाहिए  कि  वह  हस्ती प

 न

 ~ T+ '  तें
 =: श्री  उमा नाथ  :  अमरीकी  प्रभाव  के  कारण  यहां  ऐसी  ब  ही  जा  रही  हैं  ।

 ख
 थी  देवकी  नन्दन  पाटो दिया :  चीनी  प्रभाव  है  वे  सब  चीन  के  हैं  जो  यहां  लोकतन्त्र

 को  नष्ट  करना  चाहते  हैं  ।

 at  उमा नाथ  :  हम  यहां  एकाधिकार  को  नष्ट  करने  के  लिए  बैठे  हैं  ake  हम  देह  में

 एकाधिकार  को  नष्ट  करके  रहेंगे  |

 श्री  देवकी  चन्दन  पाटोदिया :  उन्हें  बेकार  चिल्लाना  नहीं  चाहिए  ।  हम  जानते  हैं  कि

 वे  लोकतन्त्र  को  नष्ट  करने  पर  तुले  हुए  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  सच  है  कि  एक  विधान  सभा  के  सदस्य  श्री  चन्द्र  प्रताप

 तिवारी  ने  यह  बताया  था  कि  बन  से  सब  कागज  सामा  न्य -*  at  से  साम्या  कार्यालय  में  लाये 3”
 गये  थे  1

 Bqeaey  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  हैं  कि  उन्हें  विधान  सभा  के  सदस्य  का  पत्र
 नहीं  मिला  |

 थी  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  प्रश्न  का  उत्तर  मन्त्री  महोदय  को  ही  देना  चाहिए  ।  यह
 mea  से  पहले  नहीं  उठाया  गया  था  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हैं  कि  क्या  अतिरिक्त  जिलाधीदडा
 ने  इस  मामले  में  अरपना  निराले  देते  हुए  श्री  चन्द्र  प्रताप  तिवारी  के  आरोपों  का  स्पष्ट  रूप  में
 खण्डन  करते  हुए  यह  कहा  था  कि  ये  सब  आरोप  गलत  कौर  निराधार  थे  तथा  इन  कागजों  को
 गलती  से  पकड़ा  गया  था  ae  इसलिये  इन  कागजों  को  वापस  भेज  देना  चाहिए  ?  भ  ग

 का  उत्तर  देते  हुए  मन्त्री  महोदय  ने  रुपष्टतया  बताया  था  कि  उन्हें  श्री  तिवारी  का  कोई
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 माननीय  सदस्य  उस  पत्र  का  उल्लेख प्राप्त  नहीं  टता  ग्रोवर  वह  इस  बात  की  जांच  नणणणिगाााण कर्ण

 कर  रहे  हैं  जो  मन्त्री  महोदय  को  नहीं  मिला
 शौर

 इस  अधार  पर  ही  वह  शभ्रनुपुरक  प्रश्न

 पुछ  रहे
 हैं  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दू

 गा  ।

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  arg  ने  मेरे  get  को  ठीक  तरह  से  नहीं  सभा

 है  ug  तो  बहुत  ही  साधारण  seq  है  कि  जिन  अभिलेखों  को  पकड़ा  गया  या  वे  वहीं

 अ्रभिलेख  थे  जिन्हें  वन  से  मुख्यालय  में  नियमित  रूप  में  लाया  जा  रहा  था  कौर  क्या  यह  भी  सच

 है  कि  अतिरिक्त  जिलाधीश  ने  फैसला  सुनाते  हुए  इन  आरोपों  को  गलत  बताया  था  ।  क्या  उन्होंने

 कहा  था  कि  a  अभिलेख  गलती  से  पकड़े  गये  हैं  कौर  इन्हें  वापस  किया  जाना  चाहिये  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  यह  सारा  मामला  अतिरिक्त  जिलाधीश  के  विचाराधीन  मैं

 इस  विधय  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  तब  उन्होंने  पिले  सारे  seat  का  उत्तर  कयों  दिया  है  ?

 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  ही  इसे  विचाराधीन  क्यों  गया  ?  उन्होंने  इस  से  पहले  seat

 का  उत्तर  क्यों  दिया  ?  यह  सब  कया  है  ?

 श्री  स०  कुन्द  क्या  यह  सच  है  कि  जिलाधीश  ने  निचले  न्यायालय  के  आदेश  को  रोकने

 का  निराले  देते  हुए  कलेक्टर  से  पकड़े  गये  सभी  कागजों  का  विवरण  पेश  करने  के  लिए  कहा  था

 are  कलेक्टर  ने  दो  मास  बीत  जाने  के  पहचान  भी  यह  विवरण  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ?  राज्य

 सरकार  कौर  भारत  सरकार ने  इस  सम्बन्ध  में  कलेक्टर  से  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  ।  श्री  तिवारी  ने

 पहली  अक्तूबर  को  प्रधान  मन्त्री  से  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  थी  ate  प्रधान  मन्त्री  ने  कहा  था

 कि  सभी  कागजों  को  मंगवा  रही  हूँਂ  ।  लेकिन  कभी  तक  कुछ  भी  नहीं  fear  गया  है  ।  यदि

 यही  हाल  रहा  तो  कुछ  समय  पश्चात्‌  सारे  मामले  को  ठप्प  कर  दिया  जायेगा  |

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  ag  seq  विचाराधीन है  ।

 क्या  अ्च्यक्ष  महोदय  कृपया  यह  निर्णय  देंगे  कि  इस  मामल  पर  जितनी  चर्चा  हुई  है  उसे  कार्यवाही

 के  वृतान्त  से  निकाल  दिया  जाये  ?

 श्री  उमा नाथ  :  यदि  वह  ऐसा  कहते  हैं  तो  उनके  sea  को  ही  निकाल  दिया  जाये  |

 wea  महोदय  :  भ्रारोप-प्रत्यारोप  से  हम  कोई  भी  काय  नहीं  कर  सकेंगे  ।  श्री  पाटोदिया

 को  इतना  उत्तेजित  नहीं  होना  चाहिये  ।

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  मन्त्री  महोदय  ने  ही  ऐसा  व्यवहार  किया है
 कि  मुझे

 उत्तजित  होना  पड़ा  है  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  ड्राप  को  तो  अच्छा  व्यवहार  करना  चाहिये  ।  मैंने  प्रारम्भ  में  ही  श्री

 रेडडी  से  कह
 दिया  था  ।

 किन्तु  उन्होंने wa  पन्त  में  कहा  है  कि  यह  मामला  विचाराधीन

 yah  इस  बात  का  बहुत  खेद  है
 ।  इस

 बात
 को  पहले  ही  कह  दिया  जाना  चाहिये  था  ।  इसके

 पहचान  हमें  इतने  प्रश्नों  का  उत्तर  न  देना  पड़ता  |
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 गेर  संगठित  क्ष  थ्रो  में  बाल  श्रम

 #184.  थी  ज्ञ०  एच०  पटेल  :

 श्री  ज०  के०  चौधरी  :

 कया  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  सह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देवा  के  गेर  संगठित  क्षेत्रों में  बालकों  से  ga  भी  मजदूरी  का

 3
 काम  लिया  जाता  2

 ;

 यदि  तो  किन-किन  क्षेत्रों  में  oa  भी  बालकों  से  मज़दूरी  का  काम  जाता

 है  ;  a

 देश  में  बाल  श्रम  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 fafa  मंत्रालय  और  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  श्रीमती

 :  et

 कृषि  तथा  ऐसे  ही  wea  क्षेत्रों  जहां  कि  कानून  बच्चों  को  रोजगार  देना

 निषिद्ध  नहीं  बच्चों  से  काम  लिया  जा  रहा  है  ।

 (77)  रोजगार  1938,  फैक्टरी  1948  खान  प्रतिनिध

 1952  तथा  मोटर  परिवहन  बीड़ी  तथा  सिगार  औद्योगिक  इत्यादि  में

 मजदूरों  के  रोजगार  का  विनियमन  करने  वाले  अन्य  अधिनियमों  के  अधीन  बच्चों  को  रोजगार

 देना  निषिद्ध  है  ।

 श्री  Ho  एबल ०  पटेल  :  कन्नड़  में  बोले  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  श्रनुदेकों  को  देखिये  ।  प्रश्नोत्तर  काल  में  साथ-साथ  भ्रनुवाद  करने

 की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  अंग्रेज़  या  हिन्दी  में  बोलें  ।

 an  ज०  एच०  पटेल  :  मेरा  यह  ध्रनुरोध  है  कि  प्रश्नोत्तर  काल  में  सांप-साथ  अनुवाद

 की  सुविधा  होनी  चाहिये  ।  मेरा  wea  ग्रा मीरा  क्षेत्रों  में  खेतिहर  श्रमिकों  तथा

 ऐसे  ही  wea  ग्रसंगठित  उद्योगों  केਂ  सम्बन्ध  में
 जिनमें  लाखों

 की  संख्या  में  बच्चों  से  मजदूरी

 का  काम  लिया  जाता  है  ।  सरकार  ने  इस  मजदूरी  को  रोकने  के  कुछ  भी  नही  किया  है  शौर

 न  ही  किसी  ऐसे  कानून  की  व्यवस्था  की  है  जिससे  इन  बच्चों  को  शिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  सम्बन्धी

 सुविधायें  उपलब्ध  की  जा  सकें  ।  हानिप्रद  व्यवसायों  में  काम  करने  वाले  ध्रंपोषण  तथा  afar

 कठिनाइयों  के  शिकार  इन  लाखों  बच्चों  को  शिक्षा  देने  के  लिखे  संस्कार  ढारा  कया  व्यवस्था  करने

 का  विचार है  ?

 विधि  कौर  समाज  sear  तथा  रेलवे  गोविन्द  वास्तव  में  यह
 विषय  श्रम  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  है  किन्तु  इसका  उत्तर  देने  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहों  ।

 बीड़ी  सिगार  कर्मचारी  की  1966  के
 अनुसार  बालन

 श्रम  की  मनाही  है  ।  विचार  है  कि  श्रमशक्ति  उद्योग  में  बाल  aw  ay  मनाही  नहीं  है  ,
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 माननीय  सदस्य  कह  रहे  afr
 फि  बीड़ी  उद्योग  में  मनाही  होते  हुए  भी  लाखों  बच्चों  से  मजदूरी

 3 करायी  जाती  श  ।  मेरे  विचार  से  बात  को  बढ़ा-चढ़ा  कर  कहा  गया  है  ।  कई  बार  कानून  का

 उल्लंघन  होता है
 ।  यदि  ऐसे  किशी  मामले  की  सूचना  उपयुक्त  म्रधिकारी  को  दी  जाती  है  तो

 उस  पर  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 श्री  श्रीधरन :  मन्त्री  महोदय  कराने  निर्वाचन-क्षेत्र  चालकुड़ी
 में  ही  बहुत  से  बच्चे

 मजदूरी  कर  रहे  हैं  शोरबे  इस  बात  को  मानते  ही  नहीं  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  दूसरा  प्रश्न  पुता  लेकिन  सभी  सदस्य  खड़े  हो  गये  हैं  ak

 सीघे  ही  मन्त्री  महोदय  से  बात  करने  लगे हैं  ।  क्या  सदन  में  व्यवहार  करने  का  यही  ढंग है  ?

 श्राप  सभी  ने  गलत  आदत  भ्र पना  ली  है  ।  यस  इसे  न  दुहराएं  |

 श्री  ज०  एच०  पटेल  :  मंत्री  मट्टोदप  ने  देश  में  बान-श्रमिक  समस्या  के  बारे  में  agar

 अनभिज्ञता  दिखाई  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  हो  सकता  है  कि  कानून  का
 ञ उल्लंघन  किया  जाता  उन्होंने  इस  बात  से  इन्कार  किया  गी  fe  लाखों  लोग  इसमें

 ary  करते  हैं  ।  सरकार  द्वारा  fet  गये  ग्राहकों  के  agate  देश  में  भिखारियों

 की  संख्या  लगभग  1  20  लाख  है  ate  उनमें  से  80  प्रतिश्त  बच्चे  मैं

 यह  नहीं  कहता  कि  श्राप  कोई  दूसरा  कानून  बनायें  ।  मैं  चाहता  हूँ  वत  मान  कानून  को  सख्ती  से

 लागू  किया  जाये  ।  सरकार  किमी  भी  कानून  को  arg  करने  में  अघमय  यदि  कानून  की

 क्रियान्विति  ही  सहीं  हो  सकती  तो  सरकार  इस  तथ्य  को  स्वीकार  क्यों  नहीं  करती  कि  बच्चे

 जीवन  निर्वाह  नहीं  कर  सकते  हैं  ?  सरकार  अघिनियम  में  संशोधन  करके  उन्हें  अंशकालिक  श्रम

 at  अनुमति  क्यों  नहीं  देती  ate  जो  लोग  काम  पर  है  उनके  लिये  ग्र नि वाये  बीमा  तथा

 सुविचारों  की  व्यवस्था  कयों  नहीं  करती  *  मन्त्री  महोदय  बाल-श्रमिक  की  विद्यमानता  से  ही

 इन्कार  करते  हैं  ।

 थ्रो  गोविन्द  सेना  :  मैंने  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  ।  मु  प्रश्न  बीड़ी  उद्योग  सें

 सम्बन्धित  है  ।  मैंने  कहा  हो  सकता  है  कि  कानू  तों  का  उल्लंघन  किया  जाता  हो  ।  माननीय  सदस्य

 द्वारा  दिए  गए  ates  बढ़ा-चढ़ाकर  दिये  गये हैं  ।  सुभाव  देने  तथा  मेरी  अनभिज्ञता  के  बारे  में

 जानकारी  देने  के  लिये  माननीय  सदस्य  को  धन्यवाद  देता  हूँ  ।

 Shri  Randhir  Singh  :  Most  of  the  children  belonging  to  the  weaker  sections,  parti-
 cularly  Harijans  children  do  not  go  to  schools  for  education  inspite  of  the  fact  that  there  is

 compulsory  education  for  them  May  I  know  the  steps  being  taken  by  the  Government
 to  ensure  that  they  go  to  school  and  become  good  citizens  of  the  country  ?

 थी  गोंविदा  मेनन  :  मैं  माननीय  acer  के  इस  सुभाव  से  पुर्णतः  सहमत  हूँ  कि  न  केवल

 हरिजन  अपितु  सभी  बच्चों  को  श्रनिवाये  प्राथमिक  दिक्षा  दी  जानी  चाहिए  ।  यह  काय  राज्यों के

 क्षेत्राधिकार  में  है  ।

 श्री  म  ला  देश  की  राजधानी  दिल्‍ली  में  भी  बच्चे  सड़क  निर्माण  तथा  सफाई

 शादी  के  कार्यों  में  लगे  देखे  जाते  हैं  जोकि  देश  के  लिये  aerate  बात  है  ।  कया  मंत्री  महोदय
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 ga  बात  के  लिय  तत्काल  कोई  कायंवाहो  करने  के  लिए  तयार  हैं  कि  बच्चों  को  इन  मार्गों  पर  न

 लगाया  जाये  ।

 eft  गोविन्द  मेनन  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  इस  विचार  से  पूर्णत  सहमत  हूँ  कि  बच्चों  को

 इन  कार्यों  पर  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  ।  माननीय  सदस्य  का  सुभाव  मैं  गृह-कार्य  मन्त्रालय  के

 पास  भेज  दूगा  |

 श्री  ई०  के०  नायनार  :  मन्त्री  महोदय  ने  इस  बात  से  इन्कार  विया  है  कि  बीड़ी  उद्योग  में

 बाल  श्रमिक  काम  करते  बीड़ी  उद्योग  के  अतिरिक्त  हथकरघा  उद्योग  में  भी  श्रमिक

 काम  करते  हैं  ।  संसद  ने  वर्ष  1948  कौर  1966  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  अधिनियम  पारित  किया

 था  ।  केरल  सरकार  ने  उसे  बीड़ी  उद्योग  पर  लागु  करने  का  प्रयत्न  किया  था  किन्तु  श्रीमान  प्रदेश

 तथा  मैसुर  दारा  प्रतियोगिता  के  कारण  वह  उसे  लागू  न  कर  पाई  कौर  बीड़ी  तथा  सिगरेट

 उद्योग  के  मालिकों  ने  उसका  उल्लंघन  किया
 ।

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  1966  में  संसद  द्वारा

 पारित  किये  अघिनियम  को  ary  कराने  के  लिए  पहल  करेगी  ?

 श्री  गोविन्द  सेना :  संसद  द्वारा  पारित  किये  जाने  वाले  कानूनों  के  उल्लंघन  को  बात

 मैंने  नहीं  कही  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  श्री  पटेल  द्वारा  दिये  गये  ग्रांकड़े  बढ़ा  चढ़ा  कर  दिये  गये  हैं  |

 माननीय  सदस्य  यह  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  इन  कानूनों  को  लागु  करना  राज्यों  के  क्षेत्राधिकार

 में  भ्राता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  में  सीधे  इन  कानूनों  को  लागु  नहीं  करा  सकती  है  |

 Shri  Prem  Chand  Verma  May  I  know  whether  Government  have  received  any

 report  from  the  states  as  to  why  the  law  could  not  be  implemented  ?  If  no  such  reports

 have  been  asked  for  so  far,  are  the  Government  are  prepared  to  have  a  detailed  survey  to

 as  certain  the  reasons  as  to  why  the  law  has  not  been  implemented  May  I  know  whether

 Government  will  issue  orders  to  implement  the  law  ?

 थी  गोविन्द  मेनन  :  सभा  को  पता है  कि  ag  संविधान  की  समवर्ती  सुची  में  है  ।  कानून

 में  एकरूपता  लाते  के  लिए  संसद  ने  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनाया  है  ।  जिन  राज्यों  ने  इस  कानून

 को  क्रियान्वित  नहीं  किया  है  उनके  बारे  में  जानकारी  देने  के  लिये  समय  चाहिए  |

 श्री  श्रीधरन :  इस  समूची  समस्या  का  कोई  ठोस  हल  निकालने  की  श्रावद्यकता  है  ।

 काम  करने
 वाले  बच्चों  में  अधिकतर  बच्चे  या  तो  विधवाओं  के  हैं  या  वे अवध  बच्चे  हैं  ।  अतः  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  विघवाओ्रों  को  समाज  में  उचित  स्थान  देने  के  लिये  कोई  उपाय

 करेगी  ।  ताकि  उनके  बच्चों  को  रोजगार  ढूढना  पड़े  तथा  क्या  सरकार  इस  देश  में  पैदा  होने
 वाले  बच्चों  की  जिम्मेदारी  लेगी  ?

 श्री  गोविन्द  मेनन  :  इसका  मूल  प्रकाश  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  सरकार  झरोखे  बच्चों  बे
 जिम्मेदारी  नहीं  ले  सकती है  ।

 शी  ए०  श्रीधरन  :  वे  बच्चे  भारतीय हैं  ।

 श्री  गोबिन्द  मेनन  :  पर  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  मैं  अ्रबेध  बच्चों  जिम्मेदारों
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 श्री  ए०  श्रीधरन  स्कैन्डीनेविया  तथा  युरोप  के  भ्रमण  देशों  की  सरकारें  ऐसे  बच्चों  की

 जिम्मेदारी  लेती  हैं  ।  मंत्री  महोदय  समाजवाद  की  बात  तो  करते  हैं  किन्तु  कल्याण  सम्बन्धी  उपाय

 नहीं  करती है  ।  यदि  go  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  wag  बच्चे  इसी  तरह  बड़े  होंगे

 और  झपने  मत  का  प्रयोग  करेंगे  ।  सरकार  ही  sag  बच्चों  की  देखभाल  कर  सकती  है  |

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  May  know  whether  the  hon.  Minister  is  prepared  to
 bring  an  amendment  as  would  provide  the  indigent  students  some  employment  while  at  school
 with  a  view  to  enabling  to  earn  a  pittance  to  sustain  themselves  and  to  finance  their
 studies  ?

 श्री  गोविन्द  सेना  यह  सुभाव  है  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  नहीं  बनाया  जा

 सकता |

 Shri  Sharada  Nand:  May  I  know  whether  a  survey  has  been  conducted  by  the
 Government  to  find  out  the  children.  The  number  of  children  thus  employed  and  if  not
 will  the  Government  conduct  such  survey  in  near  future  ?

 श्री  गोबिन्द  सेना :  खेतिहर-मजदूरों  का  afar  भारतीय  सर्वेक्षण  किया  गया  है  जिससे

 कुछ  अंकड़े  दिये  गये  हैं  ।  श्रम  ब्यूरो  ने  कुछ  उद्योगों  में  श्रमिकों  की  दशाश्रों  सम्बन्धी  एक  दूसरा

 सर्वेक्षण  किया  है  ।  दशाब्दीवार  की  जाने  वाली  जनगणना  में  बाल  श्रमिकों  के  बारे  में  ग्रां कड़े

 एकत्रित  किये  जाते  हैं  |

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 हैदराबाद  में  संचार  केबल  बनाने  का  कारखाना

 185  श्री  क०  लकप्पा

 श्री  लखन  लाल  कपूर

 कया  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कांप  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करने कि

 क्या  सरकार  हैदराबाद  में  दूर-संचार  केबल  बनाने  वाला
 कारखाना

 स्थापित  करने

 के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  शरीर

 इस  कारखाने  का  काय  कब  तक  आरम्भ  हो  जायेगा  ?

 औद्योगिक  आंतरिक

 अहमद  हाँ

 व्यापार  तथा  समवाय  काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  at

 564  लाख  रुपये  की  पू  जगत  लागत  निर्माण  ब्यय  के  से  5000
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 के
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 =

 गईं  है  हज  में  विदेशी  मुद्रा  से  12  लाख  रुपये  के  feck  पुज

 प्रस्ताव  विचाराधीन है  ।

 प्राप्त  किये

 =

 area  के  लिये  समान  व्यवहार  संहिता  की  श्रावदयकता  ्

 करेंगे  oa
 थी  हिम्मत लि हका :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री

 =

 की  कृपा

 क्या  श्राकाशबाणी  ने  भारत  के  लिये  समान  संहिता  बचाने  की  wee  पर

 4  1969  को  वात  आयोजित  की  जिसमें  भूतपूर्व  न्यायाधीश  को  चावल

 qa  न्यायाघीश  श्री  बसु  जैसे  प्रमुख  व्यक्तियों  ने  भाग  लिया  था  ;

 यदि  तो  इस  वार्ता  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  विचारों  को  दृष्टि

 ए  सरकार  समान  व्यवहार  संहिता  बनामे  की  दिलता  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ;

 क्या  हसी  व्यवहार  संहिता  की  मोटी  रूपरेखा  बनाने  के  लिये  कोई  राष्ट्रीय  श्रचिवेਂ

 सम्मेलन  बुलाया  जायेगा  ?.

 विधि  तथा  समाज  कल्पना  ate  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  :  इस  विषय

 पर  परिसंवाद  कि  क्या  एक  समान  सिविल  संहिता  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  भ्रनिवायं  है  4

 39 19  को  आकाशवाणी  के  दिल्‍ली  केन्द्र  से  cafes
 gar था  जिस  में  निम्नलिखि  q  सदस्यों

 ने  भाग  लिया  ।
 क

 1,  श्री  एन०  सौ ०  चटर्जी
 re

 श्री  एम०  do  चंगला

 प्रो०  रत्तास्वामी

 4  श्री  wats  के०  सेन

 स  )  एक  समान  सिविल  संहिता  तयार  करने  की  कोई  भी  प्रस्थापना  श्रमी  सरकार  के

 पास  नहीं

 set  ही  नहीं  उठता  |

 Allotment  of  Railway  Land  to  a  Private  Firm  in  New  Delhi

 state  we
 Shri  Om  Prakash  Tyagi  ;  Will  the  Minister  of  Railways  be

 ain
 to

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  during  the  tenure  of  Shri  Jagjivan  Ram,  Mini  of
 Food  and  Agriculture,  as  Minisier  for  Railways,  j.e.  between  7th  December,  1956  a  d  19th
 Apr  ,  196°,  the  land  adjoining  the  Railway  line  in  one  of  the  areas  near  Connaught  lace was  allotted  to  M/s  Pure  Drinks
 therec  and  that  the  Public  Account  Committe  had  also  objected  to  it  ;  and

 Co.,  thé  manufacturers  of  Coca  Cola  or  to  a  -artner

 if  So,  the  area  of  the  land  allotted,  with  whose  permission  it  was  allo
 price  it  v  is  ted,  at  what

 ‘Biven
 and  the  details  of  the  objection  raised  by  thc  P.  A.  ?
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 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :  (a)
 1666  sq.  yards  of  land  near  Connaught  Place  was  licensed  in  1942-43  under  the  authority  of
 the  then  North  Western  Railway  to  M/s  Oriental  Buildings  and  Furnishing  Co.  (Pvt)  Ltd,
 who  are  the  owners  of  M/s  Pure  Drinks  (Coca  Cola).  Later  when  the  firm  relinquished  a

 portion  of  land,  fresh  agreement:  was  entered  into  in  1947  for  1152  sq.  yards  of  land  by  the
 Eastern  Punjab  Railway.  This  agreement  was  renewed  from  year  to  year  upto  31-5-51.
 Public  Accounts  Committee  went  into  the  case  and  made  certain  recommendations.

 The (b)  The  area  of  land  at  present  under  occupation  of  the  party  is  2743  sq.  yds.
 last  order  was  issued  by  the  Railway  Board  to  the  Northern  Railway  to  execute  an

 agreement  in  November,  62.  As  per  the  present  agreement,  the  annual  rent  is  Rs.
 30,611.88

 The  PAC’s  observations  and  recommendations  on  this  issue  are  placed  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.

 आयकर  कपिल  श्रीधर  के  समक्ष  लंबित  अपीलें

 #188.  of  यमुना  प्रसाद  मण्डल  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अ्रायकर  अपील  प्रधिकरण  के  समक्ष  इस  समय  बड़ी  भारी

 संख्या  में  प्रपीलें  लम्बित  हैं  ;

 यदि  तो  1  1964  श्र  1  1969  को  ऐसी  लम्बित  अपीलों  की

 संख्या  कितनी  थी  ;

 प्रति  aq  कितनी  अपीलें  दायर  को  गई  ;

 प्रति  वर्ष  कितनी  अपीलें  निपटाई  गई  ;  झर

 देख  अपीलों  को  निपटाने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 नदी विधि  तथा  समाज  कल्याण  घौर  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  ह  जी  afi

 1  1964  को  26,814  तथा  1  1969  की  63,534  ata  लम्बित

 श्र  (
 ह

 वर्ष  अपीलों  संख्या  अपीलों  की  संख्या

 जो  फाइल  की  गई
 जो

 निपटाई  गई

 1954-65  15,266

 1965-66  21,924

 1966-67  18,239

 1967-68  31,120  23,157

 1968-69
 en  जि  —  31,929  ह  नगा

 24,1198
 जना  जन

 Is
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 मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  far  aaa  समय  पर  किए  गए  विभिन्न  प्रशासनिक

 उपायों  के  अ्रतिरिक्त  अ्रधिकररा  की  चार  नई  न्याय पीठें  1969  में  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 गुजरात  में  साम्प्रदा यक  ant  में  सबारी  गाड़ियों  पर  धावे

 «189,  श्री  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  वर्ष  सितम्बर  में  गुजरात  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  के  दौरान  मेहसाना

 जिले  में  काटो सन  के  निकट  उपद्रवियों  ने  सवारी  गाड़ियों  जिनमें  किसकी  एक्सप्रेस

 गाड़ी  भी  शामिल  धावे  किये  थे  ;  फिर

 (a)  यदि  तो  उन  घटना पों  का  ब्यौरा  क्या  है  ate  उन  में  जान  तथा  माल  की

 कितनी  हानि  हुई  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  ate  रेलवे  त्री  गोबिन्द  :  जी  हां  ।

 a1
 इन  घटनायें  का  ब्यौरा  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  दिया  गया

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  2087/69]  इन  घटनाओं  22  व्यक्ति  मारे

 गये  कौर  17  घायल  हुए  ।  हताहत  ब्यक्ति  अपने  साथ  जो  सामान  ले  जा  रहे  थे  उसके  मूल्य
 की

 जानकारी  नहीं  है  ।  1969  में  झ्रहमदाबाद  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  में  रेल  सम्पत्ति  को

 6000  रुपये  की  क्षति  पहुंचने  का  ग्रनुमान  है  ।

 सीमेंट  ale  चीनी  का  मुल्य  निर्धारण

 #190,  श्री  एस०  के०  संबंधन :  क्या  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा

 समवाय  कायें  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  सीमेंट  ate  चीनी  के  मुल्य  निर्धारित  करने  के  लिए

 भिन्न  भिन्न  मापदंड  अपनाये  हैं  ;  शरीर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ate  दो  दस्तूरों  के  लिए  भिन्न  भिन्न  मापदण्ड

 ग्र पना ये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कायें  मन्त्री  फखरुद्दीन  seit

 :  जी  नहीं  ।  यदि  कोई  विशिष्ट  परिस्थिति  न  हो  तो  चीनी  के  मूल्य  निर्धारण  के

 लिए  मोटे  तौर  एक  ही  प्रकार  की  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ।

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रीनगर  तिल्ली  में  हाल्ट  स्टेशन

 #191.  श्री  ए०  श्रीधरन  :

 थी  एस०  एम०

 क्यो  रेलवे  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीनगर  बस्ती  के  वासियों  को  जहां  लगभग  ्  लाख  लोग  रह
 रहे  दिल्‍ली  खाने  में  बड़ी  कठिनाई  होती है  ;

 29
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  श्रीनगर  से  दया बस्ती  ale  शकूर  बस्ती  बराबर  दुरी  पर

 हैं  कौर  दोनों  ही  स्टेशनों  तक  पहुँचने  में  45  मिनट  से  ग्रीक  समय  लगता  है  ;|

 सरकार  का  विचार  श्रीनगर  में  एक  हाल्ट  स्टेशन  बनाने
 का  है

 ताकि  इस  बस्ती  के  लोगों  को  दिल्‍ली -्र।ने-जाने  में  सुविधा  हो  सके  are  इससे

 उपक्रम  पर  भी  भार  कम  हो  जायेगा  ;  श्र

 यदि  तो  वहाँ  एक  wet  स्टेशन  बनाये  जाने  की  कब  तक  संभावना  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  तथा  समाज  ware  site  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  (*)  रोक  हरिनगर

 स्टेशन  दया बस्ती  शौर  शकूरबस्ती  स्टेशनों  के  बीच  स्थित  है  ।  यह  स्टेशन  पहले  से  2  किलोमीटर

 शरीर  ब।द  स्टेशन  से  2.25  किलोमीटर  की  दुरी  पर  है  ।  इस  क्षेत्र  के  निवासियों  के  लिए

 12  ag  और  22  डाउन  सवारी  गाड़ियाँ  चलती  हैं  जो  इन  स्टेशनों  पर  रुकती  हैं  ।  इनके  अलावा

 टैक्सी  शादी  भी  इस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  हरिनगर  से  इन  स्टेशनों  पर  पहुँचने
 में

 जो
 समय  लगता  है  वह  व्यक्ति  विशेष  द्वारा  उपयोग  किये  जाने  वाले  परिवहन  की  किस्म  पर

 निर्भर  करता  है  ।  हरिनगर  क्षेत्र  से  दिल्‍ली  के  लिये  सीधी  बसें  भी  जाती-जाती  हैं  ।

 न्रिननर  में  हाल्ट  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 औद्योगिक  एकाकों  हारा  लाइसेंस  की  शर्तों  का

 192.  श्री  भगवान

 थी  ज्योति बसु  :

 कया  औद्योगिक
 श्रांत  रिक

 व्यापार  तथा  समवाय  कायें  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तकनीकी  विकास  महानिदेशक द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  के

 agate  45  औद्योगिक  एककों  जितना  उत्पादन  करने  की  उन्हें  agate  दी  गई  थी  उससे
 श्रमिक  उत्पादन  कर  लाइसेंस  संबंधी  शर्तों  का  उल्लंघन  किया

 यदि  तो  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा

 उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  ;  और

 उल्लंघन  करने  वाले  इन  एककों  के  माम  क्या  हैं  तथा  इन  शर्तों  का  उल्लंघन  कहाँ
 तक  किया  गया  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फल रु हीन  ait
 :  (=)  a

 तथा  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  एवं  औद्योगिक  एकदो  का  विवरण  तथा  उन्होंने
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 जिस  सीमा  तक  लाइसंस  sta  क्षमता  में  बृद्धि  की  रिपोर्ट  श्राफ  इण्डस्ट्रियल  लाइसेंसिंग  पालिसी

 इन्क्वायरी  कमेटी  के  पेरा  545  तथा  परिशिष्ट  LV  में  दिया  गया  है  खिसकी  प्रतियां  पहले  ही

 संसद  सदस्यों  को  भेजी  जा  चुकी  हैं  ।

 उन  औद्योगिक  उपायों  के  सम्बन्ध  में  कारवाई  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  द्वारा

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  जिन्होंने  उद्योग  तथा  1968  के

 झन्तगंत  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  अधिक  क्षमता  स्थापित  कर  ली  है  |

 पुर्व  तथा  दक्षिणा  ga  रेलवे  के  गानों  तथा  दूसरे  साधारण

 कर्मचारियों  को  मागें

 #  193.  श्रीमती  इला पाल  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुर्व  तथा  दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  के  गार्डों  तथा  शस्य

 साधारण  कर्मचारियों  ने  सम्बन्धित  रेलवे  श्रधिकोरियीं  को  ग्राम  हाल  ही  में  यह  नोटिस  दिया  2

 कि  जनन  तक  उन्हें  जनता  द्वारा  हाथापाई  किये  जाने  से  नहीं  बचाया  तथा  उनकी  व्यक्तिगत

 सुरक्षा
 का  सचित  sara  नहीं  किया  वे  गाड़ियाँ  चलाना  बन्द  कर  देंगे  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  पुरा  ब्यौरा  कया  है  ;

 उनकी  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;  कौर

 यात्रा  करने  वाले  लोगों  को  उचित  शिकायतों  को  जो  उनकी  नाराजगी  का  मुख्य

 कारण  है  शरीर  जिसके  कारण  उनके  बचाव  के  असामाजिक  ose  geo  प्रकार  के  तत्वों  को  रेलवे

 अघिकारियों  तथा  रेल  सम्पत्ति  पर  area  करने  का  अवसर  मिलता  दूर  करने  के  लिये  क्या

 उपाय  किये  गये  हैं  ?

 बिधि  तथा  समान  कल्याण  शरर
 रेलवे  मंत्रो  गोविन्द  :  से  सुचना

 की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मीडोज  ट्रकों  के  मुल्य

 #194,  of  जय  सिंह :  थो  यज्ञदत्त  val  :

 श्री  हरदयाल  वेवशुश्त  :

 श्रौद्योभिक  ध्ान्तरिंक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारी  तथा  हल्के  मीडिया  ट्रकों  के  मूल्यों  में  हाल  में  वृद्धि  की

 मई है  ;.

 यदि  तो  इनका  इस  समय  कितना  yer  तथा  1  1969  1
 1968,  1  1967,  1  1966,  1964,  1  1960  श्र  1

 1960  को  उनका  मुल्य  कितना-कितना  था  ;  श्र

 उनके  मूल्यों  में  बृद्धि  न  देने  के  लिए  सरकार  के  फीस  क्या  बां क्ति यां  हैं  ?
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 1891

 औद्योगिक  आंतकी  उचार  तथा  समवाय  कार्य-मंत्री  फखरूदीन  ग्लो
 |

 :  हां  ।

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 farce

 इन  दिनांक  पर  मुल्य  164/165  डब्ल्यू  बी०  के  मर्सिडीज  टक  की  कम्पनी  से

 निकलते  समय  की  खुदरा  कीमत

 re ee,

 भारी  1210)  हल्का  312)

 1  1969  40,247  38,180

 1  1969  38,097  36,530

 1  1968  37,814  36,282

 1  1967  36,653  35,220

 1  1966  33,041  31,882

 1  1964  28,921 उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है

 1  1962  बही  27073

 ||  1960  वही  26,890
 le

 टिप्पणी  :--  उत्पादन  कर  तथा  निर्मित  गाड़ियों  पर  लिए  जाने  वाला  ग्र धि भार  इस  मुख्य

 में  भ्नतिरिकत  है  ।

 वाणिज्यिक  गाड़ियों  के  मुल्य  पर  वर्तमान  में  कोई  पश्रनौपचारिक  सांविधिक

 नियंत्रण  नहीं  फिर  भी  यदि  वाणिज्यिक  गाड़ियों  पर  सांविधिक  नियंत्रण  की  झ्रावश्यकता

 भराती है  तो  सरकार  को  उद्योग  तथा  1951  की  घारा  18

 तथा  ग्रावश्यक  वस्तु  अघिनियम  1955  के  श्रत्तगंत  पर  पर्याप्त  दोस्तियाँ  प्राप्त  हैं  ।

 बिहार  में  बड़े  उद्योग

 #195..  डा०  सुशीला  हज़ार  :

 थी  fao  प्र०  मंडल  :

 क्या  प्रौद्योगिक  प्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  जिहार  सरकार  चौथा  योजना वधि  में  राज्य  में  बड़  उद्योग  स्थापित  करने  के

 लिए  भारत  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 औद्योगिक  श्रॉतरिक  agit  तथा  सिवाय  कायें  मंत्री  फखरुद्दीन  लो

 :  are  बिहार  सरकार  द्वारा  तयार  गये  फाइव  इयर  प्लान

 बिहारਂ  के  मसौदे  के  प्रारूप  में  बिहार  सरकार  की  चौथी  योजना  के  प्रस्ताव  दिये  गये  जिस  पर

 योजना  आयोग  में  18  ate  19  अक्तूबर  को  विचार-विमश  किया  गया  था  ।  चौथी  योजना  अवधि

 में  राज्य  में  बड़े  उद्योग  स्थापित  करने  के  बारे  में  बिहार  सरकार  से  कोई  अन्य  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुए  हैं
 ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जाने  बाली  परियोजनाओं

 तथा  उस  पर  किये  जाने  वाले  विनियोजन  के  बारे  में  ड्राफ्ट  ary  फाईव  इयर  प्लान  रिपोर्ट  के

 पृष्ठ  253-260  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।  उसमें  चौथी  योजना  काल  में  बिहार  स्थापित  की

 जाने  वाली  परियोजनाओं  के  बारे  में  भी  बताया  गया  है  ।  जहां  तक  परियोजनाओं  के  स्थान  का

 संबंध  जिनके  स्थान  के  बारे  में  प्रभी  तक  निचय  नहीं  किया  गया  उसके  बारे  में  यह  बता

 सकना  कि  इनमें  से  कौन  सी  परियोजना  बिहार  में  स्थागित  की  संभव  नहीं  है  ।

 वतीरा-पूरे  रेलवे  में  कटक-पारादीप  लाइन  का  निर्माण

 #196.  थी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  कटक-पारादीप  लाइन  का  निर्माण-कार्य  प्रा  करने  के  लिए

 कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  कटक  में  हुए  उद्घाटन  समारोह  में  भूतपूर्व  रेलवे  मंत्री  श्री

 पूनिया
 ने  घोषणा  की  थी  कि  निर्माण  1970-71  में  पूरा  हो  जायेगा  ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  घोषित  वर्तमान  क्रम  बद्ध  कार्यक्रम  से  नई  प्रक्रिया  घीमी

 नहीं  हो  जायेगी  तथा  ग्रन्ततोगत्वा  निर्माण  कार्य  पुरा  होने  में  विलम्ब  नहीं  होगा  ;  शौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  परियोजना  के  इंजीनिजर-इन-चाजं  के  प्रथम  पद  को

 समाप्त  कर  दिया  गया  है  तथा  इसका  कार्यभार  अब  उस  व्यक्ति  को  सौंप  दिया  गया
 है  जो  सब

 हल्दिया  परियोजना  की  देखरेख  कर  रहा  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  ate  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  वर्तमान  कार्यक्रम

 के  वादा  है  कि  यह  लाइन  1972  के  wer  तक  बन  कर  तैयार  हो  जायेगी  ।

 श्री  पुनाचा  ने  कहा  था  कि  यह  काम  1971  तक  पुरा  हो  जाने  की  श्रेष्ठ  है  ।

 ag  चरणबद्ध  कामेंक्रम  लाइन  के  प्रत्येक  सिरे  पर  लोह  वयस्क  लादने  तथा  उतारने
 की  सुविधाओं  से  सम्बन्धित  कामों  के  साथ  ही  साथ  मुख्य  लाइन  पर  किये  जाने  वाले  निर्माण  कार्यों
 को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  निश्चित  किया  गया  है  |

 इस  परियोजना  के  कार्यकारी  जिला  इंजीनियर  का  पद  समाप्त  नहीं  किया  गया  ।
 कटक-पारादीप  तथा  हल्दिया-पांधकुड़ा  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  अलग-अलग  जिला

 इंजीनियर  हैं जो  कलकत्ता  स्थित  इंजीनियर  प्रधान  के  घिन  काम  करते  हैं  ।
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 Ashok  Paper  Mills  Ltd.  Darbhanga

 *197,  Shri  D.  N.  Tiwary  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal
 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (8)  whether  the  Bihar  Government  have  sent  any  scheme  in  regard  to  the  Ashok
 Paper  Mills,  Bihar  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs
 (Shri  A.  Ahmed)  :  (a)  to  (0).  Yes,  Sir.  The  Government  of  Bibar  have  very  recently
 intimated  that  they  have  informed  the  Government  of  Assam  that  they  have  no  objection
 to  the  shifting  of  some  of  the  machines  of  the  Ashok  Paper  Mills  Limited  from  Darbhanga
 to  Assam,  subject  to  the  condition  that  another  unit  of  the  mills  for  manufacture  of  30/40
 tonnes  per  day  of  high  grade  paper  will  be  set  up  at  the  present  site  and  that  the  Govern-

 ment  of  Bihar  will  afford  facilities  for  the  transfer  of  necessary  assets  of  the  Mills  to  Assam
 only  after  the  viability  of  the  proposed  new  unit  has  been  established  and  effective  steps  for
 its  implementation  have  been  taken.  A  Committee  consisting,  inter  alia,  of  representatives
 of  the  Bihar  and  Assam  Governments  has  been  formed  to  process  these  proposals.

 अगस्त  श्र  1969  में  दिल्‍ली  इस्पात  की  कमी

 %1°8.  श्री  मीठा  लाल  मीना :  श्री  न ०  मुहम्मद इमाम  :
 श्री  क्०  सा०  कौशिक  श्री  दिव  कुमार  कग शास्त्र

 :

 श्री  चे  चु०  देसाई  :  श्री  रामावतार दार्मा  :

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  अगस्त  तथा  1969  के  महीनों  के  दिल्‍ली  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  में

 इस्पात  की  भारी  कमी  होने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  ग्रा वश्य कता  को  पूरा  करने  के  लिए  यदि  सरकार

 द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;  भर

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र

 इस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 (a)  att  (7)  सारे  देश  में  चपटे  पदार्थों  की  कमी  है  ।  उत्पादन  में  यथासंभव  वृद्धि

 करके  तथा  ग्रा यात  के  उदारीकरण  द्वारा  इस  कमी  को  दूर  करने  का  विचार  है  ।

 दिल्‍ली  राज्य  से  संरचनात्मक  इस्पात  की  कमी  की  भी  शिकायतें  मिली है
 ।  उत्पादकों  से

 अपने  माल  गोदामों  से  ऐसे  श्रमिक  माल  सप्लाई  wea  के  लिए  कहा  गया  हैं  ।

 गांधी  जन्म  शताब्दी  वर्ष  में  सद्य निषेध

 6199.  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :

 क्या  fait  तथा  समाज
 कल्याण

 मंत्री
 यह

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  गांधी  जन्म  शताब्दी
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 वर्ष  में  देश  में  az  निषेध  विधियों  को  लागु  करने  के  लिए  सरकार  मा  योजनायें  बनाई

 गई  थी  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 छुरे

 :  मद्यनिषेघ  के  राज्य  विषय  होने  के  इस  मामले  पर  राज्य  सरकारों  ने  कार्यवाही

 करनी  थी  ।

 कार्माशायल  क्लर्कों  की  पदोन्नति  के  अवसर

 #200.  श्री  औंकार  लाल  बैरवा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 नियुक्ति  के  बाद  कॉमर्शियल  क्लर्कों  कीं  पदोन्नति  के  कया  अवसर  हैं  ;

 (@)  कॉमर्शियल  कलंक  वेंग  में  किन-किन  वेगों  को  पदोन्नति  दी  जाती  है  ;

 किन-किन  वेगों  में  कामर्शियल  stat  कीं  पदोन्नति  मिल  सकतीं  है  ;

 उपरोक्त  भाग  ate  में  उल्लिखित  प्रत्येक  वर्ग  के  लिए  दूसरे  वर्ग  में

 कितनी  प्रतिशत  पदोन्नति  निश्चित  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  उनमें  कोई  विभिन्नता  तो  उसके  क्या  कारा  हैं  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्पों  श्र  रेलवे  मंत्री  गोर्धिंन्द  :  (*)  से  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  हैं  डीलर  सभा-पेंटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 रूरकेला  में  हिंसात्मक  घटनायें

 %201.  श्री  घोीरेष्द्र  नाथ  देव  :  श्री  दे०  nea :

 श्री  एवं  पी०  रामसती  :  श्री  अजमल  खाँ

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मन्त्रों  यहं  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  15  1989  को  रूरकेला  में  हिंसात्मक  घटनायें  हुई  थी  ;

 क्या  इन  secre  के  विभिन्‍न  कारों  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  जांच  की  गई

 शर

 क्या  जांच  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन  :

 at

 ate  (7)  उक्त  घटना नं  विद्याथियों  atc  कुछ  राजनीतिक  दलों  द्वारा  विमलगढ़
 कौर  तेलचर  को  रेल  द्वारा  मिलाये  wa  के  लिए  किये  गेप  नन्दो  लने  के  कारण  हुई  थी  ।  चूकि
 यह  कानून  कौर  व्यवस्था

 का  प्रश्न  उत्तरदायित्व  राज्य  see  पर  शरत

 हिन्दुस्तान  स्टील  fro  के  अधिकारियों  अथवा  भारत  सरकारें  द्वारी  ईमां  घटनायें  की  कोई  जांच
 नहीं  करवाई  गई  है  ।



 लिखित  gat 4  1891

 Management  of  Bennecit  Colemar  and  Co.  Ltd.

 *202.  Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,
 Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  Government’s  decision  regarding  the  management  of  M/s.  Bennett
 Coleman  and  Co.  Ltd.  had  been  filed  in  a  Court  in  Bombay  recently  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  Court  has  not  accepted  it  :

 (c)  whether  this  decision  was  taken  at  the  Cabinet  level  or  it  was  a  departmental!
 decision  which  had  the  approval  of  the  Prime  Minister  ;  and

 (d)  if  so,  the  full  details  of  the  Government’s  decision  filed  in  the  Court  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development.  Internal  Trade  and  Company  Affairs
 (Shri  A.  Ahmed):  (a)  to  (d).  A  statsment  is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  jn  Library.  See  No.  LT—2088/69}.

 भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा  रिड्रनफोसंमेंट  की  प्रक्रिया-संहिता  में  संशोधन

 #203.  श्री  शिवप्पा  :  श्री  सी०  ge

 ait रिण  प्र०  fag देव  :

 क्या  इस्पात  तथा  मारी  इंजीनिरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  भारतीय  मानक  संस्था  ने  रिइनफोर्समेंट  की

 अ्रथति  कराई  456,  में  संशोधन  कर  दिया है  जिससे  कि  निर्माण  कार्य  में  यदि  सामान्य  छड़ों

 sie  सरियों  के  स्थान  पर  अ्रघिक  तनाव  वाली  छड़ों  कौर  सरियों  का  प्रयोग  किया  जाये  तो  अरिंक

 जोर  जा  सके  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  संशोधन  का  यह  प्रभाव  होगा  कि  अधिक  तनाव  वाली

 छड़ों  ate  सत्यों  के  प्रयोग  से  भार  में  40  प्रतिशत  इस्पात  की  बचत  होगी  ?  ate

 यदि  तो  इस  सामग्री  का  प्रधिकाधघिक  उत्पादन  करने  के  लिए  जिससे  देश  को

 भ्रत्यघिक  लाभ  हो  सकता  है  सरकार  ने  कया  उपाय  किये  हैं  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इं  निर्धारित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 हां  ।  भारतीय  मानक  संस्था  ने  ato  ato  456  में  संशोधन  किया  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 यदि  अधिक  तनाव  वाली  छड़ों  श्र  सरियों  का  प्रयोग  किया  जाय  at  इस्पात  पुनर्बलन  में  ग्रसित

 अनुभव  भार  सकता  दो  अलग-ग्रहण  मानक  बनायें  मये  हैं  ।  एक  जिसमें  गम

 बिरूपित्त  छड़ों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  शौर  जिसमें  कंक्रीट-पुनर्वलन
 के  लिए  ठंडी

 निरूपित  मुड़ी  हुई  छड़ों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 इस्पात  की  बचत  प्रयोग  में  लाये  गये  कंक्रीट  की  किस्म  तथा  पुनर्गठित  कंक्रीट  के

 लिये  अपनाए  गये  डिजाइन  पर  निर्भर  करती  है  ।  कुछ  दशाओं  में  प्रतीक  मजबूत  मुड़ी  हुई  छड़ों

 का  अ्रधघिक  weal  किस्म  के  कंक्रीट  के  साथ  प्रयोग  करने  से  तथ्य  पुनर्बलन  के  लिए  परिणामी  भार

 वाली  डिजाइन  से  साधारण  इस्पात  के  सरियों  के  भार  में  40  प्रतिशत  तक  कमी  की  जा  सकती

 सामान्य  रूप  से  25-30  प्रतिशत  के  लगभग  बचत  होती
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 (7)  1968  में  इस  प्रकार  के  इस्पात  के  प्रयोग  का  प्रचार  करने  कौर  इसके  साथ-साथ

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कई  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  उक्त  वर्ष  में  टाटा  maa  एण्ड  स्टील

 इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टोल  कंपनी  कौर  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  भिलाई  ae  दुर्गापुर
 के

 कारखानों  में  ग्रीक  तनाव  वाली  मुड़ी  हुई  छड़ों  के  उत्पादन  के  लिए  क्षमता  बनाई  गई  ।  टाटा  ने

 1968-69  में  15,000  टन  मुड़ी  हुई  छड़े  बेची  ।  चालू  वर्षों  में  उनका  60,000  टन  माल

 सप्लाई  करने  का  विचार  है  ।  पिछले  ag  हिन्दुस्तान  स्टील  fo  के  कारखानों  का  उत्पादन  3360

 टन  के  लगभग  था  ।  इस  वर्ष  30,000  टन  या  40,000  टन  तक  उत्पादन  होने  का  झ्र तु मान  है  |

 तराशा  है  इस  ag  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  उत्पादन  30,000  टन  के  लगभग

 हो  जायेगा  ।  आधा  है  कि  इस  ag  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों में  इन  छड़ों  का  उत्पादन

 20,000  टन  हो  जाएगा  जबकि  पिछले  ad  उत्पादन  20,000  टन  ari  बिलेटों  को

 वर्तमान  कमी  के  विशेष  कर  उपयुक्त  काम  के  लिए  आवश्यक  परिक्षित  किस्म  के  घिलेटों

 की  खपत  के  कारण  पुनर्वेलकों  के  उत्पादन  पर  कुछ  प्रभाव  पड़ा  है  ।  सर्वतोमुखी  कारखानों  द्वारा

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  कौर  कदम  उठाये  जा  रहे  है  ।

 B.  Line  from  Delthi—Shahdara  to  Saharanpur

 *204,  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2189  on  the  Sth  August,  1969  and

 State

 (a)  whether  the  survey  work  for  the  construction  of  Broad-Gauge  line  from  Delhi-

 Shahdara  to  Saharanpur  has  since  been  completed  ;

 (b)  if  so,  when  the  construction  work  is  likely  to  be  started  and  when  it  is  expected  to
 be  completed  ;  and

 (c)  if  not,  the  causes  of  delay  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  P.  Govinda  Menon)  :

 (a)  to  (c)  The  field  work  on  the  survey  has  almost  been  completed  and  the  report  and

 estimate  are  under  compilation.  A  decision  regarding  the  construction  of  the  line  will  be
 taken  after  the  survey  report  is  submitted  to  the  Railway  Board  and  is  examined  by
 them.

 रूरकेला  में  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करना

 #205.  थी  योगेन्द्र  दामां

 शी  जमानत

 क्या  इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसा  प्रस्ताव  है  रूरकेला  में  एक  विशिष्ट  इस्पात  कारखाना  स्थापित  किया  जाये

 जो  वर्तमान  इस्पात  कारखाने  से  संलग्न  हो  ;

 क्या  सरकार  विशिष्ट  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  के
 |

 |  जापान  से  सहायता

 मांग  रही  है  ;  att

 प्रस्तावित  कारखाने  की  उत्पादन  क्षमता  क्या  है  कौर  उसकी  अनुमानित  लागत

 कया है  ?
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 इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  neat  {  aff  semen  :  (#)

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  सुभाव  दिया  है  कि  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  एक  सी  कार ०  जी  ०  भरो  ०

 चादर  संयंत्र  स्थापित  क्या  जाये  |

 इस  संयंत्र  को  स्थापित  करने  के  लिये  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  जापानी  तकनीकी

 जानकारी  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  सुझाई  गई  उत्पादन  क्षमता  इस  प्रकार  है  :

 कोल्ड  tes  येन  भ्रौरिएंटिड  चादरें  24,000  टन  प्रति  ag

 कोल्ड  कोल्ड  नान-ग्रेन  प्रोरिएंटिड  चादरें  36,000

 60,000

 सम्पूर्ण  कारखाने  के  लिये  अनुमानित  विनियोजन  लागत  45  करोड़  रु०  है  |

 सबसे  मरीन  एण्ड  कम्पनी  से  रेलवे  लाइनों  का  प्रबन्ध

 #206.  श्री  गाडिलिंगन  ate  :  नया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  मैसेज  मार्टिन  एण्ड  कम्पनी  द्वारा  प्रवर्धित  रेलवे  लाइनों  का  प्रबन्ध

 अपने  हाथ  में  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारा  हैं  ;  कौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  हां  में  हो  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  कौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  जी  नहीं  ।

 मेसर्स  मालिन  बनें  fro  द्वारा  प्रबन्ध  छः  गर-सरकारी  रेलों  में  से  तीन  उस  क्षेत्र  के

 जिला  as  के  ठेके  के  mata  परिचालित  हैं  जहां  वे  अवस्थित  हैं  ate  इन  रेलों  में  केन्द्रीय

 सरकार  की  न  तो  वित्तीय  दिलचस्पी  है  न  उन्हें  हस्तगत  करने  का  सांविधिक  अधिकार  उस

 समय  के  भारत  सचिव  से  ठेके  पर  परिचालित  अन्य  तीन  रेलों  में  से  एक  अपने

 निर्माण  काल  से  ही  निकटस्थ  सरकारी  रेलवे  द्वारा  चलायी  जा  रही  है  ।  बाकी  दो  रेलों  के  ठेके  में

 खरीदने  के  झ्र लावा  सरकार  द्वारा  उनके  प्रबन्ध  हाथ  में  लेने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  ठेके  के

 ada  समय-समय  पर  जब  कभी  खरीदने  का  समय  जाता  सरकार  द्वारा  इनके  खरीदने  के  प्रदान

 पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 प्रायश्चित  वस्तुध्नों  ate  उपकरणों  के  स्थान  पर  काम  भराने  वालीਂ

 देशी  वस्तुध्नों  घौर  उपकरणों  का  उत्पादन

 #207.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा
 समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  उन  सभी  बस्तियों  और  उपकरणों  का  पता  लगा  लिया  है  चोर
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 उनकी  सुची  तैयार  करली  है  जिनका  भारत  के  उद्योगों  में  ि  क  न rate  नहीं  at  सका  है  az  इस

 कारण  उनका  रायात  प्रावश्यक  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ;

 प्रत्येक  कारखाने  में  क्या  विशेष  तैयार  किये  गये  हैं  जिससे  सूचि  में  से

 उतनी  वस्तु ग्र ों  ८  निर्माण  fear  जा  सके  जितना  कि  निर्माण  करना  संभव  हो  तथा  इस  सम्बन्ध  में

 प्रस्ताव  क्या  है  ;  कौर

 q)  लक्ष्य  की  पति  के  लिए  सरकार  ने  क्या  पग  उठाये  हैं  ?

 gates  आन्तरिक  बाजार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 :  ale  सरकार  के  अन्य  विभागों  के  परामर्श  से  विदेश  व्यापार  विभाग  द्वारा

 1969-70  के  वर्ष  के  लिए  प्रकाशित  आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  में  उन  वस्तु ग्र ों  का  उल्लेख

 किया  गया  है  जिनका  देश  में  पूर्णरूपेण  अ्रथवा  श्रांशिकरूप  से  para  करने  की  अनुमति  है  क्योंकि

 देश  में  तो  इनका  बिल्कुल  ही  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  ।  ज्यों  हीं  एक  के  उत्पादन  को

 देशी  क्षमता  स्थापित  हो  पति  2  अथवा  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  उत्पादन  होने  लगता

 है  तो  ऐसो  वस्तु  को  आयात  करने  के  प्रयोजन  के  लिये  निषिद्ध  सूची
 में  रख  दिया  जाता  है  ।

 उद्योग  के  संगठित  तथा  लघु  दोनों  क्षेत्रों  के  उद्यमियों  को  ऐसी  वस्तुश्नों  के  निर्माण

 का  विकास  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  जिनका  इस  समय  आयात  किया  जा  रहा  है  |

 देश  के  विभिनन  क्षत्रों  में  एककों  की  संख्या  अत्यधिक  होने  के  कारण  प्रत्येक  एकक  के  लिए  कार्यक्रम

 बना  सकना  संभव  नहीं  है  ।

 आयात  को  निरंतर  कम  करने  के  लिये  उठाये  जाने  बाले  पं  में  ये  सम्मिलित  है

 (1)  पुत्र  स्वीकृत  आधारों  की  निरन्तर  adie  ara  रहना  शौर  जिनमें  परिवृज्नंन  किया

 जा  सकता  जिससे  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  ऐसे  संयंत्र  तथा  उपकरण  जो

 देश  में  ही  प्राप्त  हो  सकते  हों  उन्हें  बाद  में  सायत  करने  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।

 (2)  ग्रा यात  की  वस्तुओं  विशेषरूप  से  भ्रध्चिक  मुल्य  वाली  ate  सामरिक  महत्व  की

 aga  को  झमझम-अलग  करने  के  निरन्तर  प्रयास  करना  जिससे  देश  के  इन्दर  ही

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  उनके  उत्पादन  क्रो  बढ़ावा  दिया  जा  सके  |

 (3)  भ्रायातित  कच्चे  माल  पुर्जों  तथा  फालतू  हिस्सों  का  इसी  विशिष्ट  विवरण

 aaa  इससे  मिलते-जुलते  विशिष्ट  विवरण  वाले  पुर्जों  के  स्थान  पर  देश  में  निमित

 सामान  तथा  पुर्जों  का  प्रयोग  करना  |

 (4)  उत्पादन  की  प्रत्येक  इकाई  में  झ्रायातत  कच्चे  माल  तथा  पुर्जों  की  ख़पत  को

 कम  करना  |

 (5)  रसायनों  तथा  रसायन  geal  के  मिनास  में  आधारभूत  कच्चे  माल  से  लेकर  उनके

 मध्यवर्ती  पदार्थों  का  श्रधघिकाधिक  प्रयोग  |

 (6)  यथासंभव  कम  &  कम  समय  में  चिक  से  अधिक  देशी  वस्तुएं  प्रीत  कहने  के
 लिए

 अझवस्थाबध  निर्माण  कार्यक्रम  को  तेज  करना  |
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 (7)  पूंजीगत  वस्तु ग्र ों  का  aaa  करने  के  लिए  प्राप्त  प्रार्थना  पत्रों  की  fas  सख्ती

 से  जांच  पड़ताल  करना  जिससे  ऐसे  संयंत्रों  तथा  उपकरण  शादी  का  जो  देश  में

 पहले  ही  बनाये  जा  रहे  प्रिया  बनाये  जाने  वाले  हैं  आयात  की  अनुमति  न

 दी  जाये |

 (8)  केन्द्र  तथां  राज्य  दोनों  सरकारों  से  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  निर्देश  देना  कि

 वे  प्रारम्भ  से  ही  परियोजनाओं  की  योजना  बनाते  समय  तकनीकी  विकास  का

 निदेशालय  से  सम्पर्क  रखें  ताकि  ऐसी  वस्तुएं  जो  देश  के  प्रकार  हदी  विकसित  होने

 की  क्षमता  रखती  समय  के  ग्रन्दर  न  बना  सकने  के  कारण  आयात  करने

 की  agate  न  दे  दी  जाये  |

 (9)  ग्रा यात  प्रतिस्थापन  के  क्षेत्र  में  कार्य  को  प्रोत्साहन  देने  की  योजना  भी  चल  रही  है

 जिसके  sata  ऐसे  व्यक्तियों  तथा  संस्थानों  जो  aaa  में  बचत  बढ़ाने  के

 व्यवहारिक  सुभाव  देते  पुरस्कार  दिये  जाते  हैं  !

 (10)  सरकारी  तथा  गर सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  के  विभिन्‍न  परियोजना  प्राधिकारियों  को

 विदेशी  से  सहयोगियों  सभी  बनी  हुई  वस्तु ग्र ों  के  कि  प्राप्त  करने  के  निदेश  देना

 जिससे  भारतीय  उत्पादक  इन  खाकों  की  सहायता  से  आवश्यक  देशी  उपकरणों  का

 उत्पादन  कर  सकें  ।

 (11)  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  के  विभिन्‍न  प्राधिकारियों  को  किसी  भी  संयंत्र  ak

 उपकरण  को  चाहे  कह  उपहार  रूप  में  ही  स्वीकार  करने  से  पव  काफी  पेहले

 तकनीकी  विकास  का  महानिदेशालय  से  परमाणु  ले  लेने  के  निदेश  देना  जिससे  देश

 में  तैयार  की  जा  रही  वस्तु ग्र ों  के  अप्रत्यक्ष  रवायात  को  रोका  जा  सके  |

 Production  Target  of  Steel

 *208.  Shri  Maharaj  Singh  Bharti  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineer-
 ing  be  pleased  to  state  :

 (8)  whether  Government  have  made  an  changes  in  the  target  of  production  of  steel
 in  view  of  its  consumption  in  the  country  and  its  export  and  if  so,  the  details  thereof;
 an  Ah d

 (b)  the  type  and  the  quantum  of  steel  to  be  produced  by  the  end  of  Fourth  Five
 Year  Plan  and  the  important  industries  to  be  established  ia  the  country  on  that  basis  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engideering  (K.C.  Pant):
 (a)  In  view  of  the  long  gestation  period  required  to  set  up  capacity  for  steel  making,  change
 in  the  production  target,  keeping  in  view  the  consumption  in  the  country  and  export
 possibilities,  is  not  possible  in  the  short  term.  However,  keeping  this  in  view,  a  ten-year
 perspective  for  stee]  capacity  required  in  the  country  is  under  examination.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 STATEMENT

 mnrla
 Taking  1010  account  the  co  Tp  le!  tion  of  the  schemes  already  in  hand,  availability  of

 3.0



 Weltten
 Answers

 November  25,  196°

 ~various  categories  of  steel  from  the  main  steel  producers  by  the  end  of  the  4th  Plan  period

 would  be  :

 (000  tonnes)

 Bars  and  rods  849

 Wire  rods  374

 Structurals  1254

 Rails  639

 Fish  Plates  hi

 sleepers Slee  68

 Wheel  sets  95

 8  Narrow,  heavy  and  wide  plates  342

 Skelp  405

 HR  Sheets  strips  and  1087 10
 narrow,  light  plates

 11  CR  sheets  and  strips  617

 12  Tinplates  180

 13  Galvanised  sheets  279

 14  Electrical  sheets  67

 (dynamo  grade)

 The  new  proposals  under  consideration  include  :

 (1)  expansion  of  Bhilai,  (2)  a  plate  mill,  (3)  continuation  of  Bokaro  to  second  stage,

 (4)  action  to  new  steel  plants.

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  कोककर  क  चले  को  सप्लाई

 4209,  श्री  ईश्वर  रेडडी  :

 थी  भफारखण्डे  :

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 \  )  क्या  यह  सच  ६  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  अधीन  इस्पात  कारखानों  के  सामने

 यह  समस्या  ग्रा  रही  है  कि  उनको  घटिया  किस्म  का  कोककर  कोयला  सप्लाई  हो  रहा  है

 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  कोककर  कोयले  की  सप्लाई  पर्याप्त  ate  भ्र तिय मित

 है  ;  att

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 कि  इस्पात  कारखानों  को  बढ़िया  किस्म  का  कोककर  कोयला  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  र  sa  मन्त्री  कृष्णचन्द्र  :  कौर

 इस  समय  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  कारखानों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कोकिंग  कोयले  की

 सप्लाई  हो  रही  है  ।  फिर  विभिन्‍न  प्रकार  के  अपेक्षित  कोयले  की  आपूर्ति  को  बनाए  रखने  की

 समस्यायें  हैं  ।

 सर  ने  हाल  में  क्वालिटी  को  देखने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त
 की  इस
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 समिति  ने  संयुक्त  रूप  से  कोयले  के  नमूने  लेने  की
 feof  कीं  है  ।  हिन्दुस्तान स्टील  लि०

 सरकार  के  quae  से  तथा
 कोयला

 से  बातचीत  करके  इसे  सिफारिश  के  अनुसार

 कार्यवाही  कर
 रही  है

 ।

 World  Bank  Loan  for  Special  Schemes

 *210.  Shri  Ram  Sewak  Yadav  :
 Shri  Beni  Shanker  Sharma

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Railway  Board  is  holding  negotiations  for  sécuting  loans  from  the
 World  Bank  for  some  special  schemes  :

 (b)  if  so,  the  particular  schemes  for  which  this  loan  is  required  and  the  amount
 théréof  ;  and

 (c)  whether  these  negotiations  between  the  World  Bank  atid  Railway  authorities  have
 reached  at  a  final  Stage  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :  (a)
 Indian  Railway  delegation  held  negotiations  with  the  Development  Association

 (an  affiliate  of  the  World  Bank)  during  August  and  September,  1969  for  a  credit  of  US  $55
 million  equivalent.

 (b)  This  credit  is  not  interided  to  be  used  for  particiiar  schtémés  only.  The  proceeds
 of  this  credit  will  be  utilised  for  meeting  the  major  part  of  the  foreign  exchange  expenditure
 of  Railways  during  1969-70  and  1970-71  for  the  import  of  components  and  materials  for
 manufacture  of  diesel  and  electric  locomotives  and  electrical  multiple  unit  coaches  and  for
 import  of  equipment,  components  and  raw  materials  for  over-head  electrification,  signalling
 and  telecommunication  schemes.

 (c)  Yes.  An  agreement  for  a  Credit  of  US  $  55  million  equivalent  was  signed  on
 24th  September,  1969.

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  मैन्युफैक्चरिंग  कंपनी  लिमिटेड

 1201.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  कया  abate  शारीरिक  व्यापार  तथा

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  हिदुस्तान  फिल्म  मेन्युफक्चा रिम  कम्पनी  लिमिटेड  के

 चेयरमेन  ने  हाल  ही  में  मद्रास  में  यह  स्वीकार  किया  था  कि  श्रमिक  ans  के  कारण  उनका

 खाना  जुलाई  1969  के  लिये  फिल्म  उद्योग  को  कोरी  फिल्म  नहीं  दे  सका  कौर

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  में  इस  कारखाने  में  किस  प्रकार  की  ate  कितनी  बार  हड़ताल  हुई  तथा

 इन  हड़तालों  में  कितने  व्यक्तियों  ने  भाग  लिया  ;

 तैयार  की  गई  कोरी  फिल्म  की  घटिया  किस्म  के  बारे  में  फिल्म  निर्माताओं  से  कितनी

 शिकायतें  प्राप्त  हुईं  तथा  दे  किस  प्रकार  की  थीं  1

 गत  दो  वर्षों  में  कितनी  तथा  कितने  मूल्य  की  कोरी  फिल्म  तैयार  की  गयीं  ate  इस  में

 से  कितनी  मात्रा  फिल्म  उद्योग  द्वारा  प्रयोग  में  लाईं  गई  ;  ate

 कौरी  फिल्म  की  किस्म  को  सुध।रने  के  लिए  क्यो  कार्यवाही  की  गई  है  ate  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काले  मंत्री  फखरुद्दीन  wet

 दि  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  को  फिल्म  उद्योग

 द्वारा  की  गई  कच्ची  फिल्म  की  समूची  मांग  के  पुरा  करने  में  कुछ  कठिनाई  महसूस  हुई  है  ।  ऐसा

 होने  का  कारण  अ्रँधिक  रूप  में  श्रमिक  प्रशांति  और  कुछ  देशी  कच्चे  माल  के  इस्तेमाल  से

 उत्पन्न  आंशिक  तकनीकी  कारण  att  कभी  हाल  ही  में  कच्ची  फिल्म  की  मांग  में  हुई  वृद्धि  है  ।

 फिर  श्रमिकों  की  कोई  हड़ताल  नहीं  हुई  हैं  ।

 जुलाई-सितम्बर  1969  की  waft  में  34,000  रोल  की  बिक्री  करने  पर  केवल  7

 शिकायतें  मिली  जिनका  सम्बन्ध  मुख्यरूप  से  फिल्म  में  सुराख  होने  तथा  उसमें  खुरच  पड़  जाने

 की  खराबी से  है  ।

 सिने  फिल्म  पाजिटिव  एण्ड  का  उत्पादन  1967-69  तक  तथा

 1968-69  में  क्रमश  0.799  मिलियन  बसें  मीटर  तथा  977,483  ay  मीटर  है  site  इसकी
 बिक्री  71.71  लाख  रु०  तथा  1.46  करोड़  रु०  की  है  |

 प्राप्त  शिकायतों  को  ध्यान  में  रखते  हए  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  द्वारा  किस्म  में  सुधार

 करने  के  लिये  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 गुजरात  में  रेलवे  लाइनों  पर  डीजल  से  रेल  गाड़ियाँ  चलाने  की  योजना

 1202,  श्री  नरेन्द्र सिह  महिला  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गुजरात  में  यात्री  यातायात  तथा  माल  परिवहन  के  लिये  कुछ  रेलवे

 लाइनों  पर  डीजल  से  रेल  गाड़ियां  चलाने  की  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  ऐसा  किन  रेलवे  लाइनों  के  बारे  में  किया  जायेगा  ;

 इस  प्रयोजन  के  लिये  चौथी  योजना  में  कया  लक्ष्य  निश्चित  किये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  उक्त  भाग
 '

 का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इसके  लिये  सविस्तार  कारण

 बया है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  शौर  रेलवे  मंत्री  गोबिन्द  :  से  डीजल
 रेल  इंजनों  से  गाड़ियां  चलाने  का  काम  भारतीय  रेलों  के  विभिन्‍न  खण्डों  की  परिचालन  एवं
 यात  सम्बन्धी  प्रत्याशित  श्रःवदयकताय्रों  पर  आघारित  एक  चरर णा बद्ध  कार्यक्रम  के

 भ्र बु सार  किया
 जा  रहा

 है  ।  गुजरात  में  रेन  मार्गों  पर  डीजल  रेल  इंजनों  से  गाड़ियां  चलाने  के  लिये  अलग  से  कोई
 कार्यक्रम  नहीं  बनाया  गया  है  |

 परिचित  रेलवे  को  भ्रंकलेइवर  राजपिपला  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 परिवर्तित  करना

 1203.  श्री  नरेन्दर  सिह  महीडा  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कया  नमंदा  बांध  योजना  के  फलस्वरूप  पश्चिम  रेलवे  की  श्रंकलेद्व  र-राज-पी  पला
 लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करने  को  योजना  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ;

 of
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 यदि  तो  कार्य  के  कब  तक  mera  किये  जाने  की  संभावना है  Wiz

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  कार्य  को  आरम्भ  करने  के  get  पर  निंदा  बांध

 योजना  की  ग्रीम  रूप  से  मंजूरी  दे  देने  के  पश्चात  विचार  करेगी  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  शर  रेलवे  मंत्री  गोबिन्द  :  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ॥

 इस  खंड  के  श्रीमान  परिवर्तन  के  सवाल  पर  तभी  विचार  किया  जायेगा  जब  माता

 यात  में  इतनी  व्रृद्धि  प्रत्याशित  हो  कि  उसे  मौजुदा  छोटी  लाइन  से  न  सम्हाला  जा  सके  ।

 afsanq  रेलवे  के  विरार  अहमदाबाद  सेक्शन  का  विद् यती कर रा

 1204,  श्री  नरेन्द्र  fag  महिला  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  परिचित  रेलवे  के  विरार-प्रहमदाबाद  सैक्शन  का  विद्युतीकरण  करने

 के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  है  ;

 इस  कार्य  को  कब  तक  प्रारम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  पर  यह  कार्य  विरार

 तथा  बुलसर  तथा  तथा  बड़ौदा  पौर  बड़ौदा  प्रौढ़  ग्रहुमदाबाद  के  बीच  लगभग  कितने  समय

 में  पुरा  हो  जायेगा ;  ate

 इस  ata  पर  कितना  व्यय  किया  जायेगा  ?

 fafa  तथा  समाज  कल्याण  धौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  जी  हां  ।

 समूचे  खण्ड  में  विद्युत  कररा  का  काम  पहले  ही  शुरू  हो  चुका  है  ।  विंमान  प्रत्याशा ग्र ों

 के  विभिन्‍न  खण्डों  का  विद्युतीकरण  नीचे  लिखे  समय  तक  पुरा  हो  जाने  की  ara

 विरार-बलसाड़  1972-73

 बिसात-बड़ौदा  1971-72

 1971-72 बड़ौदा-म्रहमदाबाद

 इस  योजना  पर  32.05  करोड़  रुपये  की  लागत  राने  अनुमान  जिसमें

 स्टाक  की  लागत  शामिल  नहीं  ।

 गुजरात  में  उद्योगों  का  विकास

 1205.  श्री  नरेन्द्र  सिह  मही डा
 :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 काय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  पेट्रो-रसायन  तथा  कृषि  :  मशीनों  के  निर्माण  के  क्षेत्र

 में ध्रनेक  चुने  हुए  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  एक  अभियान
 प्रारम्भ  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  है  कि

 परिवहन  उपदान  देने  केन्द्रीय  उ  उत्पादन-लुक  घटाने  कौर  विकास  सम्बन्धी  छूट  बढ़ाने  जेसे  प्रोत्साहन

 देने  झा वद यक  होंगे  जिससे  कि  प्रर्याप्त  पू  जी  तथा  तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध  हो  सके ;

 35
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 यदि  at,  तो  सरकार  को  ga  a  प्रतिक्रिया  है  al

 औद्योगिक  कार्यक्रम  का  विकास  करने  में  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  किस  प्रकार

 की  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेगी  ?

 औद्योगिक  व्यापार  समवाय-किसे  सन्नी

 :  से  सुचना  इकट्टा  की  जा  रही  है  ale  सभा-पहल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 रस्सी  लक्ष्मी  प्राटोसाइकल्स  को  लाइसेंस  दिया  जाना

 1200.  थी  बाबूराव  पटेल  :  क्या  प्रौद्योगिक  श्रांत  रिक
 व्यापार

 कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  साइक्लों/मोटरों  तथा  स्वचालित  गलियों  के  साथ

 लगी  कारों  का  निर्माण  करने  हेतु  लाइसेंसों  के  प्राप्त  हुए  96  झ्वेदन-पत्रों  में
 से

 केवल  91  आवेदन

 पत्रों  को  सरसरी  तौर  पर  ही  रह  कर  दिया  गया  तथा  उनमें  से  चुने  मये  पांच  में  से

 केवल  dad  श्राटोसाइक्ल्स  को  निर्माण  लाइसेंस  इसलिये  दिया  गया  क्योंकि  उनका  पोलैण्ड  के

 के  जो  एक  साम्यवादी  देश  सहयोग  है  ae  यदि  तो  ऐसा  करने  के  क्या  कारख़ाने  ;

 96  भ्रावेदन-पत्रों  में  से  कितने  भ्रावेदकों  ने  साम्यवादी  देशो ंके  साथ  तथा  कितने

 आवेदकों  ने  गर-साम्यवादी  देशों  के  साथ  सहयोग  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  alt  उन  देशों  के

 नाम  क्या  हैं  ;

 लक्ष्मी  स्वचालित  झाटोंसाइक्ल्स  के  मालिकों  agar  निदेशकों  के  नाम  क्या

 खाना  कहां  स्थित  है  उत्पादन  किस  तारीख  को  आरम्भ  हो  जायेगा  और  स्वचलित  साइकिलों

 का  विक्रय  मुल्य  क्या  होगा  ;.  झर

 जिन  चार  आवेदकों  के  श्रीचंदन-पत्र  अभी  विचाराधीन  हैं  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम  मन्त्री  (at  फखरुद्दीन
 1965  में  जारी  गयी  सार्वजनिक  विज्ञप्ति  के  फलस्वरूप  स्वचालित

 साईकिलों/मो टरों  तथा  स्वचालित  गाड़ियों  के  बनाने  के  लिए  औद्योगिक  स्वीकृत  करने  के

 लिए  96  ग्रा वेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।  सभी  आवेदन  पत्रों  की  विस्तृत  जांच  कीं  गई  तथा  स्वचालित

 पांच  योजना  गाड़ियों  बताने  के  हेतु  अदाय  पत्रों  का  स्वीकृत  करने  के

 लिए  पांच  योजना  चुनी  गयी  ।  बाकी  की  योजनाएं  रह  कर  दी  बाद  में  मेसी  लक्ष्मी

 प्राटोसाइकह्सਂ  लिमिटेड  सहितਂ  पांच  चुनी हुई  पार्टियों  को  श्राद्ध  पन्न  जारी  किये  गये  ।  इन  झ्राशय
 पत्रों  को  पार्टियों  द्वारा  ara  पत्रों  की  सभी  शर्तों  को  पुरा  करने  के  पश्चात्  wae  लाइसेंसों
 में  बदलना  था  ।

 लक्ष्मी  झाटोसाइकल्स  उनको  जारी  किये  गये  शआइय, पत्र  को  सभी  दातों
 को  पूरा  कर  दिया  था  उन्हें  एक  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  स्वीकृत  किया  है  ।  बाकी  की  are
 पाटियों  साथ  ही  लक्ष्मी  श्राठोसाइकल्स  ने  जिन्हें  अकाय  किये  गये  श्रादयाय
 पत्र  की  शर्तों  को  तक़  कुर्क  किया है

 ।.  ज्यों  को  पुरा  उन्हें  भी
 गीत  लाइसेंस  स्वीकृत  हो  ,
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 प्राप्त  96  आवेदन  पत्रों  में  से  पोलैण्ड  के  साथ  6,  किया  के  साथ  1,  पूर्वी

 जमनी  के  साथ  2,  फ्रांस  से  4,  जापान  के  साथ  4,  इंगलैंड  से  5,  इटली  से  9,  पश्चिमी  जमाने  से

 3,  स्वीडन  से  1,  तथा  अमरीका  के  साथ  2  ने  सहयोग  करने  का  प्रस्ताव  किया है  बाकी  के

 झावेदकों  ने  बा  तो  देशी  नमूने  तैयार  किये  है  या  विदेशी  सहयोगियों  के  नाम  नहीं  बताये  हैं  ।

 लक्ष्मी  प्राटोसाइकल्स  के  स्वत्वाधिकारियों  म्रथवा  निदेशकों  के  नाम  ये  हैं  :-

 (1)  श्री  ato  एम०  राव

 (2)  श्री  to  विश्वेश्वर  राव

 (3)  श्री  ए०  एल०  कुमार

 (4)  श्री  पी०  कार  रामकृष्णन

 नया  उपक्रम  दण्डकारण्य  में  स्थापित  होगा  औद्योगिक  लाइसेंस  की  शर्तों

 में  से  एक  के  पार्टी  को  नये  उपक्रम  को  10  1970  तक  स्थापित  करना  है  ।

 पार्टी  ने  स्वीकार  किया
 है  कि

 उनकी  गाड़ी  कारखाने  से  निकलते
 समय

 का  विक्रय  700

 रु०  से  अधिक  नहीं  होगा  |

 स्वचालित  साइकिलों  के  बनने  के  लिए  स्वीकृत  किये  गये  अ्ाधशय  पत्र  वाली  अन्य

 पार्टियां  ये  हैं  :

 एटलस  साइकिल  इन्डस्ट्रीज  ्  सैन  एण्ड  पंडित  लिटिल

 जे०  जे०  इण्डस्ट्रियल  कारपोरेशन  कलकत्ता  तथा  हिन्दुस्तान  स्टील  नई  दिल्‍ली  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  को  धमकी  समस्या

 1207,  श्री  बाबूराव  पटेल  :  कया  इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  दुर्गापुर  इस्पात  संयोग  में  श्रमिकों  के  व्यवहार  में  कोई  परिवर्तन

 नहीं  हुआ  है  we  घेराव  तथा  श्रमिकों  की  अन्य  प्रकार  की  कुरीतियों  के  कारण  संचालन  कुशलता

 में  aa  भी  बाधा  पड़  रही  है  ;

 पिछले  वर्ष  श्रमिकों  में  श्रनुशासनहींनता  के  कारण  कितने  घेराव  तथा  wer  घटनाएं  हुई  ;

 (7)  श्रमिकों
 श्रनु्नातन  हीनता  के  कार सा  free  वर्ष  dae  को  कितनी  वित्तीय  हानि

 हुई  :

 इन  चुनौतियों  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोन  से  व्यवहारिक  कदम

 उठाएं  गए  ;  शहरों

 क्या  सरकार  wae  यू०  पी०  के  fatal  के  इस  सुभाव  पर  कि  संघ  को  उत्तर  प्रदेश

 में  स्थानान्तरित  किया  जाय  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ?

 इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ge  चंद्र  :

 पिछले  कुछ  महीनों में  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की  श्रमिक  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ  है

 हि
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 स्थिति  को  किसी  तरह  भी  सामान्य  नहीं  कहा  जा  सकता  ale  उत्पादन  में  शायद  ही  कोई  सुघार

 gar है  ।

 वर्ष  1968  में  एक  तीन  झाम  हड़तालें  पांच  पूर्ण  रूपेण  atk  चौदह

 झांकी  घीमी  कार्य  गति  के  चार  उदाहरण  काय  करने  के  20  उदाहरण  कौर

 प्रदान  प्रतिनिधि  मंडल  भेजने  के  16  उदाहरण  घटित  हुए  ।

 लगभग  39  मिलियन  रुपय े।

 शिकायत  निवारण  क्रिया  विधि  वर्तमान  है  शर  कमंचा  रियों  की  वास्तविक  शिकायतों

 पर  हमेशा  पूरा-पूरा  विचार  किया  जाता  है  ।  सामुहिक  are  व्यक्तिगत  शिकायतों  को  दूर  करने  के

 लिये  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विभिन्‍न  स्तरों  पर  लगातार  बातचीत  होती  रहती  है  ।  कई

 प्रश्नों  पर  समझौता  भी  हो  चुका  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  कानून  ake  व्यवस्था  कायम  रखने  के

 लिए  राज्य  सरकार  से  भी  सहयोग  की  मांग  की  जाती  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  उत्पादन  किये  जाने

 के  बाद  हिन्दुस्तान  स्टील  एम्पलाइज  युनियन  को  5  झ्रगसत  1969  से  प्रतिनिधि  मजदूर-संघ  के

 रूप  में  मान्यता दे  दी  गई  है  ।

 सरकार  को  किसी  ब्रिटिश  विशेषज्ञ  द्वारा  किये  गये  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  का  ज्ञान  नहीं

 है  ।

 मल  को  सिर  पर  उठा  कर  ले  जाने  की  का  समाप्त किया  जाना

 1208.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  क़ी  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मल  को  सिर  पर  उठाकर  ले  जाने  की  पद्धति  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  मसिदानी

 समिति  की  सिफारिशों  के  श्रतुसार  केन्द्रीय  सरकार  ने  श्री  तक  राज्यवार  कितना  धन  व्यय  किया  है  ;

 किन  राज्यों  में  मल  को  सिर  पर  उठाने  पद्धति  को  बिल्कुल  समाप्त  कर  दिया

 गया  है  ;  कौर

 राज्यों  में  इस  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  में  विलम्ब  के  कया  कारण  ;  कौर  इस

 सामाजिक  सुघार  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 बिधि  मन्त्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  श्रीमती  कूल रे खु  :

 aa  तक  aq  किए  गए  रुपये  का  राज्यवार  ब्यौरा  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  दिया

 गया है  ।

 विवरण

 क्रम  संख्या
 लाख  की

 रा
 क्यों  नन्ही

 राज्य  का  नाम
 न

 ]  अंध्र  प्रदेश  27.49
 2

 aa  3.48

 88
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 |!  2

 बिहार  12.43

 गुजरात  5.40

 महाराष्ट्र  7.45

 केरल  7,30

 मध्य  प्रदेश  4.50

 मद्रास  15.19

 5.65 मैसूर

 10  5.54 उड़ीसा

 11  पंजाब  16.34

 12  8.47 राजस्थान

 13  उत्तर  प्रदेश  18.92

 14  पश्चिम  बंगाल  9.77

 15  3.69 जम्मू  तथा  काइमीर

 1.15 16,  हरियाणा

 17  नागालैंड

 Ss  ee  णगण oe  ae

 ws  152.77

 ate  विष्ठा  को  सर  पर  ढोने  की  प्रथा  के  उन्मूलन  की  योजना  में  कुछ  प्रगति

 हुई  है  ।  विशेषकर  केरल  तथा  महाराष्ट्र  में  यह  प्रथा  लगभग  समाप्त  हो  गई  है  ।  अलबत्ता  कुछ
 स्थानों  पर  मेहतरों  में  सफाई  के  लिए  जागीरदारी  प्रथा  होने  तथा  रुढ़िवादी

 खतरों  दरा  क्राम  के  नए  तरीकों  को  अपनाने  में  हिचकिचाहट  के  कारण  इन  सिफारिशों  पर  अमल

 करना  कुछ  कठिन  हो  गया  है  |

 मनुष्यों  द्वारा  विष्ठा  को  ढोया  ज्ञाना  सूखे  शौचालयों  के  निर्माण  पर  रोक  लगाने  से  तथा

 सभी  सूखे  शौचालयों  को  कलश  शौचालयों  में  परिवर्तित  करने  से  ही  बंद  किया  जा  सकता  है  ।

 गांघी  शताब्दी  ay  में  इस  कार्यक्रम  पर  विशेष  बल  दिया  गया  है  ।  इस  कार्यक्रम  पर

 बड़े  पैमाने  पर  खर्च  के  साथ-साथ  नगरपालिका  तथा  wea  कानूनों  में  संशोधन  करना  होगा  |

 हैवी  इंजी  निर्धारित  tat  का  कार्यकरण

 1209,  श्री  विरेन्द्र  कुमार  शाह  :  कया  इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  14
 अक्तूबर

 1969
 के  इकॉनोमिक  टाइम्स  वर्ग  कंपलीट
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 परसिस्ट्स  एट  एच०  Fo  सी  ०,  ए०  ई  सी०  में  नार्थ  विवाद  कि  जारी  रहना  शीर्षक  के  प्रतिशत

 प्रकाशित  समाचार  की  ग्रोवर  दिलाया  गया  >  bf

 कया  यह  सच  है  कि  रूस  कौर  चेकोस्लोवाकिया  के  विशेषज्ञों  के  बीच  दुर्भावना  के

 कारण  हैवी  इन्जीनिर्यारंग  कारपोरेशन  के  काम  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा है  ;  कौर

 क्या  वह  सदन  को  झ्राइव।सन  दे  सकते  हैं  कि  चेकोस्लोवाकिया  के  विशेषज्ञों  को

 निश्चित  wafer  से  पुर्व  परियोजना  छोड़कर  जाने  से  रोकने  के  लिए  समुचित  उपाय  किये  गये  हैं

 जिससे  कि  फाण्डरी  फौज  परियोजना  के  पण  रूप  से  चालू  होने  में  ate  अधिक  बिलम्ब  न  हो  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 हां  1

 नहीं  ।

 (7)  इस  समय  चेक  fastest  ar  आना  ste  जाना  सामान्य  ate  प्रतिनियुक्ति  की  शर्तों

 के श्रनुसार  है  ।  छत  विशेषज्ञों  के  समय  से  पहले  जाने  से  कार्य  पर  wv
 नर  प्रभ  व  पड़ने  कोई  सवाल

 ही  नहीं है  ।

 इस्पात  को  माँग

 1210:  श्री  विरिन्दर  कुमार  ang  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मन्त्री  यंह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  इस्पात  के  विभिन्‍न  वर्गों  की  मांग  के  आंकड़ों  से  यह  पता  चलता

 है  कि  मागं  दर्शी  दल  के  प्राक्कलनों  के  जिनके  झ्राधार  पर  इस्पात  के  लिए  चौथी  योजना  बनाई  गई

 बहुत  ही  भ्र पर्याप्त  सिद्ध  होने  की  सम्भावना  है  ;

 यदि  हाँ  तो  क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  इस्पात  कीं

 मांग  को  वंशानुक्रम  एवं  वर्गानुक्रम  से  पुनः  निर्धारित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  शौर  यदि  ती

 उसका  ब्यौरा  क्या  है  te

 यदि  तो  क्या  वह  शीघ्र  मांगों  का  श्रष्ययत  करवा  कर  उसके  निष्कर्ष  सभा

 पटल  पर  रखेंगे  ?

 इस्पात  तथा  मारो  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द  :  से

 (7)  कर्णधार  समिति  के  प्राकलन  दीघंकाल  gore  चौथी  कौर  पांचवी  योजना  श्रेणियों  के

 तक
 के  लिये  थे

 ।
 लम्बी  अवधि  के  लिए  प्राक्कलन  पीटे  तौर  पर  ठीक  प्रतीत  होते  हैं  |

 मांग  का  पुननिर्धारण  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।  हाल  में  मंत्रालय  मैं  इस्पात  की  कुछ  वस्तुश्नों
 की  माँग  का  श्रष्ययन  किया  गया  है  ate  किया  जा  रहा  है  !  चौथी  योजना  के  लिए  कार्यक्रम  में

 वर्तमान  मांग
 शौर  निर्यात  की  संभावनाओं  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा

 ।
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 4  1891  लिखित  उत्तर

 उल्टा  डागा  रोड  रेलवे  स्टेशन  पु  पर  माल  few  का  zea

 1211.  श्री  चपला कान्त  भट्टाचायें  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  12  1969  को  कलकत्ता  के  निकट  उल्टाडांगा  रोड  रेलवे  स्टेशन  पर

 बड़  माने  पर  माल  डिब्बे  छोड़कर  सामान  निकाल  लिया  गया  था  श्र

 इस  प्रकार  की  घटनाक्रमों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  शोर  रेलवे  सती  गोबिन्द  जी  नही ं।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 रूरकेला  we  मिनाई  इस्पात  संयंत्रों  में  ईरान  के  तकनी ही  कस  वासियों  को  प्रशिक्षण

 1212.  श्रीचमलाकात्त  मदड़ाचाय  :  क्या  इस्पात  तथा  मारी  दइंजीनिर्वारग  मन्दी  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस्पात  में  ईरान  के  रूस  द्वारा  निमित  इस्पात  कारखाने  में

 सहयोग  देने  के  लिये  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  साथ  करार  को  अन्तिम  रूपदेने  के  लिये

 विशेषज्ञों  का  एक  उच्च  स्तरीय  दल  भारत  झा  रहा  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  रूरकेला  तथा  भिलाई  में  टोलियों में  ईरान  के  500  तकनीकी

 कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  बारे  में  नेशनल  ईरानियन  स्टील  कारपोरेशन  तथा  हिन्दुस्तान

 स्टील  लिमिटेड  के  ब्रीच  पहले  हो  एक  करार  हो  चका  है  ;

 यदि  तो  इस  करार  तथा  ठेके  का  क्या  कौर

 इन  को  भारत  के  लिए  कया  उपयोगिता  है
 ?

 इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  कृष्ण  चन्द्र

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  से  मालुम  हुए  है  कि  ईरान  के  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  ने  कम्पनी  से

 इस्पोहन  स्थित  gore  कारखाने  के  लिए  एक  औद्योगिक  इंजीनियरी  विभाग  खोलने  हेतु  सहायता
 देने

 के  लिए  कहा  है  atc  इस  सम्बन्ध  में  तीन  ईरानी  अधिकारी  शीघ्र  ही  भारत  ara  वाले  हैं  ।

 जी

 करार  के  अनुसार  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  ने  500  से  ऊपर  ईरानी  प्रविधिज्ञों  को

 लगभग  दो  वर्ष  तक  अपने  इस्पात  कारखानों  में  प्रशिक्षण  देना  स्वीकार  किया  है  ।  क्वारपोरेदन
 सम्मत  प्रशिक्षण-व्यय  तथा  भोजन  और  आन्तरिक  डाक्टरी  इलाज  शादी के
 प्रासंगिक  व्यय  देगा ।

 (3)  इस  से  दोनों  देशों  के  बीच  वाणिज्य  कौर  आ्राधिक  विकास  के  क्षेत्र  में

 सहयोग  कौर  मित्रता  के  सम्बन्ध  ate  भी  es  होंगे  तथा  हिन्दुस्तान  स्टील  fo  को  इस्पात  के

 निर्माण  में  अपने  aqua  का
 दूसरे

 विकासशील  देशों  को  लाभ  देने  का  झ्र वसर  मिलेगा  |
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 महीनों  का  आयात

 1213.  at  सोम सुन्दरम  :  कया  औद्योगिक  शरीरिक  व्यापार  तथा  समुदाय

 कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (=)  वर्ष  1968-69  में  aa  तक  प्रत्येक  देश  से  किस  किस्म  मशीनों  का  आयात

 किया  गया  तथा  उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्दा  खच  हुई  ;

 इन  मशीनों  का  ग्रा यात  करने  के  क्या  कारण  थे  ;

 1965-69  में  तक  प्रत्येक  देश  को  किस  किस्म  की  मशीनों  का  निर्यात  किया

 गया  तथा  उनसे  जितनी  विदेशी  मुद्रा  की  भय  हुई  ;  कौर

 उसी  अवधि  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  अथवा  खोई  गई  ?

 प्रौद्योगिक  श्रान्त रिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  ait

 :  और  विवरण  संभा-पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।  में  रखे  गये  ।

 देखिये  संख्या  एल०  zo  2089/69]

 इन  मशीनों  को  आयात  करने  का  कारण  यह  है  कि  इनकी  देशी  उद्योगों  में

 श्रावइ्यकता  है  att  ये  देशी  संसाधनों  से  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 :  Theft  of  Dynamo  Belt  at  Kanpur

 1214,  Shri  Ram  Charan  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  in  1968  an  inspector  of  the  Railway  Protection  Force

 Kanpur,  had  arrested  Shri  Baij  Nath,  proprietor  of  a  firm,  who  had  stolen  dynamo  belt

 belonging  to  the  Railways ;

 (b)  if  so,  the  result  thereof  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  said  dynamo  belt  on  which  the  words

 Railways’’  were  written,  was  supplied  (0  the  Railways  by  the  Bengal  Welding  Company,
 Calcutta  ;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  have  permitted  the  said  company  to  sell  in  the  market
 the  goods  bearing  the  marks  of  the  ‘Indian  Railways’  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon):
 (a)  Yes.

 (b)  The  case  has  been  registered  on  Crime  No.  35  u/s  3  Railway  Property  (Unlawful
 Possession)  Act,  1966,  at  the  R.  P.  F.  Post  Kanpur  and  is

 still
 under  investigation.

 (c)  The  said  dynamo  belts  were  manufactured  by  Bengal  Belting  Works,  Calcutta,  but
 were  not  found  to  be  according  to  specification  No,  IRSE.1463  ;  hence  were  not  accepted  by
 the  Railway.

 (d)  The  matter  is  still  under

 बोडो  अध्यक्ष  की  हव्स  यात्रा

 1215,  श्री  कामेश्वर  सिह  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 यह  सच  है  कि  लवे  बोड़  के  प्रत्यक्ष  ने  रूस  की  यात्रा  की  ;  श्र
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 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  रूस  के  अधिकारियों  ने  उन्हें  कितने  दिनों के  लिये  वीजा  दिया  था

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  धौर  मंत्री  गोविन्द  :  जी  हूं  ।

 (a)  तीन  दिन  के  लिए  |

 mating  लाइसेंस  seat  नीति  जांच  समिति  को  सिफारिशों  को  क्रियान्विति

 1216  श्री  स०  कुण्ड  थी  मोहन  स्वरूप

 att  हुचे  गौडा  थ्री  ज्ञ०  के ०  चौधरी

 क्या  औद्योगिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  तथा  औद्योगिक  लाइसेंस  सम्बंधी  जांच  समिति

 के  बीच  अनेक  महत्वपूर्ण  मामलों  के  बारे  में  मतभेद  है

 यदि  तो  किन  मामलों  पर  मतभेद  है  ;  भ्र ौर

 क्या  उन  मतभेदों  के  कारण  उक्त  समिति  की  सिफारिश  क्रियान्वित  नहीं

 डो  सकी ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली

 शरीर  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण  के  में  शझ्रायोग  के  विचार

 ड्राफ्ट  फोर्थ  प्लान  अभिलेख  में  दिये  गये  हैं  और  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  ने  ओपन

 विचार  अपनी  रिपोर्ट  में  दिये  जिसकी  एक-एक  प्रतियां  सभी  सदस्यों  को  दी  जा  चुकी  हैं  ।

 यद्यपि  इस  मामले  में  मूल  उद्देश्य  मोटे  तौर  पर  समान  दोनों  निकायों  की  कुछ  विशिष्ट

 सिफारिशों  में  थोड़ा  स्तर  है  ।

 औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  की  दोनों  रिपोर्टों  तथा  योजना  आयोग  की

 भी  दोनों  पर  ग्रामीण  मन्त्रालय  के  सहयोग  से  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 जयपुर  में  विधि  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 1217  श्री  एम०  कृष्ण  घीं  फार्मा

 श्री  ए०  भी धरन  थी  हरदयाल  देवपुरा

 श्री  क०  लकप्पा  शी  जय  सिह

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री
 ८  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  घ्यान
 हिदुस्तान  टाइम्स

 में  15
 क

 1969  को  प्रकाशित

 उस  समाचार  की  कौर  गया  जिसमें  कहा  गया
 था  कि

 1969  में
 जयपुर  में  विधि

 मन्त्रियों  का  एक  सम्मेलन  हम्ना  था  ;

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  के  नाम  तथा  संख्या  क्या  है
 ?

 उसमें  किस  प्रकार  का  विचार-विभा  या  गया  तथा  क्या  क्या  निर्णय  किए  गए  ;
 झोर
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 इंस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  seat  दिमागी  में  उप-मन्त्री  go  :

 जी  हां  ।  हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  विधि  तथा  भाषा  मन्त्रियों  का  एक  संघ  के  विधि  मन्त्री

 की  अध्यक्षता  में  13  कौर  14  1969  को  जयपुर  में  gar  था  ।

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  प्रधान  व्यक्तियों  की  एक  सुची  सभा  के  पटल  पर

 दी  गई  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2090/69]

 सम्मेलन  का  आयोजन  मुख्य  रूप  से  हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  विधि  विभागों  तथा

 न्यायालयों  की  भाषा  के  रूप  में  हिन्दी  के  प्रयोग  के  विषय  में  इन  राज्यों  में  विद्यमान

 संगठनों  की  बनावट  तथा  प्रक्रियाश्नों  का  पुनर्विलोकन  करने  के  लिए  हिन्दी

 को  विधान  डिक्रियों  आदेशों  शादी  की  प्रधान  भाषा  बनाने  के  उपायों  पर  विचार  करने

 के  लिए  किया  गया  था  ।  एक  विदिशा  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिसमें  सम्मेलन  द्वारा  की

 गई  सिफारिशें  दी  गई  हैं
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 2090/69]

 सम्मेलन  की  सिफारिशों  की  परीक्षा  हो  रही  है  ।

 फर्मों  द्वारा  विदेशियों  की  नियुक्ति  के  के  लिए  परमिट  पद्धति

 1218.  श्री  एस०  एम ०  :  श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :

 श्री  सोहन  स्वरुप  :  श्री  रा०  को ०  मौन :

 att  श्रीनिवास  मिश्र  aft  दे०  अमित  :

 श्री  अजमल  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :

 श्री  महेद्र  मानकी  :

 क्या  श्नोद्योगिक  श्रमिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायर  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  fake  सहयोग  से  चल  रही  फर्मों  द्वारा  विदेशियों  नियुक्ति

 के  विनियमन  के  लिए  लाग  करने  का  एक  विचारे  सरकर  के  विचाराधीन  है  ;

 ध्रौर

 यदि  तो  वह  प्रस्ताव  किस  स्थिति  में  है  ?

 प्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय  कार्य  म्म्त्रो  (att  फखरुद्दीन  अली
 :  तथा  साधारण  तथा  विदेशियों  का  प्रवेश  वीसा  विनियमों  से  नियमित  है  ।

 फिर  वर्तमान  में  ये  राष्ट्र-मण्डल  देशों  के  नागरिकों  पर  लागु  नहीं  होते  इस  बारे  में

 प्रक्रिया  की  एकरूपता  का  cet  विचाराधीन  इस  सम्बन्ध  में  विदेशियों  की  नियुक्ति  के

 विनियमन  के  लिए  पद्धतिਂ  के  प्रदान  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  |
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 ह

 featfed  tec

 पिछड़  क  at  में  उद्योगों  a  विकास

 1219.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  औद्योगिक  श्रानस्तरिक  व्यापार  तथा

 काय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  निर्माण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पिछड़  क्षेत्रों  में  लगाये  गये  उद्योगों  को  !  0

 प्रतिश्त  gat  दी  जायेगी  ate  पांच  वर्ष  के  लिये  निगम  कर  से  छूट  दी  क्या  पहले  से

 विद्यमान  ऐसे  लाभप्रद  उद्योगों  के  कारण  करों  तथा  geal  में  हुई  वृद्धि  का  कोई  हिसाब  लगाया

 गया  है  ;

 चूकि  इसका  भार  सन  करदाताओं  पर  पड़ता  है  जो  पहले  से  दबे  हुए  हैं  घौर  उन

 उपभो क्ताथ्रों  पर  पड़ता  है  जिनकी  संख्या  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  कम  हो  गई  पिछड़

 क्षेत्रों  में  औद्योगीकरण  का  लाभ  किन  लोगों  को  होता है  ;

 कया  पिछड़े  क्षेत्रों  के  उद्योगों  से  स्थानीय  लोगी  a  भसींडा  के  क्षेत्रों  को  होने

 वाले  लाभ  का  भ्रनुमान  लगाने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कया  लाभ  हुए  हैं  ;  att

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  fara  जेसी  सुविंधोश्रीं  का  विकास  a  किये  जाने

 के  क्या  कारण  हैं  जिन  पर  भिन्न  झ्राधारभूत  ढांचों  पर  आघारित  कारखानों  की  अपेक्षा  कहीं

 कम  लागत  कराती  है  ?

 प्रौद्योगिक  भ्रान्त रिक  व्यापार  तथा  समवाय-किये  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 :  से  आवश्यक  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  att  सभा-पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  |

 इंजीनियरी  तथा  तकनीकी  स्नातकों  के  लिये  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  का  गठन

 1220.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  कया  प्रौद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा

 wea  मन्त्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 कया  gat  रूप  से  इंजीनियरी  तया  तकनीकी  स्नातकों  के  लिए  औद्योगिक  सहकारी
 समितियों  के  गठन  के  जिए  सरकार  ने  कोई  योजनाएं  बनाई हैं  ;  शौर

 क्या  विशाल  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  के  आसपास  लघु  उद्योगों  के  gaia

 सहायक  उद्योग  बनाने के  बारे  में  आरक्षण  करने  की  सरकार  की  हाल  की  घोषणा  से  इंजीनियरी

 स्नातकों  की  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  को  भी  प्रोत्साहन  मिलेगा  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली

 सरकार  ने  इंजीनियरों  के  लिए  अतिरिक्त  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के

 बहुत  से  उपायों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इन  स्वीकृत  उपायों  में  से  एक  उपाय  यह  है  कि

 इंजीनियरों  को  निर्माण  कार्य  करने  अथवा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  संबंधी  मशीनों  की  मरम्मत

 करने  कें  केद्र  खोलने  के  fat  सहकारी  समितियों  स्थापित  करने  हेतु  प्रीत्सीहिंत  किया  जाए  ।
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 बाण  eth
 November  25,  1969

 कि
 लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  इच्छुक  इत् जी नि

 ad  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए

 नमुने  की  एक  योजना  इस  मंत्रालय  द्वारा  तयार  की  गई  है  ae  वह  विचार  करने  राज्य  की

 योजनायें  से  सम्मिलित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गई  है  ।  इस  योजना  के  ala

 औद्योगिक  सहकारी  समितियों  को  श्रीमान  दिया  जाएगा  ।  इसके  योग्यता  प्राप्त

 इन्जीनियरों/तकनी  दिनों  की  सेवायों  का  उपयोग  चुनी  हुई  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  में

 प्रबन्धकों/सचिवों  के  पद  पर  करने  हेतु  प्रोत्साहन  देने  वाली  एक  योजना  भी  राज्य  सरकारों  को

 भेज  दी  गई  है  ।

 at

 हिमाचल  wea  में  अखबारी  कागज  निर्माण  कारखाने  का  स्थापित  किया  जाना

 1221.  थी  नन्द  कुमार  सोमानी :

 श्री  चु०  कु०  कापड़िया :

 क्या  औद्योगिक  श्रान्त रिफ  व्यापार  तथा  समवाय-साथ  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  अखबारी  कागज  बनाने  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 चार ं
 am  राध क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  प्रस्ताव  1963  से  सरकार  के  f  गिन

 यदि  ai,  तो  हिमाचल  प्रदेश  में  इस  कारखाने  की  स्थापना  में  इतना  अधिक  समय

 लगने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायਂ  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली

 :  से  मे०  श्रीगोपाल  पेपर  मिल्स  fro  को  हिमाचल  प्रदेश  में  अखबारी  कागज

 का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  3!  1961  को  एक  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिया

 गदा  था  ।  हिमांचल  प्रदेश  सरकार  तथा  कम्पनी  के  बीच  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  का  निर्घारण

 करने  तथा  qet ~  के  लिए  करार  पर  बातचीत  करने  में  काफी  समय  लगा  ।  इस  बीच

 maa  कागज  उद्योग  को  20  1966  से  उद्योग  तथा

 1951  के  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  उपबंधों  से  मुक्त  कर  दिया  गया  ।  कम्पनी  हिमाचल  प्रदेश

 सरकार  के  बीच  पट्टे  के  विषय  में  चल  रही  बातचीत  va  अन्तिम  अवस्था  में  पहुंच  गई  बताई

 जाती है

 Industries  in  Paari-Garhwal  (U.  P.)

 1222,  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 ब Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 to  th
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  timber  from  the  jungles  of  Garhwal  (U.  P.)  is  brought

 1.  plains  through  the  sacred  river  in  that  regior  and  big  industries  are  being  set  up
 their ;
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 (b)  whether  no  industry  can  be  established  at  Pauri-Garhwal  where  all  this  timber
 can  be  utilised  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  on  account  of  which  no  industry  has  been  established  in  Garhwal
 even  after  twenty-two  years  of  Independence  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs  (Shri
 A.  Ahmed):  (a)  to  (c).  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the

 Table  of  the  House.

 लखनऊ  में  प्रथम  श्र  णो  रेलवे  कलक  हारा  आत्म  ह्त्या

 1223,  श्री  ई  लक प्पा  at  ए०  श्रीधरन

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1969  के  ग्रास पास  लखनऊ  के  एक  प्रथम  श्री

 रेलवे  कलक  श्री  एस०  एन०  मुकर्जी  ने  भ्रामक-हत्या  कर  ली  थी  ;

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  विष  खाने  से  पूर्व  श्री  मुकर्जी  ने  उच्च

 प्राधिकारियों  को  एक  पत्र  लिखा  था  जिसमें  उसने  कुछ  रेलवे  अधिकारियों  के  विरुद्ध  गम्भीर  aria

 लगाये थे  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  कोई  जांच  करवाई  है

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  ate  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  निरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  हैं  ?

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  att  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  :  रिपोर्ट  मिली  है

 कि  उत्तर  लखनऊ  के  टेण्डर  श्री  एस०  एन०  मुकर्जी  की  1-9-69  को  मृत्यु  हो  गयी  ।

 उनकी  मृत्यु  किस  कारण  ate  किन  परिस्थितियों  में  इसकी  जांच  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य

 पुलिस  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 रेल  प्राधिकारियों  को  ऐसा  कोई  पत्र  नहीं  मिला  है  ।

 att  इस  स्थिति  में  इसका  सवाल  नहीं  उठता  क्योंकि  यह  मामला  पहले  ही
 राज्य  पुलिस  के  पास  है  ।

 जय  इंजीनिर्यारग  कलकत्ता  की  पु  जी

 1224,  att  ए०  श्रीधरन  :  at  कृ०  लक प्पा  :

 श्री  Udo  एम०  कृष्ण  :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 जय  इंजीनियरिंग  कलकत्ता  की  स्थापना  के  समय  कौर  31  | 1,  1969  को

 उसकी  अघिकृत  ate  प्रीत  पू  जी  कितनी  कितनी  थी
 ;
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 इस  कम्पनी  को  31  1968  तक  क्रेन्द्रीय  बे  ्  गों  वधवा  wer

 कम्पनियों  से  अलग-ग्रहण  कितना  ऋणी  प्राप्त  ग्रा  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  ने  ब्याज  के  रूप  में  कितनी  धत  राशि  दी  ;  कौर

 उक्त  अवधि  में  कम्पनी  के  निष्पादित  कार्य  का  ब्योरा  कया  है  ate  वर्ष  1969-70

 के  लिए  इसके  क्या  अनुमान  हैं  ?

 औद्योगिक  अन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-क्रय  मंत्री  फखरुद्दीन  लो

 :  मैसेज  जय  इंजीनियरिंग  8-11-1935  को  निगमित  हुमा  था  |

 परन्तु  कम्पनी  का  सबसे  पहले  का  वार्षिक  30  1989  को  बर्ष  समाप्ति  को  ही

 बाबत  उपलब्ध  है  ।  इस  तिथि  तक  कम्पनी  की  अधिकृत  पु  जी  15  लाख  रुपये  तथा  प्रदत्त  पूजी  5

 लाख  रुपये  थी  ।  31  1969  कम्पनी  की  अधिकृत  पू  जी  5  करोड़  तथा  इसकी  प्रदत्त

 पूजा  2.47  करोड़  रुपयों  की  हो  गई  |

 यह  कम्पनी  इतने  पहले  8  1935  को  पंजीकृत  हुई

 कम्पनी  द्वारा  विभिन्‍न  प्रसाधनों  इसकी  सम्पूर्ण  प्रविधि  के  कुल  ऋणों  की  बावत

 सूचना
 देना  संभव  नहीं  है  ।  31  1969  तक  शेष  ऋणों  के  ब्यौरे  निम्नलिखित

 हैं

 प्रतिभूति  sa  रुपये

 क्त्र  38,02,163

 बैंकों  से  4,21,60,854

 भाई  सी  ०  एण्ड  झाई ०  सी ०  साफ

 इंडिया  जिसे  22,50,000

 केन्द्रीय  एवं  राज्य  सरकारों  से  72,626

 योग  4,82,86,643

 प्रतिभूति  रहित  क्रम

 sara  अभिकर्त्ता  88,491

 सावधि  निक्षेप  18,63,  194

 अन्यों से  2545,828

 91,97,515 योग

 प्रतिभूति  एवं  प्रतिभूति  रहित  ऋणों  से  प्राप्त  ब्याज  1,62.,399
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 4  1891  लिखित  उत्तर

 गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  के  जिनके  वार्षिक  लेखा  उपलब्ध  कम्पनी  द्वारा

 दी  गई  ब्याज  के  ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :--

 नि
 aq  समाप्ति  के  मध्य  fear  गया  रुपये

 rp  rn  pp

 31  मान  1967  35,97,324

 31  1968  37,37  ,604

 31  1969  36  26,631

 योग  1,09,57,559

 कम्पनी  के  गत  तीन  वर्षों  के  कार्य  संचालन  के  बादल  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 ee  ee  क. (श्रांकड़े  000  रु०

 31-3  67  31-3-68  31-3-69
 ए  ए  एएए

 बिक्री  12,00,71  12,43,90  14,54,95

 करों  से  पहले  लाभ  44,49  41,11  75,38

 करों  से  पर्चा  लाभ  16,49  15,41  25,38

 इष्विटों  लाभांश  घोषित  किये  गये  कुछ  नहीं  8%,  0%

 1569-70  के  प्राक्कलन  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 पाक  डेविस  इंडिया  बम्बई

 1225.  थ्री  go  श्रीधरन  श्री  Bo  लक़प्पा  :

 एस०  एम०  कृष्ण

 कया  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 पाक  डेविस  बनाई  की  स्थापना  के  समय  और  31  1969

 को  इसकी  अ्रधिकृत  ate  प्रदत्त  पंजी  कितनी  कितनी  थी

 इस  कम्पनी  को  31.0  1969  तक  केन्द्रीय  सरकार  बैंकों  अथवा  wea  कम्पनियों

 से  अलग-अलग  कितना  ऋणी  प्राप्त  हु  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  ने  ब्याज  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  ;  शौर

 उक्त  अवधि  में  कम्पनी  के  निष्पादित  काय  का  ब्योरा  कया  है  शरीर  ae  1969-70  के

 लिए  इसके  कया  अनुमान  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  आंत्रिक  व्यापार  तथा  समवाय-काब  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 :  dad  पार्क  डेविस  लिसिटेड  के  निगमन  के  इसकी  अधिकृत  एवं
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 प्रदत्त  पंजी  क्रमश  2  करोड़  तथा  87.50  लाख  रु०  थी  ।  30  1968  को  ag  समाप्ति

 नवीनतम  उपलब्ध  वार्षिक  लेखों  के  अधिकृत  पूजा  2  करोड़  रुपयों  की  ही  रही  परन्तु

 इसकी  प्रदत्त  पु  1.05  करोड़  रुपयों  तक  हो  गई  |

 कम्पनी  द्वारा  इसके  निगमत  के  समय  विभिनन  प्रसाधनों  से  प्राप्त  किये  गये  कुल

 ऋणों  की  बाबत  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसके  30  1969  के  वार्षिक  लेखे  के

 उक्त  तिथि  तक  कोई  ऋणी  दोष  नहीं  थे  ।

 कम्पनी  30  1968  की  ad  समाप्ति  में
 ब्याज

 के  रूप  में
 6091  रु०

 दिये  |  1966  तथा  1967  के  वर्षों  के  कम्पनी  ने  कोई  ब्याज  नहीं  दिया  |

 कंपनी  के  गत  तीन  वर्षों  के
 कार्य

 संचालन  के
 ब्यौरे

 निम्नलिखित  है  :

 0.0  रु०

 30-11-66  30-11-67  30-11-68

 बिक्री  5,27,88  5,38,06  6,36,68

 2,68  ,33  43  51  2,92,73 करों  से  पहले  लाभ  ह

 करों  के  पश्चात  लाभ  72,98  दि  ५५  1,01,55 0  ed

 लाभांश  दिये  गये  65%  66%  50%

 लाभांश  घोषित  किये  गये  55%  50%  50%

 1969-70  के  प्राक्कलन  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 aaa  निरलोन  सिटी  फाइव सं  एण्ड  केमिकल्स  गोरे  गांव  बम्बई

 1226.  श्री  ए०  श्रीधरन  श्री  की  लक प्पा  :

 श्री  एस०  एम०  कृष्णा

 क्या  श्रौद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  समवाय-कराये  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 fades  फाइबसं  एण्ड  केमिकल्स  गोरेगांव  की  स्थापना

 के  समय  तथा  51  1969  को  इसकी  अधिकृत  तथा  प्रदत्त  पु  जी  क्रमशः  कितनी-कितनी  थी  ;

 इस  कंपनी  ने  3  |
 प्र  1969  तक  बैंकों  अ्रयवा  wey  फर्मों  से

 कितना  ऋण  लिया  था ;

 इस  कम्पनी  ने  गत
 तीन  वर्षों  में  ब्याज  के  रूप  में  कितनी  धन  राशि  का  भुगतान

 किया ;  कौर

 उपयु  कत  अवधि  में  इसके  निष्पादित  कार्य  को  ब्यौरा  क्या  है भ्र ौर  वर्ष  1969-70  के

 लिये  इसका  कया  अनुमान  है  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  प  मंत्री  फजरुद्दीन  चली

 :  मुझसे  निरलोन सिंथेटिक  किब्रोज  एण्ड  कैमिकल्स  के  निगमन  के
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 लिखित  उत्तर रें

 इसकी  अधिकृत  एवं  प्रदत्त  पू
 जी

 25  लाख  तथा  30  हजार  रुपये  थी  ।  31  मान  1969

 को  इसकी  श्रधिक्ृत  पू
 जी

 10  करोड़  तथा  प्रदत्त  पू
 जी

 2.31  करोड़  रुपयों  की  हो  गई  ।

 कम्पनी  द्वारा  इसके  निगमन  के  समय  विभिन्‍न  प्रसाधनों  से  प्रप्त  किये  गये  कुल

 ऋणों  की  बाबत  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  31  1969  तक  69,02,582  रुपयों  की

 राशि  का  एक  केवल  एक  ही  प्रसाधन  श्रीयाल  दो  इंडस्ट्रियल  क्रेडिट  एण्ड  इंवेस्टमेंट

 मैदान  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  से  दोष  था  ।

 गत  Ta  वर्षों  में  से  प्रत्येक  के  कम्पनी  द्वारा  दी  गई  ब्याज़  के  व्यौरे

 लिखित  है

 cee

 ag  समाप्ति  के  मध्य  दिया  गया  रु०
 लेंडल

 31-3-1967  2,39  982

 3  1-3-1968  9,9  2,652

 1-3-1969  8,6  2,784
 विट गए नगण

 (a)  कम्पनी  के  गत  तीन  वर्षों  का  कायें  निम्नलिखित  सारिणी  से  प्रदीप  है

 (000  रुपों
 नन  ae  अलग

 31-3-67  31-3-6 8  31-3-69

 ear  तन  AEE  SS

 बिक्री  9,38,09  10,66,99  14,01,57

 करों  से  पहले  लाभ  4,08,97  3,77,74  2,04,73

 करों  के  पश्चात  लाभ  2  01,97  1,99,74  1,16, 73

 15% atata  घोषित  किये  गये  15%  15%

 1969-70  के  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रबन्ध  श्रमिकों  सम्बन्धी  समवाय  श्रंघिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन

 1221.  थी  लोबो  प्रभु  क्या  श्रौद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  प्रौद्योगिक  विकास  बैंक  के  गत  विधिक  प्रतिवेदन  के  dad  में  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम

 क्या  हैं  जिन्होंने  एक  मात्र  बिक्री  प्रबन्ध  परामर्श  व्यवस्था  झर  बहुकार्यकारी  निदेश  के

 पदों  द्वारा
 प्रबन्ध

 अधिकरणों  के  विरुद्ध  बनाये  गये
 समवाय  प्रीमियम  का  उल्लंघन  किया  है  ;

 (६)  इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  ate

 (a)  क्या  बैंक  के  इस  निष्पक्ष  को  कि  बड़े  व्यापारियों  का
 नये

 statis  उपक्रमों  में
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 अरपना  बहुत  कम  धन  है  ध्यान  रखते  हुए  as  gary  के  उद्योगों  के  प्रस्तावित  मिंथन्त्रता  का|  छोटे

 अंशधारियों  और  सरकार  को  अ्रंपने  संस्थागत  वित्त  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  होंगा  ?

 प्रौद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय
 मंत्री  (att  फखरुद्दीन

 et

 :  भूतपूर्व  प्रबन्ध  भ्र्भिवर्ताशों  उनके  पहले  को  प्रबंधित  कंपनियों  व्

 विक्रेता  अ्रभिक्ताश्रों  मात्र  ज़िक्र ता  श्रभिकर्ती  के  ही  od  के  पदों  पर  एवं  प्रबंध

 एवं  प्रेम-कालिक  निदेशकों  के  पदों  पर  कंपनी  afatran  के  उपबन्धों  द्वारा  विनियमित

 एवं  इस  प्रकार  की  नियुक्तियों  के  केन्द्रीय  सरकार  का  अनुमोदन  ग्रावइ्यक  है  ।  किसी

 विशिष्ट  मामले  में  इस  प्रकार  का  कम्पनी  के  हितों  के  विभेद  एवं  चिन्ता  को  देखते  हुए

 किया  जाता  है  ।  दूसरी  शोर  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  परामशंदाताश्रों  के  पदों  की  नियुक्ति  के

 केन्द्रीय  सरकार  का  अनुमोदन  अपेक्षित  नहीं  है  वे  ऐसे  बहुत  ही  कम  मामले  प्रे का दा  में  जाये

 जहां  भूतपूर्व  प्रबन्ध  भ्रभिकर्ताशं  को  sara  परामशंदाताधों  के  पदों  पर  नियुक्त  किया  गया  है  |

 कानून  के  oats  अनुमेय  नियुक्तियाँ  इसके  विरुद्ध  नहीं  कही  जा  सकतीं  ।  फिर  इसको  दूर

 करने  के  करणीय  ग्रावश्यक  कार्यवाही  इस  प्रवृत्ति  एक  तीक्ष्ण  give  रखी  जा  रही

 se  उत्पन्न  नहीं
 होता

 1

 इंडस्ट्रीयल  डवलपमेंट  बैंक  me  इंडिया  की  अन्तिम तम  atfaa  रिपोर्ट  में  उल्लिखित

 है  कि  वृहद  परियोजनाश्रों  के  प्रवर्तकों  का  प्रायः  जहां  तक  संभव  संस्थानों  से  भ्रंश दान  लेने  तथा

 इस  प्रकार  के  वित्त  प्रबन्धन  कै  रूप  को  प्राप्य  लेने  को  प्रयास  रहा  है  कि  aaa  निज  के  प्रसाघनों  से

 अनुरूप  dues  के  बिनी  उनकी  स्थिति  सुंदर  रहे  ।  बैंक  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  ..  कि

 उद्यमियों  का  जोखिम  जी  में  उच्चतर  हिस्सा  होने  चाहिए  एवं  उन्हें  उधार  पर  श्रावित  नहीं

 रहना  चाहिये  ।  यह  एक  are  सिद्धांत  है  जैसी  किं  आशा  की  जाती  बैंक  इस  प्रकार  के

 प्रार्थना-पत्रों  पर  कार्यवाही  हरते  समय  शापने  ध्यान  रखेगा  |

 Production  of  Laiury  Goods

 1228.  Shri  K.  M.  Madhykar:  will  the  Minister  of  Industrial  Development,
 Internal  Trade  and  Company  ‘Affairs be  pléased  to  state  :

 (a)  whether  Goyernment  consider it  proper  to  reduce  the  production  of  Juxury  80005
 in  the  country  and  to  divert  ‘the  capital  Saved  thereby  to  fhe  production  of  other  goods  and

 to  other  works  in  order  to  make  up  the  deficiency  of  resources  for  the  Fourth  Five  Year
 Plan  ;

 (0)  if  so,  the  scheme  formulated  by  Government  in  this  regard  १
 (c)  the  steps  taken  by  Government  for  the  implementation  of  that  scheme  and  the

 result  achieved  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ”

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  ‘Afairs
 (Shri  A.  Ahmed)  (a)  Through  industrial  licensing,  efforts  are  made  to  ensure  that
 scarce  resources,  including  foreign  exchange,  are  channelised  in  desired  directions  of  produc-
 tion  and  Licensing  however,  primarily  a  negative  instrument  such
 resource  diversion  is  only  possible  up  to  a  certain  extent.  The  Industrial  Licensing  Policy
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 Committee  have,  in  their  Report, t,  recommended  inter-  alia,  that  there  should  be

 bans
 for  specific  periods  on  the  creation  of  further  capacity  in  luxury-goods  industries

 which  make  large  drafts  on  scarce  resources.

 (b)  to  (d).  The  various  recomméndations  of  the  Committee,  including  the  one
 inentioned  above,  are  under  consideration  of  the  Government  and  the  decisions  are  likely  to
 be  announced  shortly

 बिदेशी  सहयोग

 11909.  श्री  रवि  राय  :  क्या  श्रीद्यो्गिक  विकास  आंतरिक  व्यापार  तथा  संभवत  काले

 त्री  येह  बतानी की  कपों  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  :  कि  सरकार  विरोधी  सहयोग  के  क्षेत्र  में  चयनात्मक  हृषटिटिकोण  भ्र पता ने

 की  सोच  रही है

 (@)  कया  सरकार  ने  faa  की  वर्स्तुग्रों  के  निर्माण  में  सहयोग  की  प्रयुक्ति  न  देने  का

 नांगिया  किया है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 औद्योगिक  विकास
 श्रांत  रिक

 व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री
 फखरुद्दीन  अली

 :
 से  विदेशी

 सहयोग
 के  विषय  में  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  जहां  बहुत

 अवश्यक  हो  ऐसे  ही  अनुमति  दी  जीये  ।  देश  में  उद्योगों  के  वृहद  विस्तार  तथा  वृद्धिगत  देशीय

 malay  के  फलस्वरूप  ऐसे  प्रस्तावों के  सम्बन्ध  में  peahrn  चयनात्मक  विधि  का  प्रयोग  किया

 जाता  है  ।  विलासिता  की  सामग्रियों  के  लिये  विदेशी  सिक्योर  तब  तक  सामान्य  रूप  से  नहीं  अ्रनुमत

 किये  जाते  हैं  नब  तक  कि  योजना  विद्वेष  रूप  से  निर्मातान्मुखी  न  ही  ।

 विदेशी  gar  की  बचत

 1280.  श्री  रा०  कु ०  बिड़ला  :  क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  में  निर्माण  कोथ  में  भारतीय  पुर्जों  में  वृद्धि  लाने के  लिये

 वस्तुकी  के  उत्पादन  में  तेजी  लाने  में  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  शर  आयात  की  जाते  वाली  नई

 वस्तुएं  भारत  में  बनाने  के  श्रेनेंक  प्रयासों  के  पेरिशामिस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  की  काफी  बचत  हुई  है
 ;

 (@)  यदि  at,  तो  इस  कारण  गत  तीन  वर्षों  में  वर्षवार  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  बचत

 है  ;

 किन-किन  वस्तुझ्नों  का  निर्माण  किया  गया  है  जिनमें  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई  है  ;

 कौर

 चौथी  योजना  में  विदेशी  मुद्रा  की  अधिक  बचत  करने  के  लिए  इस  दिदा  में  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  बलों

 जी  हां
 ।
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 यद्यपि  श्रायात  प्रतिस्थापन  के  क्षेत्र  अपनाये  गये  अनेक  भ्रम्युपायों  के  afer

 स्वरूप  विगत  3  वर्षों  में  विदेशी  की  कितनी  बचत  हुई  है  इसका  ठोक  ठीक  झ्रांकना  बहुत

 कठिन  लेकिन  मोटे  तौर  पर  विगत  तीन  वर्षों  में  100  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  के  बचत  का

 प्र बु मान  है  ।

 ग्रा यात  प्रतिस्थापन  कार्यक्रम  के  seta  समस्त  उद्योग  परिक्षेत्र  प्रा  जाता  है

 श्रतएवं  किस  किस  वस्तु  के  आयात  में  कमी  हुई  है  इसकी  कोई  तालिका  नहीं  बनाई  जा  सकती  है

 इसके  परिक्षेत्र  में  समस्त  आयात  प्रतिस्थापन  प्रयत्न  आरा  जाते  हैं  ?

 विदेशी  मुद्रा  में  प्रिक  बचत
 करने  की  दृष्टि  से  आगामी  वर्षों  में  निम्नलिखित  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 (i)  आयातित  कच्चे  माल/हिस्से  पुर्जों  फालतू  पुर्जों  का  देश  में  उत्पादित  हिस्से

 पुजो  तथा  उसी  विशिष्ट  प्रकार  के  हिस्से  पुर्जों  अथवा  उसी  से  मिलते  जुलते  प्रकार

 के  हिस्से  पुर्जों  द्वारा  प्रतिस्थापन  करना  तथा  उनके  विकास  के  लिये  प्राथमिकता

 प्रदान  करना  |

 (ii)  प्रत्येक  एकक  के  उत्पादन  में  आयातित  कच्चे  माल  तथा  हिस्से  पुर्जों  की  खपत  में

 कमी  कर्ना  ।

 (ii)  रसायनों  तथा  रसायन  उत्पादों  को  उनके  माध्यमों  से  उत्पादन  करने  को  प्रगामी

 रूप  से  उनके  अधार  भूत  कच्चे  माल  से  उत्पादन  करना  |

 (iv)  अल्पतम  समय  में  देगी  भ्रन्तंवस्तुप्नों  की  बहुलता  के  हेतु  प्रावस्थाबद्ध  उत्पादन

 क्रम  में  वृद्धि  करना  |

 (४)  पूंजीगत  माल  के  ग्रा यात  की  भली  भांति  संवीक्षा  करना  जिससे  कि  इस  बात  का

 सुनिश्चय  हो  सके  कि  देश  में  उत्पादित  हो  रहे  या  भविष्य  में  उत्पादित  किये  जाने

 वाले  संयंत्रों  तथा  उपकरणों  का  आयात  न  हो  ।

 (vi)  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय

 का  सहयोग  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ताकि  इसका  सुनिश्चय

 किया  जा  सके  कि  समय  पर  योजना  न  होने  के  कारण  वे  उपकरण  जो  देश  में  ही

 विकसित  किये  जा  सकते  हैं  उनके  gare  को  अनुमति  न  प्रदान  कर  दी  जे  |

 (vii)  mara  प्रतिस्थापन  के  क्षेत्र  में  प्रोत्साहन  देने  की  योजना  द्वारा  आयात  में  कमी

 करने  के  क्रियात्मक  सुभाव  देने  वाले  व्यक्तियों  भ्र  dears  को  पुरस्कार  देना  |

 (viii)  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  प्रायोजनाओं  के  प्राधिकारियों  के  विदेशी

 सहयोगियों  से  तैयार  वस्सुझों  के  ड्राइंग  प्राप्त  करने  के  अनुदेश  देता  जिससे  इन

 grant  से  भारत  में  हीं  ऐसी  वस्तुयें  का  उत्पादन  किया  जा  सके  ॥

 (ix)  ऐसे  भ्रनुदेदा  देना  कि  विदेशों  से  उपहारों  के  प्राप्त  करने  में  भी  करार  करने  से  qa
 तकनीकी  महानिदेशालय  को  सुचित  fear  जायें  जिससे  कि  देश  में  उपलब्ध  खप

 करणों  वस्तुद्चों  को  आयात  का  निवारण  हो  सके  ।
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 सं सूरी  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  साग  में  परिवहन

 1231.  at  एस०  के०  सम्बन्धी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंसूरी  एक्सप्रेस को  उसके  निर्घारित  मार्ग  से  हटाकर  सत्य  माग॑  पर  चलाया

 गया  था  जिसके  परिणामस्वरूप  चार  घंटे  से  श्रमिक  विलम्ब  gar  ;

 क्या  ऐसा  एक  faery  ब्यक्ति  को  सन्तुष्ट  करने  के  लिए  किया  गया  था  ;

 (7)  क्या  नये  मांगें  पर  पेश  राने  वाले  ख़तरों  के  बारे  में  यात्रा  करने  वाली  जनता  से

 सरकार  को  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  रोक  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  :  से

 गजरौला  मुग् राज् जम पुर  नारायण  खण्ड  पर  gat  विश्वयुद्ध  सेतु  की  स्थिति  के  एक  तेज

 गाड़ी  को  व्यवस्था  करने  के  लिए  जनता  द्वारा  बार  बार  मांग  करने  के  कारण  41  डाउन

 दिल्‍ली-देह रा दून  मंसूरी  एक्सप्रैस  गाड़ियों  का  माग  परिवर्तन  करके  9-9-69  से  इन्हें  इस  खंड  के

 रास्ते  चलाया  गया  था  ।  इस  माग  परिवर्तन  के  फलस्वरूप  इन  गाड़ियों  की  कुल  यात्रा  में  लगने
 ~

 वाले  समय  में  हार्ट  दिशा  में  46  मिनट  अर  दिशा  में  25  मिनट  को  वृद्धि  हुई  ।  प्रारम्भ

 में  इस  गाड़ी  के  ard  परिवर्तन  के  विरुद्ध  जनता  के  एक  वर्ग  से  जो  थोड़ी  सी  शिकायतें  मिलीं  उनके

 उत्तर  में  उन  कारणों  का  उल्लेख  कर  दिया  गया  जिसकी  वजह  से  इन  गाड़ियों  का  माग

 परिवर्तन  किया  गया  था  |

 नेशनल  इन्सुलेटिड  केजल  कम्पनी  बंगाल

 232.  थी  ए०  क्रि  के०  लक प्पा  :

 भी  एस०  एम  कृष्ण

 क्या  प्रौद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  समवाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 नेशनल  इन्सुलेटिड  केबल  कम्पनी  पश्चिमी  बंगाल  की  स्थापना  के  समय  कौर  31  ars

 1969  को  इसकी  अधिकृत  श्र  प्रदत्त  पूजा  कितनी-कितनी  थी  ;

 इस  कम्पनी  ने  31  1969  तक  बैंकों  प्रिया  wea  फर्मों  से
 कितना  ऋण  लिया  ;

 इस  कम्पनी  ने  गत  तीन  वर्षों  में  ब्याज  के  रूप  में  कितनी  घन-राशि  का
 भुगतान

 किया  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  इसके  निष्पादित  कार्य  का  ब्यौरा  कया  है  कौर  यदि  इसे  लाभ

 aaa  हानि  हुई  है
 तो

 कितनी  ;  भ्र

 यदि  इसे  हानि  हुई  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  कौर  at  1969-70  के  लिए  इसके

 कया  ग्रनुमान  हैं  ?
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 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  भर

 :  मैसेज  नेशनल  इन्युलेटेड  केबिल  कम्पनी  श्राफ  इंडिया  fro  निगमन  के  समय  की

 अ्रघिकृत  पूजी  एवं  प्रदत्त  पूजा  उपलब्ध  नही ंहै  ।  उसको  31  मान  1943  के  प्रथम

 उपलब्ध  तुलना-पत्र  के  अ्रनुसार  इसकी  स्वीकृत  पु  जी  50  लाख  रुपये  एवं  प्रदत्त  पूजा  15  लाख

 रुपये  थी  ।  1968-69  के  वर्ष  के  इसी  प्रकार  के  2.50  करोड़  रुपये  तथा  लगभग  2.03

 करोड़ रुपये  के

 कम्पनी  इसके  निगमन  के  समय  विभिन्‍न  प्रसाघनों  से  प्राप्त  किये  गये  कुल

 ऋणों  की  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  तथापि  31  ars  1969  तक  शेष  ऋणों  के  ब्योरे

 निम्नलिखित  है

 रुपये प्रतिभूति  ऋण
 का

 सरकार  स
 कुछ  नहीं

 ब  से  4.4  94  202.0
 जनन  i Sad नी

 ऋण-पत्र  25,00,000

 अन्य  पाट evefor  यों से  ऋण ऋण
 ee  ee  le  toe कुछ  नहीं

 योग
 69,  94,393

 eat प्रतिभूति
 र
 के  | fea  ऋण

 ee wee

 कुछ  नहीं

 कम्पनी श्रन्तिमतम  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  के  ह ैहि  हारा  दी  गई  ब्याज  के  व्यौरे

 निम्नांकित
 हैं

 समाप्ति  के  मध्य ag  दिया  गया  रुपये  ए

 TAQ 2 1  पाच  1967  f  OO,0UL

 31  मान  1968  13  57,: 241

 31  ara,  1969  7,87,092

 पग  29,12,  635°

 कम्पनी  के  गत  तीन  वर्षों  के  कार्य  संचालन  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :

 (7000  रु०  में

 31-3-67  31-3-68  3  1-3-69
 नििुएतल्‍स्‍ल्‍एतल्‍ए। एएए ि

 बिक्री  4,72,64  3,26,  15  3,82,00

 करों  से
 पहले  Trt  73,78  290  694

 करों के  पट  लाभ  3  28  (-)  2,10  3,94

 लाभांश  घोषित  किए  गए  20%  %  5%
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 1967-68  कम्पनी  द्वारा  उठाई  गई  हानियों  कीं  इसके  निदेशकों  द्वारा
 उसे  वर्ष  की  feats  सरकारी  क्षेत्री  सें  उपसंपादक  को  भ्रत्य॑ंधिंक  कमी  की  साधारण
 प्रति सारी  इसके  उत्पादनों  की  बिक्री  में  ऊंचा  कमीशन  तथा  उत्पादन  के  सत्यों  में

 बतलाया  गया  था  |

 1969-70
 के  बल  के  प्राक्कलन  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 हैं  ।

 बर्दवान  में  9  अप  दून  एंक्सेप्रेंस  tre  की  लूटा  जानों

 1233.  श्री  पी०  विद वस् मरन  :  श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :

 थो  ए०

 क्या  रेलवे  मंत्री  फहर  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  चाहें  कि  18  1969  को  जेबें  9  आप  ga  एक्सप्रेस  बलवान

 स्टेशन  पर  तो  गाड़ी  के  सभी  यात्रियों  का  सामान  लुट  लियां  गयो  थीं  ;

 यदि  तो  घटना  का  ब्यौरा  क्यां  है  ;  फिर

 रेले  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  लियें  कया  सुरक्षा  उपाय  किये
 गये  हैं  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  att  रेलवे  मंत्री  गोविंद  (#)  दूसरें  दर्जे  में

 सफर  करते  हुए  केवल  15  यात्रियों  जिनमें  wey  परिवार  के  साथ  यात्रा  करने  वाला  एक

 यात्री  भी  शामिल  सामान  लुटा  गया  न  कि  सभी  यात्रियों  का  |

 जब  9  परप  दून  एक्सप्रेस  गाड़ी  ada  से  छटी  तो  gat  दर्जे  में  यात्रा  करने  वाले

 18-20
 नवयुवकों  ने  अचानक  डिब्बों  के  दूसरे  यात्रियों  पर  आक्रमण  कर  दिया  ate  छूरे  तथा

 रिवाल्वर  दिखा  कर  1586  रुपये  '3.  घड़ियाँ  ate  सोने  के  राजभाषा  लुट  लिये  खान

 ौर  पाण्डु या  स्टेशनों  के  बीच  खतरे  की  जंजीर  खींच  कर  ये  लोग  भाग  गये  ada  की  सरकारी

 रेलवे  पुलिस  ने  इम  सम्बन्ध  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घरा  395/397  के  अधीत  19-10-69

 को  मामला  स०  11  दर्ज  कर  लिया  है  प्रौढ़  प्रमी  तक  9  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  है  |

 — डि  सामान्य  सुरक्षा  प्रबन्धों  को  मजबूत  करने  के  निम्नलिखित  उपाय  भी  किये

 गये  हैं

 (i)  इस  प्रकार  के  अ्रंपराधों  के  लियें  जिम्मेदार  अपराधियों  की  कर  gag  के  लिये  सादे

 पोशाक  में  जीना  सरकारी  रेलवे  सुरक्षा  दल  कें  दस्ते  भीं  गठित  किये  गये  हैं  !

 (ii)  राज्य  पुलिस  ने  रात  में  चलने  वाली  सवारी  गाड़ियों  में  पहले  के  प्रबन्धों  को  मजबूत

 कर  दिया है

 परिश्रमी  तट  रेलवे

 1234.  श्री  पी०  विद वस् मन
 :  श्री  नाथ  पाई :

 ई
 श्री  qo

 at  सुरेन्द्र  नाथ  ||  ead  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  के  महाराष्ट्र  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  पश्चिमी  तट

 रेलवे  बनाने  की  एक  योजना
 प्रस्तुत

 की  है  ;
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 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  योजना  पर  विचार  किया  कौर

 (7)  क्या  सरकार  का  विचार  इस  रेलवे  लाइन  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल

 करने का  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  alt  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  से  महाराष्ट्र

 सरकार  ने  कोकर  क्षेत्र  से  होकर  जाप्ता  से  गोवा  तक  एक  तटीय  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  के  लिए

 भ्र भ्या वेदन  किया  है  ।  धनाभाव  के  कारण  फिलहाल  ऐसे  रेल  सम्पर्क  के  निर्माण  पर  विचार  करना

 संभव  नहीं  है  ।

 रेल  डिब्बों  को  दामन  तथा  asa  के  स्थानों  की  क्षमता  संबंधी  सूचनाएं  लगाना

 1235,  थी  भगवान  दास  :  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :

 1.0 भी  कठ  हाज़िर  बच्च  bal  be  |

 att  मोहम्मद  इस्माइल  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  डिब्बों  की  शयन  तथा  बनने  के  स्थानों  की  क्षमता  सम्बन्धी  सुचना  पहले

 डिब्बों  के  भोतर  लगाई  जाती  थी  ;

 क्या  इन  सूचनाग्रों  को  श्र  मिटा  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  इससे  भारतीय  रेलवे  प्रीमियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  होता  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  ate  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  जी  at

 जी  नहीं

 श्र  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।

 रेल  के  डिब्बों  में  पेय  जल  की  ब्यवस्था

 1236,  श्री  भगवान  दास  :  श्री  बि०  कु०  मोहक :

 श्री  बदरुददुजा :  श्री  sarfaq  बसु  :

 sit  कं०  हाज़िर :

 क्या  tae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेल  के  डिब्बों  में  की  गई  चिलमची  जल  की  व्यवस्था  का  कया  उदेश्य  है  ;

 क्या  यह  जल  पीने  के  योग्य  होता  है  ;

 पानी  को  झ्रान्तरिक  प्रयोग  के  लिए  feat  कितने  समय  के पइचात  साफ  तथा  शुद्ध
 किया  जाता  है  ;  कौर

 क्या  रेल  के  डिब्बों  में  पीने  तथा  areas  प्रयोग  के  लिए  साफ  जल  की  व्यवस्था
 करने  के  लिए  सरकार  की  कोई  योजना है  ?
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 विधि  तथा  समान  कल्याण  ate  रेलवे  सत्री  गोविन्द  रेल  के  डिब्बों

 में  चिलमची  हाथ-मुह  धोने  के  लिए  लगायी  गयी  है  ।

 जी  नहीं  ।

 सवारी  डिब्बों  की  टंकियों  को  महीने  में  एक  बार  खाली  करके  साफ  किया  जाता  है  ।

 चिलमचियां  हर  फेरे  के  अन्त  में  साफ  की  जाती  हैं  ।

 जा  हां  ।  लम्बे  सफर  को  कुछ  चुनी  हुई  गाड़ियों  में  ।

 नाटो  इंजन  साइकिल  रिक्शा

 1237.  श्रीमती  इला पाल  चौधरी  कया  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मिस  हिन्द  साइकिल  बम्बई  साइकिल  रिक्तियों  को

 चलाने  के  जिनको  पेशेवर  रिक्शा  चलाने  वाले  इस  समय  पैरों  से  चलाते  हैं  एक  भ्राता  इंजन

 तथा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है

 पूर्णतया  आटो  इंजन  में  चलाने  वाली  साइकिल  रिक्शा  पर
 भ्रनुमानतः

 कितनी  लागत

 aaa ;  शरीर

 इस  प्रकार  की  रिक्शा  के  बाजार  में  कब  तक  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 औद्योगिक  गम् रास्त रिक  व्यापार  तथा  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 हों

 फर्म  इन  इंजनों  का  संयोजन  करने  को  तैयार  है
 किन्तु  उन्होंने  उत्पादन  प्रारम्भ  नहीं

 किया  है  क्यों  कि  कुछ  श्राय/तित  वस्तुएं  जापानी  सहयोग  कर्ताग्रों  से  प्राप्त  होती  हैं  ।

 इंजन  युक्त  रिक्शा  की  कीमत  के  सम्बन्ध  में  सुचना  प्राप्त  नहीं  है  ।  भाड़ा  सहित

 ऐसे  इंजन  की  कीमत  यदि  जापान  से  आयात  किया  जाए  तो  लगभग  525  रुपये  हैं  ।

 फर्म  को  श्रायांतित  सामान  मिल  जाने  पर  इंजनों  का  उत्पादन  शीघ्र  प्रारम्भ  हो

 जाने  की  संभावना  है  ।  यह  ara  की  जाती  है  कि  ऐसे  स्थानों  से  युक्त  साइकिल  रिक्शा  प्राप्ति  के

 उपरान्त  शीघ्र  ही  मिलने  लगेंगे  ।

 बोकारों  इस्पात  कारखाने  सें  मिक  विवाद

 1238.  श्रीमती  इला  पाल  चौधरी  :  क्या  इस्पात  तथा  मारो  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बोकारो  इस्पात  परियोजना  के  अ्रधिकारियों  द्वारा  बोकारो

 इस्पात  कामगर  यूनीयन  के  साथ  जो  मान्यता  प्राप्त  नहीं  जो  भारतीय  साम्यवादी  दल

 )
 के  तत्वावधान  में  लाई  जाती  छटनी  किये  गये  कुछ  कर्मचारियों  की  बहली  के
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 बारे  में  बातचीत  करने  से  इन्कार  ft  an  के  कारण  बोकारो  इस्पात  कारखाने  में  उत्पन्न

 गड़बड़ी  तथा  उक्त  यूनियन  द्वारा  के  नत्वावधात  में  नलाई  wa  वाली  युनियन  के  कार्यालय

 पर  ऑ्राक्पण  किये  जाने  के  समाचार  की  are  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  at  इस  गड़बड़ी  के  प्रे  तथ्य  बया  हैं  ;

 क्या  उक्त  झगड़े  के  कारण  इस  कारखाने  को  पूरा  करने  के  कांय  में  बाघा  पड़

 रही  है

 यदि  तो  इस  गड़बड़ी  को  समाप्त  करने  तथा  कारखाने  को  क्षतिग्रस्त  होने  से

 शर  वफादार  कर्मचारियों  को  साम्यवादी  दल  )  द्वारा  चलाई  जाने  बाली  यूनियन  के

 सदस्यों  के  अरुण  से  ब्र  चलने  के  लिए  क्या  क्रायंवाही  की  गई  है  ;  झ्र ौर

 इस  कारखाने  में  तथा  दाहर  में  व्याप्त  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?

 इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  संधि  कृष्णा  चन्द्र  :  से

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  ate  war  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 ate  कानून  कौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  ate  कारखानें  की  रक्षा  करने  के  लिए

 राज्य  सरकार  ने  कदम  उठाये  हैं  ।  कारखाने  फिर  नगर  में  स्थिति  oa  शान्तिपूर्ण  है  |

 रेलवे  भांड  को  एक  स्वायत्तशासी  सांविधिक  निगम  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  के  बारे

 में  समिति  के  प्रतिवेदन  में  को  गई  सिफारिश

 1239.  थी  जय  fag  :  eft  fao  स०  afa  :

 aft  गाडिलिंगन  wie  :  थी  बभशुषरा  लाल  :

 श्री  हरदयाल  देवपुरा  :  श्री  बे०  Fo  दास यी धरों  :

 थी  यज्ञदत्त  र्था  :  थी  सिंह  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  ag  सच  है  कि  रेल  दुर्घटना खों  सम्बन्धी  alg  समिति  ने  रेलवे  ब्रोड  को  एक

 स्वायत्तशासी  साँक्धिक  निगम  के  रूप्  में  परिवर्तित  करने  का  दिया  है  ताकि  इस  संगठन

 पर  बाह्म  अभाव  व  पड़  सके  ;

 समिति  द्वारा  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  के  क्या  कारण  हैं  ;  शर

 Fa
 पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 विधि  तथा  समाज  शौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  रेल  दुर्घटना
 जांच  समिति  (1968)  ते  झपती  रिपो  के  भाग्  11  के  पैरा  48  में  निम्नलिखित  बिचार  प्रकट

 किया  है  :

 “48  इस  तरह  के  मामलों  में  राजनीतिक  प्रभाव  को  रोकने  एक  शरीक

 क्रान्तिकारी  कौर  श्राघारक्षूत  उपाय  ग्रह  हो  सकता  है  कि  रेलवे  बोड़ें  को  एक  स्वायत

 सांविधिक  नियम  के  कप  में  बदल  दिया  जाये  जैसा  कि  इंगलैंड  में  है  ।  लेकिन  इस  सुझाव
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 के  प्रत्येक  पटल  की  जांच  करना  पोर  इसको  वांछनीयता  के  बारे  नन  काई  देन  इस

 समिति  के  काय  क्षेत्र  के  meat  नहीं  है  1.0

 उपयु क्त
 विचार  के  कारण  रिपोर्ट  के  पैरा  42  से  4  ब  स  च्चूद्नु

 थे  तिरो  mr  यह  रिपोर्ट

 28-8-1969  को  सभा-पटल  पर  रखी  जा  चुकी  है  ।

 रिपोर्ट  के  परा  48  में  केवल  विचार  प्रकट  किया  गया  है  ale  इस  विचार  के  सनद  भ

 में  इस  मामले  में  किसी  निर्णय  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 मध्य  रेलवे  के  संगचल  कर्मचारियों  का  बधिक  डिवोजवल  सम्मेलन

 1241.  ait  जय  सिह  श्री  यज्ञदत्त

 श्री  हरदयाल  देवपुरा
 :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  मध्य  रेलवे  के  संग चल  कर्मचारियों  के  वार्षिक  डिवीजनल  सम्मेलन

 में  की  गई  इस  मांग  की  प्रोर  दिलाया  प्यादे  कि  रेलवे  संचालन  के  सभी  cage  की  जांच  करने

 के  लिये  सर्वोच्च  न्यायालय  में  एक  त्पायाभीक्ष  की  प्रत्यक्षता  में  एक  न्यायिक  अयोग  नियुक्त

 किया  जाये  ;

 मुख्य  ant  क्या  हैं  ;  झर

 पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  कौर  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  :  मालूम  go  है
 कि  मध्य  रेलवे  में  मात्यता  प्राप्त  राष्ट्रीय  रेलवे  मजदूर  युनियन  ने  बम्बई  में  डिवीजनल  रनिंग  स्टाफ

 में  5-10-69  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  पारित  किया

 गौर  यूनियन  से  कोई  विस्तृत  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  हुआ  ale  जैसे  ही  ज्ञापन
 प्राप्त  होगा  गुण-दोषों  को  देखते  हुए  इस  मामले  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 बिहार  में  कागज  बनाने  के  कारखाने  का  स्थापित  किया  जाना

 1242.  डा०  सुशीला  शेयर  :

 थी  यमुना  प्रसाद मंडल  :

 कपा  श्रौद्योगिक
 श्रान्त  रिक  य्य।पार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  राज्य  में  कागज़  बनाने  का  कोई
 कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 उस  पर
 कितनी  धन-राशि  खर्चे  होगी  ?
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 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कराये  मंत्री  (eit  फल रद् दीन
 att

 :  नहीं  ।

 से  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 Utilization  of  Services  of  Class  III  and  Class  IV  Staff  Rendered

 Surplus  Due  to  Shifting  of  Railway  Offices  from  Sonpur  to

 Samastipur  and  Banaras

 1243.  Shri  D.  N.  Tiwary  :  Will  the  Ministry  of  Railways  be  pleased  to  refer  to  the

 reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3248  on  the  12th  August,  1969  and  state  :

 (a)  the  nature  of  work  being  taken  from  the  Class  III  and  Class  IV  employees
 rendered  surplus  due  to  the  shifting  of  Offices  from  Sonpur  to  Samastipur  and  Banaras  ;

 and

 (b)  whether  they  have  been  granted  forced  leave  or  are  being  paid  without  their

 doing  any  work  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  and  (b).  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 बाल  1960  का  पुनरवलोकन

 1244.  श्रीमती  gaiter  रोहतगी  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रयास  पिछले  नौ  वर्षों  से  लागू  बाल  1960

 का  पुनर्विलोकन  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  प्रक्रिया  के  कारण  विदेशियों  को  भारतीय  बच्चों  को  गोद

 लेने  में  रूकावट  at  रही  है  ;  श्र

 पुनर्विलोकन  करने  के  क्या  कारण  हैं  ।

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  किनारा  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 :  जो  नहीं  ।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 रेलवे  बारीकी  लिपिक

 1245.  श्री  सोकार  लाल  कया  रेलवे  मन्त्री  रेलवे  वाणिज्यिक  लिपिकों  के  बारे

 में  22  1969  के  अतारांकित  ser  सख्या  399  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 करेंगे  कि :

 ar  रेलवे  वाणिज्यिक  लिपिकों  से  संबंधित  सूचना  इस  बीच  एकत्रित  कर  ली

 गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  पौर  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  हैं
 शौर
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 सूचना  एकत्रित  करने  में  लगभग  कितना  समय  लगेगा  ?

 विधि  तथा  समाज  wearer  और  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  से  (a).

 अतारांकित  seq  399,  जिसका  कि  22.7.1969  को  ग्रत्तरिम  उत्तर  दिया  गया  में  मांगी

 TH  सुचना  संलग्न  अनुबन्ध  कह  में  दी  गयी  है  ।  [  पियाला  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०

 टी ०  2091/69]

 पाल  इंडिया  रेलवे  कर्माशयल  क्लक्स  एशोसिपेदान  से  भ्रम्यावदन

 1246.  श्री  ओंकार  लाल  बेरुआ :  क्या  रेलवे  मंत्री  29  1969  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  8018  के  उत्तर  के  सम्ब्रस्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ata  इंडिया  रेलवे  कमर्शियल  क्लक्स  एसोसिएशन  से  प्रतप्त  श्रम्यावेदन  का

 चारियों  के  नामों  सहित  gat  ब्यौरा  कया  है  ate  उन  कर्मचारियों  को  या  दण्ड  दिया  गया

 क्या  दण्ड  सही  होने  के  औचित्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपयुक्त  भाग  में

 उल्लिखित  मामलों  की  जाँच  कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  कया  परिणाम  निकला  तथा  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ;

 क्या  सरकार  उन  मामलों  पर  विचार  करेगा  जिनमें  गत  दस  वर्षों  से  अथवा  इससे

 अधिक  समय  से  वेतन  वृद्धियाँ  नहीं  की  जा  रही  हैं  ;  शौर

 क्या  सरकार  ऐसे  भारी  ग्राफिक  दण्ड  देने  के  कारणों  का  पता  लगायेगी  तथा

 भविष्य  के  लिये  नियम  निर्धारित  करेगी  ?

 fafa  तथा  समाज  कल्याण  कौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  अखिल  भारतीय

 रेलवे  वाणिज्यिक  कलक  एसोसिएशन  से  प्राप्त  जिस  श्रम्यावेदन  का  हवाला  पिछले  प्रदान  में  दिया
 गया  था  उसकी  एक  प्रति  संलग्न  जिसके  साथ  उसके  संलग्नक  भी  हैं  जिनमें  कर्मचारियों  शादी
 का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 2092/69 ]

 से  (=)  जैसाकि  पहले  29-4-69  के  seq  संख्या  8018  के  भाग  के  उत्तर  में
 कहा  जा  चुका  कोई  कारवाई  आवश्यक  नहीं  सभी  क्योंकि  अनुशासन  कौर  कपिल  नियमों
 के  दण्ड  के  विरुद्ध  ऐसी  अपीलें  उपयुक्त  कपिल  प्राधिकारियों  को  की  जानी  जो
 मामलों  के  गुण-दोष  के  atta  का  निपटारा  करेंगे  ।

 दिल्‍ली  मेन  स्टेशन  से  पा सेलों  की  चोरी

 1247,  श्री  आकार  लाल  बैरवा  :

 श्री  quit  देखकर  फार्मा  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  गत  दो  वर्षों  में  दिल्‍ली  मेन  स्टेशन  पर  मीटर  गेज  सेक्शन  की
 विभिन्‍न  रेलगाड़ियों

 के
 मुहरबन्द

 डिब्बों  से  प्राप्त  पागलों  की  चोरी  काफी  बढ़  गई  है  ;
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 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  फैक्शंस  पर  कुछ  पार्सल  कुली  तथा  पार्सल  जमादार

 गत  तीन  वर्षों  से  कार्य  कर  रहे  हैं  जो  चोरी  करने  वाले  व्यक्तियों  के  साथ  मिले  हुए  हैं  ।

 यदि  तो  उन्हें  इन  सेक्टरों  से  न  बदलने  अथवा  उन्हें  दिल्‍ली  क्षेत्र  के  बाहर

 स्थानान्तरित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  शर

 कपा  उत्तरी  रेलवे  तथा  पश्चिम  रेलवे  के  दावा  रोक  विभागों  प्री वें दास

 ने  इस  स्टेशन  के  प्रा वाजा ही  स्थान  पर  भविष्य  में  चोरियों  को  रोकने  के  लिये

 समय  पर  बैगनਂ  तैयार  करने  कें  लिये  भी  कई  कार्यवाही  कौ  हैं  ?

 fafa  तथा  समाज  कल्याण  कौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  जी
 नहीं

 ।

 ग्रोवर  दिल्‍ली  fo  स्टेशन  के  मीटर  लाइन  पार्सल  कार्यालय  में  जो  पार्सल

 भारिक  att  पासंग  जमादार  काम  करते  खिलाने  रिपोर्ट  मिलने  पर  यां  प्रशासन  के  हित

 में  ग्रांवश्यक  होने  बदल  fear  जाता  1967-68  में  4  पासंग  भारिकों  को

 1968-69  में  एक  oder  भारिक  कों  चोरी  के  सिलसिले  में  गिरफ्तार  किया  war  था  |

 ४. हाल  में  मीटर  लाइन  के  लिए  कोई  यान  तैयार  नहीं  किया  गया

 लेकिन  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  कभी-कभी  रेलवे  gear  दल  की  दावा  निरोध  श्र  श्रेपराष  शाखा  के

 कोंचा  रियों  द्वारा  संयुक्त  जांच  की  जाती  है  |

 Manufacture  of  Wagons  by  Bharatpur  Wagon  Factory

 1241.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  wagons  for  which  orders  have  been  given  now  to  the  Bharatpur

 Wagons  Manufacturing  Factory  and  the  rates  thereof  ;  and

 (b)  the  number  of  wagons  manufactured  against  the  supply  order  last  year  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  The  details  of  the  orders  placed  on  M/s.  Centraf  India  Machinery  Manufacturing  Co.

 Ltd.  Bharatpur  against  1969-70.  Wagon.  Building  Programme  are  as  under

 Type  of  Nos.  ordered  Base  price  per  wagon

 wagons  (excluding  free  supply
 items)

 Rs.

 BOX  253  51,400

 BCX  520  53,900

 1003  21,500

 (b)  The  number  of  wagons  manufactured  by  M/s.  Central  India  Machinery  Many-
 facturing  Co.  Ltd.  during  1968-69  was  is  under
 a  यत  तिक 1

 Type  Quantity

 BCX  235

 MBC  713
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 लिखित 1891  (3)

 Issue  of  Licences  to  Modi  Group  of  cencerns

 1249,  Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,
 Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  licences  for  new  industries  issued  to  the  Modi  Group  of  Concerns

 during  the  Jast  three  years  ;

 (b)  the  amount  of  capital  likely  to  be  invested  in  these  industries  and  the  time  by
 which  they  are  likely  to  be  started  ;  and

 (c)  whether  any  of  the  industries  have  been  started  with  foreign  collaboration  ?

 The  Minister  of  Indutsrial  Development,  Internal  Teade  and  Company  Affairs

 (Shri  F.  A.  Ahmed)  :  (a)  No  industrial  licence  for  the  establishment  of  ‘New  Industrial

 Undertakings’  has  been  granted  to  the  Modi  Greup  of  concerns  during  the  last  three  years.
 However,  one  licence  for  manufacture  of  a  new  article  was  issued  In  addition,  three
 letters  of  intent  have  been  issued  for  the  establishment  of  new  undertakings,  two  letters  of

 intent  for  substantial  expansion  and  two  for  manufacture  of  new  articles.

 (b)  and  (c).  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the
 House.

 Uniform  Civil  Cade

 1250.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  Shri  Suraj  Bhan  :
 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Shri  Yajna  Datt  Sharma
 Shri  Ram  Gopal!  Shalwale  :  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :
 Shri  Brij  Bhushan  Lal  :  Shri  Atat  Bihari  Vajpayee  :
 Shri  Sharda  Nand  :

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  welfare  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Starred  Question  No.  336  on  the  5th  August,  1969  aud  state  :

 (a)  the  diffiiculties  being  experienced  by  Government  in  framing  a  uniform  Civil
 Code  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  a  suggestion  ia  this  regard  had  also  been  made  in  the

 meeting  of  the  Standing  Committee  of  the  National  Integration  Council  ;  and

 (c)  the  time  by  which  a  final  decision  is  likely  to  be  taken  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social
 Welfare  (Shri  Mohd.  Yunus  Saleem)  :  (a)  The  difficulties  experienced  by  Government  in
 framing  a  uniform  Civil  Code  are

 (i)  lack  of  yniformity  of  views  among  the  different  sections  of  the  s  ciety  and
 parts  of  the  country  ;  and

 (ii)  conservatiom  which  always  resists  any  attempt  to  reformation  and  change.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  suggestion  was  not  accepted  by  the  Standing  Com  mittee SRSA  of  the  National
 Integration  Council.

 Late  Arrival  of  Passenger  Trains

 1251.  Shri  Prakash  Vir  Shastri
 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  complaints  tegarding  the  late  arrival  of  Passenger
 trains  are  still  persisting  ;
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 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  passengers  are  continuing  to  experience  difficul-
 ties  on  that  account  ;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  have  under  consideration  any  special  scheme  to  run
 these  trains  in  time.

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :  (a)
 and  (b).  Although  the  punctuality  performance  of  certain  passenger  carrying  trains  has  not
 been  satisfactory  particularly  on  sections  where  the  incidence  of  factors  like  alarm  chain

 pulling  etc.  is  heavy,  there  has  been  a  general  improvement  in  this  regard  as  revealed  in  the

 analysis  of  the  running  of  passenger  carrying  trains  on  Indian  Railways  during  the  period
 March  to  October,  1969.

 (c)  A  close  watch  is  being  maintained  on  a  day-to-day  basis  on  the  running  of  all
 passenger  carrying  trains  and  every-thing  feasible  is  being  done  to  ensure  their  running  to
 time.

 Decontrol  of  Cement  from  1.1.70

 1252.  Shri  Raghavir  Singh  Shastri  :  Shri  Ram  Avtar  Sharma :
 Shri  M.  Sudarsanam  :  Shri  N.  Shivappa  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  frade  and  Company  Affairs
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  about  150  Members  of  Parliament  belonging  to  all  parties  have  requested
 Government  to  review  their  decision  to  lift  control  over  cement  from  the  ist  January,
 1970  :  and

 (b)  if  so,  the  final  decision  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Ministers  of  Industrial  Development,  Taternal  Trade  and  Company  Affairs
 (Shri  Ahmed):  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Government  propose  to  decontrol  the  cement  industry  and  abolish  freight  pooling
 arrangements  with  effect  from  1.1.1470.  The  Government  would,  however,  keep a  close
 watch  on  the  situation  as  it  develops  and  take  such  remedial  measures  as  may  be  required.

 Shortage  of  Special  Varieties  of  Steel

 1253.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Shri  Lakhan  Lal  Kapoor  :
 Shri  R.  Damani:  Shri  5.  M.  Krishna  :
 Shri  Viswambharan  :

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineering  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  there  is  an  acute  shortage  of  some  special
 varieties  of  steel  in  the  country  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the  reasons  therefor  :

 (c)  the  steps  being  taken by  Government  to  increase  the  production  ca  pacity  of  these
 varieties  of  steel  in  the  country  :  and

 (d)  whether  Government.  propose  to  import  steel  to  meet  the  internal  req  uirements
 and,  if  so,  the  names  of  the  countries  from  which  the  steel  is  to  be  im  ported  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heay  y  Engineering  (Shri  Kk,
 Pant)  :  (a)  to  (d).  There  is  a  general  shortage  of  steel  at  present  especially  for  flat
 ries  like  sheets  and  plates  and  billets.  catego. Government  have  taken  a  number  of  steps  to  raise production  at  the  steel  plants.  by  removing  bottlenecks  speedily  and  decisively.  Imports  of scares  categories  of  steel  have  also  been  liberalised  from  time  to  time,  to  meet  the

 Tequire-
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 ments  of  actual  users  to  whom  licences  are  issued.  As  regards  countries  of  import,  this

 will  depend  on  the  availability  of  foreign  exchange  from  different  sources.

 Government  have  also  approved  a  proposal  from  HSL  to  import  flat  products  in
 bulk  for  supply  to  engineering  goods  manufacturers  who  export  their  products.

 Shortage  of  Steel

 1254,  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :-  Shri  Sezhiyan  :
 Shri  D.  N.  Patodia  :

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineering  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  according  to  a  study  team  appointed  by  his  Ministry  there  is  likely
 to  be  an  acute  shortage  of  steel  if  additional  steel  production  capacity  in  not  installed  in
 the  country  ;

 (b)  if  so,  the  main  findings  and  recommendations  of  the  said  team  ;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri  K.  C.
 Pant)  :  (a)  The  Steering  Group  on  Iron  and  Steel  appointed  at  the  instance  of  the  Plann-
 ing  Commission  indicated  in  its  report  that  there  would  be  a  shortage  of  steel  if  schemes

 already  in  hand  are  not  completed  and  additional  capacity  for  certain  categories  is  not
 installed  in  the  country  by  the  end  of  the  Fourth  Plan  period.

 (b)  The  Steering  Group  estimated  that  there  would  be  a  gap  of  2.07  million  tonnes
 of  various  categories  of  steel  products  after  taking  into  account  the  production  available
 from  the  existing  steel  plants.  The  major  recommendations  include  adoption  of  technolo-
 gical  imporvements,  balancing  facilities  etc.  in  the  existing  Hindustan  Steel  Ltd.  plants,
 expansion  of  Bhilai  Steel  Plant,  completion  of  Bokaro  Ist  stage  and  further  continuation  to
 4  million  tonnes  capacity,  wide  plate  mili  and  setting  up  of  electric  furnace  cum  continuous
 casting  units  for  billets.

 (c)  Detailed  development  programme  for  steel  is  under  the  consideration  of  the
 Government.

 Licence  for  Setting  up  Ruhber  Factory  in  Meerut  District

 1255.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,
 Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  granted  a  licence  to  Modi  Group  of  Industries  for
 establishing  a  Rubber  Factory  in  Meerut  District  ;

 (७)  if  so,  the  terms  and  conditions  thereof  and  the  details  of  the  foreign  collaborati  ि if  any  ;

 (c)  whether  agricultural  land  has  also  been  acquired  for  establishing  this  factory  ;
 (d)  if  so,  the  basis  on  which  the  site  has  been  selected  and  the  land  acquired  ;  and

 (6६)  the  expected  loss  due  to  this  in  agricultural  production  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs
 (Shri  | 2  A.  Ahmed)  :  (a)  and  (b).  A  letter  of  intent  has  been  granted  to  M/s.  Modi
 Industries  Limited,  Modinagar,  for  the  manufacture  of  4,00,000  tyres  and  tubes  per  annum
 at  Modinagar  in  Meerut  District  subject  to  the  following  conditions  :

 (i)  the  terms  of  foreign  collaboration  will  be  settled  to  the  satisfaction  of
 Government  :

 (ii)  arrangements  for  meeting  the  foreign  exchange  required  for  the  import
 of  plant  and  equipment  should  be  settled  to  the  satisfaction  of  Government  ;
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 (iii)  10%  of  the  production  should  be  exported  ;

 (iv)  manufacture  of  auto-tvres  and  tubes  wili  be  undertaken  with a  view  to
 diversifying  the  ptoduction  so  as  to  inelude  various  types  of  tyres  and  tubes

 in  relation  to  the  anticipated  demand  in  consultation  with  the  Directorate

 General  of  Technical  Development  ;

 (v)  10%  of  the  capacity  proposed  to  be  licensed  should  be  reserved  for  meeting
 Defence  requirements,  if  so  required:

 The  terms  of  foreign  collaboration  are  under  consideration.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  and  (e)  Do  not  arise.

 एक  जुनियर  स्केल  are  श्रमिकों  के  साथ  एक  जुनियर  स्केल  वालें  स्टेनोग्राफर

 को  व्यवस्था

 1256.  शी  चंद्रिका  प्रवाद

 श्री  aifetaityr  गौड  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  प्रत्येक  सीनियर  स्केल  वालें  भ्रंघिकारों  के  साथ  219-425  रुपये

 के  वेतनमान  वाले  एके  स्टेनोग्राफर  की  तथा  दो  जुनियर  स्केल  वाले  अधिकारियों  के  साथ  130-

 300  रुपये  बेतनमान  ate  एक  स्टेनोग्राफर  की  व्यवस्था  की  गई  हैं  ;

 क्यां  यह  सच  है  कि  दो  जुनियर  स्केल  वाले  श्रैघिकारियीं  के  सथ  130-300  रुपये

 के  वेतनमान  वाले  एक  स्टेनोग्राफर  की  व्यवस्था  की  पद्धति  से  कार्य  संतोषजनक  ढंग  से  नहीं  हो

 रहा  है  कौर  इससे  अघिकारियों  शरर  दोनों  को  ag  कर्तव्यों  की  सुचारु  रूप  में

 निवेदन  करने  में  अनक  कठिनाइयों  का  wave  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  एक  जूनियर  स्केल  वाले  अघिकारी  के  साथ  एक  जूनियर
 स्केल  वाले  स्टेनोग्राफर  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  विच।र  करेगी  ;  कौर

 यदि  तो  क्यो  करर  हैं  ?

 विधि  तथा  समाज  किनारों  शरर  रेलवे  मन्त्री  गोबिन्द  श्र

 वर्तमान  भ्रादेशों  के  अनुसार  वरिष्ठ  वेतनमानों  के  अधिकारियों  को  210-425  रु०  झोर  कनिष्ठ

 वेतनमान  के  अधिकारियों  को  130-300  रु०  वेतनमान  के  स्टेनोग्राफर  दिये  जाते  हैं  ।  इन  ग्रेडों  में

 स्टेनोग्राफर ों  के  पदों  का  सूजने  क्षेत्रीय  रेलों  द्वारा  काम  की  मात्रा  के  श्रीधर  पर  fear  जाता

 वर्तमान  व्यवस्था  संतोषजनक  रूप  से  चल  रही

 (7)  ate  सवाल  नहीं  उठता  |

 1970  से  सीमेंट  का  नियंत्रण

 1257,  शी  योगेन्द्र  फार्मा
 श्री  भोगेन्द्र

 थी  fear  रेड्डी  :  थीं  जना दं नन  :
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 ते

 श्री  afar

 क्या  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  ag  बताने  को  कृपी

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अगामी  वर्ष  से  सीमेंट  का  विनियंत्रण  करने  का  हीरो  किया  है  ;

 यदि  gi,  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ;

 =x y
 क्र क्या  सीमेंट  का  विनियंत्रण  किये  जाने  परिणामस्वरूप  सीमेंट  के  मूल्यों

 विशेषकर  उन  क्षेत्रों  में  जहां  सीमेंट  की  कमी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  ;  और

 यहीं  gi,  तो  मूल्यों  को  उस  वृद्धि  की  रोकने  के  लिए  सरकार  की  क्या  कार्यवाही

 करन  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मंत्री  फखरुद्दीन  oat

 :  जी

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  14-4-69  को  सदन  में  मेरे  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  की

 और  श्रीकृष्ण  किया  जातीं  है  ।

 श्र  1-1-1970  को  त्रि नि यंत्रणा  लागु  होंने  के  पहचान  ही  स्थिति  की  ठीक-ठीक

 पता  लग  सकेगा  ।  फिर  भी  सरकार  जो  भी  स्थिति  उत्पन्न  होगी  इस  पर  कड़ी  निगरानी  रखेंगी

 तथा  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  सभी  श्रावक  उपाय  करेगी  ।

 बिड़ला  साथ  समूह  कौर  बड़-बड़  व्यापार  गृहों  के  मामलों  को  जांच

 1259.  श्री  योगेन्द्र  फार्मा  :  थी  श्रद्धा कर  सुधार  :

 श्री  स०  मो०  बनों  :  श्री  वि०  नरसिम्हा  राव  :

 श्री  जनार्दन  :  श्री  रवि  राय :

 श्री  alter

 क्या  प्रौद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यह  बतलाने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिड़ला  साथ  समूह  की  फर्मों  तथा  aq  बड़े-बड़े  व्यापार  ग्रहों  के  मामलों
 को  जाँच  करने  के  लिए  एक  आयोग  नियुक्त  करने  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दे  दियां
 गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  निदेश  पद  क्या  हैं  झर  योग  के  सदस्यों  के  नाम  क्या
 प्रौढ़

 यह  आयोग  sear
 प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगों  ;

 श्रौद्योगिक  भ्रांत रिक  व्यापार  तथा  समवाय  मंत्रो
 फखरुद्दीन  अली

 शरीर  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  में
 उल्लिखित

 कमियों  तथा
 अनुचित  कार्यो

 तथा  बिड़ला  उद्योग
 समूह

 की
 कम्पनियों  के  रि
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 गये  विशिष्ट  ग्रारोपों  की  जाँच  के  लिये  प्रस्तावित  आयोग  को  सौंपे  जाने  वाले  विचारणीय

 विषयों  को  भ्रान्ति  रूप  दिया  जा  रहा  है  शौर  उनकी  घोषणा  शीघ्र  ही  कर  दिये  जाने  की

 श्रद्धा  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 स्टेनलेस  स्टील  के  निर्माण  हेतु  लाइसेंपों  के  लिये  आवेदन  पत्र

 1260.  को  गाडिलिंगत गोड़  :  क्या  इस्पात  तथा  मारो  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यवार  उन  पार्टियों  के  क्या  नाम
 हैं  जिन्होंने  स्टेनलेस  स्टीन  के  निर्माण  हेतु

 लाइसेंसों  के  लिए  आवेदनपत्र  दिए  हैं  ;

 राज्यवार  उन  पाटियों  के  क्या  नाम  हैं  जिन  को  aa  तक  लाइसेंस  दिए  जा

 हैं  ;  श्र

 अरन्य  पार्टियों  को  लाइसेंस  नहीं  दिये  जाने  के  क्या  कारा  हैं  ?

 इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  से

 निम्नलिखित  पार्टियों  के  पास  बेदाग  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिए  समुचित  लाइसेंस  हैं

 क्रम  :

 कम  संख्या  पार्टी  का  नाम  राज्य

 1  wad  वूमिडिवसं  (sro)  लिमिटेड  मद्रास  तमिलनाडू

 कम्पनी  का  नाम  बदल  कर  मेसी  मद्रास

 एण्ड  स्टेनलेस  स्टील  लि०  हो

 गया  ।

 2  महाराष्ट्र मेससें  महिन्द्रा  यूजीन  स्टील  कण  लि०  खोखली

 3  एलाय  स्टील  प्रोजेक्ट  दुर्गापुर  म०७  बंगाल

 4  मैसेज  मसूर  प्राय रन  एण्ड  स्टील  लि०  भद्रावती  मंसूर

 aq  1968-69  में  प्राइम  बेदाग  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिए  केवल  एक  ग्रा वेदन  प्राप्त

 gar  था  ।  इस  आवेदन  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 पार्टी  का  नाम गरम
 संख्या

 आवेदन  की  तिथि  टिप्पणी

 ]  प्रेम  कंडक्टर  20-2-1969  इस  लिए  अमान्य  कर  दिया

 लि०  गया  क्योंकि  बेदाग  इस्पात  के

 गुजरात  उत्पादन  के  लिये  कौर  क्षमता

 स्थापना  की  गुंजाइस

 नहीं है  ।

 इस  समय  प्राइम  स्टेनलेस  स्टील  के  लिए  कोई  भ्रावेदन  पत्र  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 *0
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 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  यथा  समवाय-कार्य  मंत्रालय  में

 टाइपराइटरों  को  मरम्मत  पर  खच

 1261,  थी  गाड़िलिंगन  गोदकर  क्या  औद्योगिक  प्रांत रिक  व्यापार  तथा

 समवाय  काय  मंत्री  कार्यालयों  में  टाइपराइटरों  की  मरम्मत  पर  किए  गये  खच  के  सम्बन्ध  में  6

 1969  के  ग्रतारांक्रित  set  संख्या  8567  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भाग  श्र  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली

 गई  है  ;

 यदि  at  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ate  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या

 कारण हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  मेसर्स  गोदरेज  टाइपराटसं  कम्पनी  द्वारा  निमित  हिन्दी  प्रंग्रेजी

 टाइपराइटरों  की  मरम्मत  |  संधारण  व्यय  ग्रसाघरण  रूप  से  प्रतीक  है  जबकि  उनका  कार्यकरण

 बहुत  घटिया  है  ;  कौर

 यदि  at  तो  विभिनन  मेकਂ  वाले  टाइपराइटरों  के  संधारण  ale  मरम्मत  पर

 1965,  1966,  '967  शर  1968  के  दौरान  प्रलय-तरल ।  उनके  मंत्रालय  के  उन  कार्यालयों

 द्वारा  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  ?

 औद्योगिक  ग्राँ तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  फखरुद्दीन  sell

 :
 से  केन्द्रीय  सरकार  के  बहुत  से  कार्यालय

 ों
 से  सूचना  प्राप्त  हो  गई

 दोष  कुछ  कार्यालयों  से  उत्तर  शीघ्र  ही  प्रत्याशित  हैं  ।  जसा  दिनांक  6  1969  में  भ्र तारांकित

 प्रदान  म०७  8567  में  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  कि  मरम्मत  संधारण  के  व्यय  का  विवरण

 नहीं  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  इस  कार्य  में  बहुत  अधिक  समय  ale  श्रम  निहित  है  ।

 औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिये  विचाराधीन  area

 1262,  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  औद्योगिक  प्रांत  रिक  व्यापार  तथा

 समवाय  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  में  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  देने
 के  लिए  कितने  आवेदन  विचारधीन

 उन  आवेदनों  का  ब्यौरा  कया  है  जो  ऐसी  वस्तुओं  के  निर्माण  के  लिए  किए  गए

 हैं  जिनका  आजकल  आयात  किया  जाता  सम्बन्धित  फर्म  का  नाम  क्या  है  आवेदन  कब  कौर

 किन-किन  वस्तु प्र ों  के लिए  किया  उस  उद्योग  की  क्षमता  क्या  होगी  ste  उसे  कहां  पर

 स्थापित  किया  जायेगा  ;  कौर

 इस  प्रकार  के  झ्रावेदनो  पर  afore  निशान  करने  के  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  प्रान्त रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  et

 :  से  1967  से  1969  (31-10-1969  की  अवधि  में
 शरिया  ING TH

 लाइसेंसों

 71.0



 Written  Answers  November  25,  1969

 के  लिए  2916  ग्रा वेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  इसमें  से  44  ग्रा वेदन  पत्र  1967  के  भ्रनि्णीत  पड़े  हैं  इसके

 साथ  साथ  887  आवेदन  पथ  1969  के  है  तथा  149  प्रस्वेदन  पत्र  1968  के  हैं  ।  रायात  की

 जाने  बाली  बस्तियों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  भ्रत्रेदनों  की  अलग-झलक  सुची  तयार  नहीं  की

 जाती  है  लेकिन  पर्याप्त  श्रायात  प्रतिस्थापन  से  सम्बद्ध  प्रस्तावों  पर  विक्षेप  रूप  से  विचार  किया

 जाता  है  ।  लाइसेंसी  करण  की  प्रणाली  ऐसी  है  कि  उसमे  देर  होना  स्वाभाविक है
 ।  अंतिम

 निर्णय  करने  से  qq  प्रत्येक  आवेदन  पत्र  पर  विभिन्‍न  तकनीकी  प्राधिकारियों  तथा

 संबंधित  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  उनपर  विचार  किया  जाता है  |  इसके  ग्र ति रिक्त

 बहुत  से  मामलों  में  आवेदक  अपनी  योजनाकारों
 के  महत्वपूर्ण  पतलूनों  जसे  प्रावस्थावद्ध  उत्पादन

 आवश्यक  बिदेशी  मुद्रा  की  पूर्ति  को  व्यवस्था  करना  तथा  विदेशी  सहयोग  की  दाता

 इरादी  के  बारे  में  अ्रध्नुरी  सुचना  भेजते  हैं  रोक  कसर  स्पष्ठ  करण  करने  के  लिए  आवेदकों  के  साथ

 लिखा  पढ़ी  करनी  पड़ती  किसी  विशेष  उद्योग  में  अतिरिक्त  क्षमता  स्थापित  करने  के  नार

 में  सभी  waar  पत्रों  पए  एक  साथ  विचार  किया  जाता है  जिससे  fe  केवल  बहुत  उपयु क्त
 योजना  को  ही  लाइसेंस  दिया  जा  सके  |  फिर  भी  जहां  कहीं  संभव  इसे  सुप्रवाही  बनाने  की

 दृष्टि  से  लाइसेंसी  करणा  प्रक्रिया  पर  बराबर  विच!र  करती  रहती  उद्योग  तथा

 1251  के  aaa  जिन  योजनाकारों  को  लाइसेंस  दिया  गया  है  उनका

 ब्योरा  सरकर  लगातार  प्रकाशित  करती  है  शर  ग्रनिर्णीति  पड़े  भ्रावेदनों  के  ब्यौरे  सामान्यतया

 प्रकाशित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 गर  सरकारी  उद्योगपतियों  के  सहयोग  से  संयुक्त  उपक्रम

 1263.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  atatine  आंतरिक  व्यापार  तथा

 सिवाय  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  गैर  सरकारी  उद्योगपतियों  के  सहयोग  से  संयुक्त  उपक्रम  चालू  करने

 का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचारधीन  है  ;

 यदि  तो  संयुक्त  उपक्रमों  के  लिए  कोच-कौन  से  उद्योग  निश्चित  किए  गए  हैं

 भोर  गैरसरकारी  उद्योगपतियों  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ;  कौर

 योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  झौर  इसे  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 औद्योगिक
 श्रांत

 रिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  फखरुद्दीन  अम्ली
 से  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जाँच  समिति  न  अन्य  aga  के

 साथ  यह  सिफारिश  भी  की  थी  कि  जिन  नई  परियोजना  की  लागत  का  बहुत  बड़ा  भाग  सरकारी
 वित्तीय  संस्थापकों  से  प्रत्यक्ष  उनको  सहयता  से  जुटाया  जाता  है  परियोजनाएं
 सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जानी  चाहिये  दौर  जहां  सरकार  यह  निश्चित  करती  है  कि  ऐसी
 परियोजनाओं  को  जिनमें  महत्वपूर्ण  ate  सरकारी  वित्तीय  dears  की  कौर  से  लगाया  गया

 कुछ  समय  के  लिए  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  रखा  तो  उनको  सांभा  क्षेत्र  में  सभा
 कौर  उसके  प्रबन्ध  में  सरकार  को  उसी

 जाये
 त  प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिये  ।  वित्तीय  संस्थायें  झपने

 इस  उद्देश्य  की  पूति  प्रगति  समूची  सदयता  अ्रथवा  इसके  भाग  को  कऋ गा  म्रथवा  डिबेंचर  जिन  को
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 वे  स्वेच्छा  से  भ्रंश ों  में  परिवतित  कर  के  रूप  में  कर
 सकती  हैं

 |  समिति  के  ag  प्रस्ताव

 सरकार  के  वित्त  मंत्रालय  के  विचाराधीन  हैं  ।

 Ban  on  Export  of  Ferrous  Scrap

 1264.  Shri  Makaraj  Singh  Bharati  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engi-
 neering  be  pleased  to  state

 (a)  the  decision  taken  on  the  proposal  to  ban  the  export  of  ferrous  scrap  ;  and

 (b)  whether  any  type  of  such  ferrous  scrap  is  being  exported  at  present  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri  K.  C.

 Pant)  :  (a)  and  (७).  At  present  the  export  of  heavy  melting  scrap,  stainless  steel  scrap  and
 re-rollable  scrap  is  banned.  Representations  have  been  received  by  the  Government  urging
 imposition  of  ban  on  export  of  other  varieties  of  scrap  also.  As  no  justification  has  been
 found  for  such  a  step,  the  export  of  these  items  are  now  allowed  to  the  extent  they  are

 surplus  to  domestic  requirements.

 Cases  of  Dacoity  and  Pickpockettjng  on  Northern  and  North-Eeastern  Railways

 1265.  Shri  Ram  Sewak  Yaday:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  names  of  places  where  cases  of  dacoity  and  pickpocketting  respectively  have

 taken  place  in  the  trains  on  the  Northern  and  North-Eeastern  Railways  in  Uttar  Pradesh
 since  January,  1969  to  date  ;

 (b)  the  details  of  these  cases  of  dacoity  and
 pickpocketfing  ;  and

 (c)  the  postion  of  such  incidents  during  the  corresponding  period  of  the  last  year  as

 compared  to  the  above  period  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :
 (a)  to  (0),  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 रबड़  की  वस्तुएं  बनाने  वाली  सशञींनरी  के  लिये  संयंत्रों  st  स्थापना

 1266,  शी  इसहाक  सम्भाली  :  थी  चेंगलराया  नायडू  :

 श्री  जि०  ato  बिस्वास  :  थी  सावन  :

 श्री  जनार्दन  :  श्री  नि०  to  भास्कर  :

 श्री  रा०  बरपा  :

 कया  ध्रौद्योगिश  श्रांत th  व्यापार  तथा  समवाय  कारें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  विदेशी  सहयोग  के  साथ  रबड़  की  वस्तुयें  बनाने  वाली  मशीनरी  के

 निर्माण  के  लिए  एक  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उसका  मुख्य  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  प्रस्तावित  संबंध  की  स्थापना  करने  में  किन्हीं  fae  ॥  फर्मों  ने  सहयोग  की

 te  par  की  है  ;  ate
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 यदि  तो  सहयोग  देने  की  इच्छुक  फर्मों  के  क्या  नाम  हैं  कौर  उनके  द्वारा  किये

 गये  प्रस्ताव  की  शर्ते  क्या  हैं  ?

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  फखरुद्दीन  ast

 विदेशी  सहयोग  से  रबड़  की  वस्तुयें  बनाने  वाली  मशीनों  के  निर्माण  के  लिए

 एक  संयंत्र  की  स्थापना  का  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  नहीं  फिर  भी  निम्नलिखित

 पार्टियों  द्वारा  रबड़  की  वस्तुएं  बनाने  वाली  मशीनें  बनाने  की  योजनाकारों  को  सरकार  ने  स्वीकार

 कर  लिया  है  :--

 (1)  मेसर्स  प्रोरियन्टल  एलेक्ट्रिक  एण्ड  इंजीनियरिंग  कलकत्ता  ।

 (2)  इससे  हरबर्ट  फेडरल  रिपब्लिक  श्राफ  जर्मन  |

 (3)  जमीन  सिसी  प्राइवेट  बम्बई  ।

 (4)  aaa  ऐसोसियेशन  सीमेंट  कम्पोज़र  बम्बई  |

 (5)  मैसेज  नेशनल  स्टन्डडं  दुकान  बम्बई  ।

 (6)  मैसर्स  मुकन्द  बाइरन  एण्ड  स्टील  जबकि  बम्बई  |

 से  एक  विवरण  सलंग्न  है  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी ०

 2093/69] 2

 दिल्‍ली मे  लघु  उद्योगों  को  caged  क्षमता  का  उपयोग

 1267.  श्री  इसहाक  सम्भालो :  श्री  जलावतन  :

 श्री  भोगेन्द्र  का

 क्या  प्रौद्योगिक  gig  रिक  व्यापार  तवा  स्वाय  कारे  मंत्री  यह  बताने  की  कप

 करेंगे  कि
 :

 (®)  कया  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  लघु  उद्योगों  के  अघिकांश  कारखानों  में  उनकी  क्षमता

 से  बहुत  कम  उत्पादन  हो  रहा  है  ;

 क्या  इन  कारवानों  में  क्षमता  से  कप  उत्पादन  टोने  का  मुख्य  कारण  कच्चे  माल

 की  कमी  है  ;

 यदि  तो  कच्चे  माल  की  कमी  के  क्या  कारा  है  ;  ate

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  जा  रही  हैं  ?

 औद्योगिक
 श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  फखरुद्दीन  चलो

 से  यह  सच  है  कि  feed  क्षेत्र
 में  लघु  क्षेत्र  के  बहुत  से  एककों  दारा

 पूरी  क्षमता  का  उपभोग  न  कर  सकने  के  अनेक  कारण  हैं  उसमें
 से  एक  कारण  महत्वपूर्ण

 कच्चे  माल  की  कमी  कम  हो  जाना  भी  है  ।  बी०  पी०  जी०  पी०  जी०  सी०  शीटों
 af  जो  sae  श्रेणी  के  इस्पात  के  साथ-साय  fo  do  ग्रह

 एल्यूमिनियम
 तथा  जस्ता  जैसी

 14
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 ग्रहों  या तुग्र ों  की  भी  सामान्य  रूप  मे  कमी  रही  है  कौर  यह  भी  कि  लघु  एककों  की  qu

 आवश्यकता  पर  उन्हें  कच्चे  माल  का  आवंटन  करना  भी  संभव  नहीं  हो  सका  इस  कमी

 कारण  प्र पर्याप्त  देशी  उत्पादन  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  है  ।  लघु  क्षेत्र
 के  लिए  कच्चे  माल

 के  ग्रांट  में  वृद्धि  करते  के  बारे  में  उपाय  किये  जा  रहे  1969-70  की  mata  लाइसेंस

 नीति  के  अनुसार  वस्ती  उपभोक्ताओं को  gta  श्रेणी  के  इस्पात  के  प्रख्यात  की  भी  एनपी

 दे  दी  गई  है  ।

 रेल  गाड़ियों  में  AIS

 1268.  श्री  जगेश्वर  यादव :  श्री  सरजु  पाण्डेय  :

 श्री  जलावतन  :  डा०  छह  मंडल  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  एक  वर्ष  में  रेलगाड़ियों  में  प्रहरियों  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 (7)  रेलगाड़ियों  में  अपराधों  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 विधि  तथा  समाज  wearer  और  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  :  1967  की

 तुलना  1968  के  दौरान  चलती  रेल  गाड़ियों  में  श्रीराम  की  घटनाएं  कुछ  ग्रसित  हुई  थी  ।

 लेकिन  1969  में  1969  1968  की  उसी  अवधि  की  तुलना  में  यात्री  गाड़ियों  ate

 रेल  परिसरों  में  aaa  की  घटनाक्रमों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता

 रोक-थाम  के  लिए  नोचे  लिखे  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  :

 (1)  सरकारी  रेलवे  पुलिस  ढार  सामान्य  पुलिस  व्यवस्था  को  कड़ा  करने  के

 जैसे  कि  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  निगरानी  रखने  शर  अपराधियों  az

 विरोधी  तत्वों  की  घर-पकड़  के  लिए  समय-समय  पर  छापा  मारने  के

 उत्तर  बंगाल  श्र  बिहार  की  राज्यों  ने  सुरक्षा  के  झरिरिक्त  उपाय  किये  है
 ait  इसके  लिय  प्रभावित  क्षेत्रों  में सदार्ग  गश्त  शुरू  को  गयी  है  ।  विशेष  शिविर

 स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 (2)  यारो  में  ar  स्टेशन  प्लेट  फार्मों  पर  रेल
 सम्पति  की  हिफाजत  के  लिए  डयूटी  पर

 तैनात  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  को  सख्त  हिदायत  दे  दी  गयी  है  कि  रेल

 कर्मचारियों  या  यात्रियों  पर  हिंसात्मक  हमला  होने  शादी  की  स्थिति  में  दौड़कर

 अपराघ  स्थल  पर  पहुचें  ग्रोवर  ग्रावद्यक  सहायता  दें  ।

 Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  Delhi

 Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state  :
 1269.  Shri  Jageshwar  Yadav:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,

 (a)  whether  the  Khadi  Gramodyog  Bhavan,  New  अ  ६1111 ०11५5
 ,  is  proposed  to  be  handed

 over  to  any  organisation  ;  and
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 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  name  of  the  organisation  and  also  the  position
 of  the  employees  of  the  Khadi  Gramodycg  Bhavan  in  that  case?

 The  Minister  of  Industria)  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs
 (Shri  A.  Ahmed):  (a)  and  (b).  The  Khadi  and  Village  Industries  Commission  has
 stated  that  as  a  matter  of  policy  it  has  accepted  the  recommendation  of  the  Asoka  Mehta

 Committee  on  Khadi  atid  Village  Industries  that  effective  and  urgent  steps  should  be  taken
 t  transfer  progressively  the  activities  cf  the  existing  Bhavans  and  Bhandars  now  under  the

 Commission  to  registered  institutions  and  other  recognised  field  agencies.  No  decision

 has,  however,  been  taken  by  th:  Commission  in  regard  to  the  particular  agency  to  which
 the  Khadi  Gramodyog  Bhavan.  New  Delhi  may  be  transferred  or  the  terms  for  such
 transfer,

 Looting  of  Puri  Passenger  Train  on  27th  October,  1969

 1270.  Shri  Jageshwar  Yadav  :
 Shri  D.  N.  Patodia  :

 Will  the  Mivister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  60  dacoits  armed  with  weapons  had  looted  the  Puri
 Passenger  Train  on  the  27th  October,  1969;

 10)  the  estimated  or  reported  value  of  property  looted  in  the  dacoity  :

 (c)  whether  the  Railway  Protection  Force  was  deployed  on  the  train  at  that  time  and
 whether  any  security  arrangements  were  made  ;

 (d)  whether  the  Railways  has  achieved  any  success  in  apprehending  the  dacoits  ;
 (e)  whether  the  Railway  Department  would  compensate  the  loss  caused  to  the

 passengers  ;  and

 (f)  whether  his  Ministry  would  make  arrangements  to  see  and  note  the  licences
 oO  f  armed  passengers  so  that  it  becomes  easy  to  apprehend  persons  carrying  unauthorised
 arms  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social
 (a)  Yes.

 Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :
 The  dacoity  was  committed  by  about  20/22  armed  miscreants.

 (b)  32  wrist  watches,  6  golden  rin
 away  by  the  miscreants.

 iS  and  other  valuables  (Value  not  known)  were  taken

 (c)  Security  arrangements  on  Passenger  trains  aré  miade  by  the  Government  Railway
 Police.  This  train  was  not  manned  by  the  Railway  Protection  Force  or  by  the  Government
 Railway  Police.

 (d)  State  Police  have  apprehended  4  criminals  and  recovered  3  wrist  watches  and
 other  stolen  property  from  th  em.

 (e)  No.

 (f)  This  is  a  matter  for  the  State  Governments  to  deal  with.

 Central  Assistance  for  Social  Welfare  Programme  in  Uttar  Pradesh

 1271,  Shri  Jageshwar  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Law Taw  and  Social  Welfare  be pleased  to  state  :

 (a)  the  items  of  social  welfar  e  in  respect  of  which  h
 expenditure  ;

 finistry  has  a  right  to  incur

 (b)  whether  the  Central  Government  provide  any  assistance  to  the  State  Govern. ments  for  the  purpose  ;
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 (८)  if  so,  the  amount  allocated  for  Uttar  Pradesh  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  for
 ihe  purpose  of  social  welfare  and  whether  a  part  thereof  would  be  spent  in  Bundelkhand.
 Banda  Districts  of  Uttar  Pradesh  ;  and

 (d)  hew  much  and  on  which  of  the  items  ?

 The  Minister  of  State  ia  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Socia}
 Welfare  (Dr.  (Smt.)  Phalrenu  Guia)  :  (a)  A  statement  is  attached  on  major  items.

 STATEMENT

 (1)  Education,  Training,  Weliare  and  Rehabilitation  of  the  Handicapped.

 (2)  Pre-Vocational  Training  Programme.

 (3)  Family  and  Child  Welfare  Programme.

 (4)  Central  Institute  of  Research  and  Training  in  Public  Co-operation.

 (5)  Training  of  Rural  Women  in  Public  Co-operation  activities,

 (6)  Réséarch  Training  and  Pilot  Projects  in  Public  Co-operation.

 (7)  Research,  Training  and  Pilot  Projects  in  Public  Co-operation  undertaken  by
 States.

 (8)  Programmes  conducted  by  the  Central  Social  Welfare  Board

 (i)  General  Grants-in-aid  Programme.

 (ii)  Holiday  Camps  for  Children.

 (iii)  Urban  Welfare  Extension  Project.

 (iv)  Welfare  Extension  Projects.

 (v)  Condensed  Courses  of  Education  of  Adult  Women,

 (vi)  Socio-Economic  Programme,

 (vii)  Border  Area  Programmes.

 (viii)  Special  Child  Welfare  Programme.

 (9)  Welfare  Extension  Projects  run  by  the  States.

 (10)  Rehabilitation  of  the  Displaced  Persons.

 (1:)  Special  Defence  Programme.

 (12)  Prohibition.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  No  State-wise  allocations  have  been  made  in  the  ourth  Plan  for  Social  Welfare Programmes.  Allocations  are  thade  yearly.

 (6)  Does  not  arise.

 Improvement  of  Jhansi-Manikpur  and  Banda-Kanpur  Lines  of
 Central  Railway

 1272.  Shri  Jageshwar  Yadav  :
 will

 the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  his  Ministry  has  included  any  scheme  in  the  Fourth  Five  Year  PI  an  for the  improvement  or  extension  of  Jhansi-Manikpur  and  Banda-Kanpur  lines  on  the  Central Railway  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railwa
 (a)  No  proposals  for  the  extension  of  Jbansi-Manikpur  and

 ys  (Shri  Govinda  Menon) :
 Banda-Kanpur  lines  during  the
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 IV  Plan  are  under  However  improvements  to  the  existing  sections  are
 carried  out  on  condition  basis

 (b)  Improvements  in  respect  of  relaying  of  track  on  Jhansi-Manikpur  section  have

 been  completed  during  the  II  and  III  Plan  and  the  work  of  complete  track  renewal  of

 Banda-Kanpur  section  is  in  hand  and  is  expected  to  be  completed  during  the  IV  Plan.

 Stainless  Steel  Quota  for  Manufacturing  Hospital  Equipments  and
 Utensils

 Internal 1273.  Shri  Ram  Charan:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,
 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  stainless  steel  quota  is  given  only  for  the  manufacture  of

 Hospital  equipments  ;

 (७)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  stainless  steel  quota  is  not  given  for  the  manu-

 facture  of  utensils  ;

 (c)  if  so,  whether  Government  are  aware  that  the  people  engaged  in  the  utenslis
 manufacturing  trades  are  being  given  the  quota  ;  and

 (d)  the  reasons  for  not  checking  this  practice  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs

 (Shri  F.  A.  Ahmed)  :  (a)  and  (b).  The  actual]  users  policy  permits  import  of  stainless

 steel  on  restricted  basis  for  industrial  uses  except  for  manufacture  of  utensils,  domestic  ware,

 cutlery,  kitchen  ware,  table  top  and  furniture.  Stainless  steel  is  given  for  the  manufacture

 of  Hospital  equipments  such  as  sterilisers,  dressing  drums,  autoclaves.  operation  tables  etc.

 (c)  and  (d).  Some  units  particularly  engaged  in  the  manufacture  of  hospital  instru-

 ments  and  appliances  were  reported  to  have  misused  actual  users  licenses.  The  import

 policy  was  tightened  and  new  procedure  was  adopted  as  per  Licensing  Instructions  issued  on

 30-1-69.  In  terms  of  this,  such  cases  were  to  be  referred  back  to  the  sponsoring  authorities
 for  a  specific  reply  on  the  13  points  mentioned  in  the  said  Instructions.  This  was  done

 with  a  view  to  plugging  any  possible  disposal  of  such  material  in  the  black  market  or  other
 misuse.  The  import  policy  was  again  tightened  during  the  current  licensing  period  by
 issuing  instructions  that  no  import  of  stainless  steel  items  should  be  issued  to  units,  who
 were  not  in  existence  before  31-3-69.

 Cases  of  Arson  on  Northern  Railway

 1274.  Shri  Ram  Charan  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  cases  of  arson  on  the  Northern  Railway  during  the  past  six  months
 and  the  loss  suffered  thereby  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  a  wagon  containing  electric  cables  worth  18115  of
 rupees  for  the  electrification  of  Allahabad  Sub-division  caught  fire  and  the  contents  were
 destroyed  ;

 (c)  if  so,  the  value  of  property  destroyed  and  the  cause  of  the  fire  and
 (d)  who  was  responsible  for  the  negligence  which  caused  this  fire  ?

 The  Minister  of  law  an  d  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon) (a)  No.  case  of  arsun  was  reported  during  the  past  six  months  (May.
 1969).

 \ivad ह  1969  to  October,

 (b)  No.

 (c)  and  (d),  Do  not  arise.
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 Loss  Suffered  in  Running  of  Dining  Cars  on  Northern  Railway

 1275,  Shri  Ram  Charan  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  all  the  Dining  Cars  on  the  Northern  Railway  are

 tunning  in  loss  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  amount  of  loss  suffered  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  complaints  have  been  made  during  the  last  six
 months  against  the  authorities  of  the  dining  cars  about  pilfering  and  selling  the  goods  and
 for  making  vouchers  of  fictitious  local  purchases  ;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  and  (b).  The  Northern  Railway  are  managing  the  dining  car  Service  only  on  1UP/

 2DN  Howrah  -Delhi-Kalka  Mails  between  Moghalsarai  and  Delhi.  During  the  year  1968-69,
 this  dining  car  service  sustained  a  loss  of  Rs.  1,37,350.53  the  reasons  for  which  are  as
 follows  :

 (i)  High  staff  costs  on  account  of  application  of  Central  Government  scales  of

 pay,  other  allowances  and  liberal  service  conditions.

 (ii)  Travelling  allowances  paid  to  the  staff.

 (iii)  Issue  of  more  sets  of  uniforms  to  staff.

 (iv)  Heavier  incidence  of  breakages  and  losses.

 (c)  and  (d).  During  the  last  six  months  only  one  complaint  against  the  Dining  Car
 Manager,  regarding  sale  of  raw  provisions  has  been  received.  This  is  under  investigation.

 Misbehaviour  with  Foreign  Women  Tourists  between  Tundla  and
 Agra  Stations

 1276.  Shri  Ram  Charan  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  foreign  women  tourists  were  misbehaved  recently
 between  Tundla  and  Agra  stations  ;

 (0)  if  so,  the  complete  details  thereof  ;  and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  against  the  persons  found  guilty in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  W.
 (a)  Yes.

 elfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon) १

 (b)  and  (c)  While  travelling  from  Tundla  to  Agra  in  Ist  class  compartment  of  train
 No.  356  Up  on  26-7-69,  few  local  students  misbehaved  with  two  foreign  girl  students.
 Sovernment  Railwa  y  Police  Station,  Agra  Cantonment  registered  a  case  under  section  120
 Indian  Railway.  s  Act  and  354  India
 Since  been  challaned.

 n  Penal  Code  against  a  student  of  Agra  College  who  has
 The  case  is  pending  trial.

 थ्री  Fo  गुजराल  का  अनेक  राज्यों  में  मतदाता  के  रूप  में  अपना  नाम  दर्ज  कराना

 1277.  श्री  राम  fag  अग्रवाल  :

 श्री  बंदा  नारायण  fag  :

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सुचना  ग्रोवर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  इ०  Fo
 गुजराल  ने  aye  राज्यों  मतदाता  के  रूप  में  अपना  नाम  at  करा  रखा  है  ;
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 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  नया  हैं  जहां  पर  उन्होंने  aaa  नाम  मतदाता  के

 रूप  में  ह्यूज  कराया  है  ;

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  है  जहां  उन्होंने  नाम  ast  कराने  के  लिये  स्वयं  प्रस्वेदन  किया

 कौर  मतदाता  के  रूप  में  नाम  दर्ज  कराने  के  लिये  उन्होंने  क्या  प्रमाण  दिये  ;

 क्या  सरकार  श्रव्य  राज्यों  से  उनका  नाम  निकालेगी  क्योंकि  वहू  दिल्ली  जहाँ  वे

 रहे  मतदाता  के  रूप  में  हें  घौर  यदि  तो  इसके  दया  कारण  हैं  ;  कौर

 एक  से  अधिक  राज्य  में  ग्रसना  नाम  सनत दाता  के  रूप  में  aq  कराने  के  लिये  श्री

 गुजराल
 के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है
 ?

 बिधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उपमंत्री  go  यूनुस  .:

 से  निर्वाचन  आयोग  को  उन  निर्वाचन  क्षेत्रों  ate  राज्यों  के  नामों  का  पता  नहीं  है  जिन  मैं

 श्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल  का  नामांकन  निर्वाचक  के  रूप  किये  जाने  की  बात  कही  गई  है  ।  आयोग

 के  कथनानुसार  ऐसे  निर्वाचन  क्षेत्रों  और  राज्यों  से  सम्बन्धित  विश्विष्ठिपों  के  अभाव

 प्रविष्टियों  का  पत  निर्वाचित  रजिस्ट्रीकरण  प्रोफेसरों  के  जिए  संभव  नहीं  है  |

 परिचय  बंगाल  में  रेलगाड़ियों  का  लूटा  जाना

 1279.  श्री  समर  गृह  क्या  रेलवे  मंत्री  म्ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  महीनों  में  पश्चिम  बंगाल  में  रेलगाड़ियों  पर

 आ्राक्रमण  करने  कौर  उन्हें  लुटने  कौर  उनमें  डकैतियों  को  अनेक  घटनाएं  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  उनके  कारण  कितने  कितनी  सम्पत्ति  की  हानि  हुई  तथा  इस  प्रकार

 की  घटनाओं  के  बारे  में  ग्न्य  ster  क्या  है  ;

 रेलगाड़ियों  पर  ऐसे  आक्रमणों  से  यात्रियों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  ने  क्या  उपाय  किए हैं  ;  ate

 (a)  पसीना  बंगाल  में  1966  से  aa  तक  रेल  गाड़ियों  के  झ्राने-जाने  में  कितनी

 बाद  बाघा  इसके  कारण  क्या  थे  ate  रेलवे  विभाग  को  इस  कारण  कितनी  हानि  उठानी

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  श्र  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  कुछ  घटनाएं

 हुई  हैं  ।

 ard  से  1969  दक  की  अवधि  में  डकैती  की  5  ate  लूटमार  की  14

 घटनाओं  की  रिपोर्ट  मिली  ।  इन  सभी  घटनाक्रमों  में  हाथ  में  बांधने  की  32  घड़ियों  कौर  पौने  की
 6  अंगूठियों  के  अलावा  लगभग  25,358  रुपये  की  सम्पति  नष्ट  हुई  ।  इन  घटनाक्रमों  में  19  व्यक्ति
 घायल  हुए  |  इन  सभी  घटनाओं  को  पुलिस  द्वारा  ag  किया  गया  ate  उचित  ढंग  से  उनकी
 जांच-पड़ताल  की  गयी  ।  इन  घटनायें  के  सम्बन्ध  में  कब  तक  36  गिरफ्तारियां  हुई  हैं  |
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 सामान्य  सुरक्षा  ब्यवस्थाश्रों  को  साहू  करने  के  अलावा  निम्नलिखित  उपाय  भी

 (i)  रात  के  समय  चलने  वाली  सभी  सवारी  गाड़ियों  पर  ares  पहरा देने
 के  लिए  राज्य

 पुलिस  द्वारा  उपयुक्त  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  सरकारी  रेलवे  पुलिस  द्वारा  की  जने

 वालीं  व्यवस्था  में  तेजी  लाने  के  लिये  उनको  रेलवे  सुरक्षा  दल  कुमुक  भी  दी

 गयी है  ।

 (॥)  इन  घटनागय्रों  के  लिए  उत्तरदायी  अपराधियों  पर  निगरानी  रखने  पता  लगाने

 के  faq  राज्य  खुफिया  पुलिस  आर  रेलवे  सुरक्षा  वल  भोर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के

 केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  की  सहायता  से  एक  विशेष  अपराघ  कक्ष  बनाया
 गया  है

 ।

 1  ए  से  31  अक्तूबर  1969  तक  की  शारवती  में  पश्चिमी  बंगाल  क्षेत्र  में  गाड़ी

 सेवाएं  रस्त-व्यस्त  होने  की  घटनाएं  हुई  ।  घटनाएं  मुख्य  रूप  से  गाड़ियों  के  विलम्ब  से  चलने

 at  गाड़ियों  के  समय  की  कथित  श्रनुक्युक्तना  इरादी  के  विरूद्ध  प्रदर्शनों  के  कारण  हुई  ।  इनके

 फलस्वरूप  कितना  नुकसान  gar  इसके  ares  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 झ्रष्डमान  तथा  निकोबार  ब्वाय  age  में  घाबिवासी

 1280.  श्री  समर  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  ख़ादिम  जातियों  का

 तीब्र  गति  से  ग्रस्त  हो  रहा  है  ;

 यदि  af,  तो  ऐसे  प्रा दि वासियों  की  विगत  तथा  वर्तमान  उनकी  जातियों

 का  सन्त  होने  के  कारणों  का  झर  उसको  बचाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  किये  गये  उपायों  का  क्या

 ब्योरा है  ;

 इन  द्वीप  समूहों  में  वे  कौन  सी  ख़ादिम  जातियां  हैं  जिनमें  मंत्री  भाव  पैदा  किया

 जा  सकता  जिन्हें  orgies  सभ्य  जीवत  के  ढाचे  में  ढाला  जा  सकता  है  तथा  वे  कौन  सी

 जातियां  हैं  जो  श्रमी  तक  विरोधी  स्वाभाव  की  है  तथा  सभ्यता  के  सम्पर्क  से  दूर  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  ज़ार वार  जाति  के  आदिवासी  at  भी  झण्डमान  तथा  निकोब/र

 दु विप  समूह  के  घने  जंगलों  में  जंगली  जीवन  व्यतीत  करते  ग्रोवर  उनके  शत्रुतापूर्ण  रवैये  के

 कारण  लगभग  400  ay  मील  के  क्षेत्र  में  शरणार्थियों  तथा  भूतपूर्व  सैनिकों  को  बसाने  के  लिये  वहाँ

 विभिन्न  प्रशासन  ary  नहीं  किया  ज़ा  सका  ;  भर

 यदि  तो  उनको  सभ्य  बनाने  तथा  उनके  जीवन  को  सुधारने  के  लिये  सरकार

 ने  क्या  उपाय  किये  है  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 कूलर रु

 से  अ्रतारांकित  vet  संख्या  720,  दिनांक  22  1969  के  उत्तर  की  ate  ध्यान

 ग्रा कर्षित  किया  जाता  है  ।
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 तथा  जारवार  wa  दक्षिण  तथा  मध्य  ग्रण्डभान  के  पश्चिमी  तट  पर  रहते  हैं  ।

 प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  के  अनुसार  उनका  रवैया  अब  भी  शन्रूतापूणों  है  ae  उनके  साथ  शान्तिपूर्ण

 सम्बन्ध  स्थापित  करना  संभव  नहीं  हो  सका  है  ।  उनके  द्वारा  भ्रशंसर  हमले  किए  जाने  की  सुचना

 मिली  है  जारबारों  के  साथ  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  के  विकास  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  खान  संगीत  तथा  सुचना  देने  सम्बन्धी

 व्यवस्था  के  बारे  में  शिकायतें

 1281.  श्री  सुमर  गुह  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  aa  सच  है  कि  राजधानी  एक्सप्रैस  के  यात्रियों  ने  खान  संगीत  तथा

 सुचना  देने  की  व्यवस्था  के  बारे  में  संतोष  व्यक्त  किया है  :  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  डीलक्स  गाड़ियों  की  तरह  खान-पान  की  सेवा

 पद्धित  लागू  करने  वर्तमान  भड़कीले  गानों  तथा  अत्यघिक  हल्के  प्रकार  के  सिनेमा  के  गीतों

 के  स्थान  पर  अ्रधघिक  शास्त्रीय  तथा  ऊंची  श्रेणी  के  झ्राघुनिक  एवं  के  गीतों  की

 तथा  feed  तथा  भ्रंग्रेजी  के  साथ-साथ  बंगला  भाषा  में  भी  सूचनाएं  देने  की

 व्यवस्था  श्रारम्भ  करने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  ate  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  कौर

 राजधानी  एक्सप्रैस  से  यात्रा  करने  ary  यात्रियों  ने  श्राम  तौर  पर  गाड़ी  में  संगीत  कौर

 घोषणाएं  करने  की  व्यवस्था  पर  सन्तोष  प्रकट  किया  है  ।  जव  से  राजधानी  एक्सप्रैस  चलनी  शुरू

 हुई  तब  से  इसके  यात्रियों  द्वारा  प्रकट  विचारों  से  पता  चलता  है  कि  गाड़ी  में  परोसे  जाने  वाले

 भोजन  की  लगातार  प्रशंसा  की  जाती  रही  जसा  कि  यात्रियों  द्वारा  अंकित  wae

 टिप्पणियों  से  स्पष्ट  है  ।  भोजन  परोसने  से  सम्बन्धित  कुछ  carat  के  बारे  में  कुछ  यात्रियों  ने  जो

 कतिपय  टिप्पणियां  की  उनमें  भी  स्थिति  के  आमतौर  पर  सन्तोषजनक  होने  का  संकेत  नहीं

 मिलता  ।  राजधानी  एक्सप्रेस  के  चालु  होने  की  ग्रथित  1  1969  से  30

 1969  तक  केवल  19  यात्रियों  ने  गाड़ी  में  खान-पान  व्यवस्था  के  बारे  में  सामान्य  किस्म  की

 टिप्पणियां  की  हैं  ।  इसी  अवधि  में  यात्रियों  से  3,514  प्रणंसा-टिप्पशियां  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 राजधानी  एक्सप्रेस  में  लाउडस्पीकर  द्वारा  भारतीय  ate  पाइचात्य  दोनों  तरह  का  संगीत

 सुनाया  जाता  है  ।  अनेक  यात्रियों  द्वारा  मांग  किये  जाने  पर  समय-समय  पर  पाश्चात्य  ढंग  का

 पोप  संगीत  भी  सुनाया  है  ।  इसके  अलावा  आकाशवाणी  का  विविध  भारती  कार्यक्रम  भी

 प्रसारित  किया  जाता  है  ।  गाड़ी  में  भारतीय  कौर  पाश्चात्य  ढंग  का  अनेक  प्रकार  का  संगीत

 सुनाने  की  व्यवस्था  की  गयी  है  |

 गाड़ी  में  घोषणाएं  अंग्रेजी  ste  हिन्दी  में  को  आती  हैं  ।  किसी  ate  क्षेत्रीय  भाषा  में

 घोषणाएं  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 रेलवे  में  कनिष्ठ  प्रशासनिक  अझ्न्त-प्रशासनिक  पदों  का  दर्जा  बढ़ाना

 1282.  थी  ज  अ्रहमद  श्री  कठ  लक प्पा

 at  लखन  लाल  कपूर  :

 कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  में  हाल  में  aga  से  अधिकारियों  के  पदों  का  दर्जा  बढ़ाकर

 उन्हें  कनिष्ठ  प्रशासनिक  तथा  श्रन्त-प्रशासनिक  पदों  में  बदला  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  एक  ae  इंजीनियरिंग  तथा  मेकेनिकल  विभागों

 ate  दूसरी  ate  सिगनल  इलैक्ट्रिकल  ate  स्टोर  तथा  एकाउंट्स  के

 बीच  कुछ  वर्षों  के  बाद  प्रशासनिक  संवर्गों  में  पदोन्नति  के  अवसर  के  मामले  में  काफी  विषमता  है

 अ्रोर  पदों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  बाद  यह  विषमता  ale  भी  अधिक  बढ़  गई  है  ।

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  संविधान  के  शअ्रनुच्छेद  16

 के  भ्रनुसरण  में  इस  विषमता  को  दूर  न  किये  जाने  तथा  विभिन्‍न  विभागों  में  प्रोन्नति  के  समान

 भ्र वसर  प्रदान  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  इस  दर्जा-वृद्धि  के  कारण  सम्बन्धित  कर्मचारियों  में  wards  व्याप्त  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  धौर  रेलवे  मंत्री  (att  गोबिन्द  :  वरिष्ठ  वेतन

 मान  से  कनिष्ठ  प्रशासनिक  पदक  में  148  पदों  का  और  कनिष्ठ  प्रशासनिक  से  मध्यवर्ती

 प्रशासनिक  पद  क्रम  में  106  पदों  का  दर्जा  बढ़ाया  गया  |

 कत्तव्य  ate  जिम्मेदारियों  के  पुनर्मूल्यांकन  से  यह  पाया  गया  कि  इन  पदों  के

 कार्यभार  को  देखते  हुए  पदों  को  उच्चतर  वेतन  मान  में  रखना  उचित

 प्रौढ़  (a).  विभिन्‍न  सेवाओं  में  पदोन्नति  की  सीढ़ियां  एक  जैसी  नहीं हैं  शरीर  उनमें

 कुछ  श्रीमान  है  ।  विभिनन  सेवाओं  में  काम  करने  वाले  प्राधिकारियों  के  कार्यभार  ate

 जिम्मेदारियों  जिनके  आधार  पर  पदों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाता  भारी  भ्र स्तर  रहता  है  ।  इसलिये

 विभिन्‍न  सेवाओं  में  पदोन्नति  की  सरियों  में  कुछ  स्तर  होना  अपरिहार्य  है  ।

 कुछ  श्रम्यावेदन  मिले  थे  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  छोटे  कारखानों  का  बन्द  होना

 3283.  श्री  रा०  की  ग्रीन  :  क्या  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  जाने  मंत्रीमंडल  को  इस  के  लिए
 राजी  करवा  लिया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  छोटे  कारखाने  बन्द  कर  दिये  जायें  |

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र
 के  कारखानों  को  चलाने  की  शिक्षा  देने  के

 लिए  प्रख्यात  व्यापारियों  की  सेवाएं  मांगने  का  निश्चय  किया  श्र
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 यदि  तो  इस  बारे  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  श्रॉतरिके  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 से  सूचना  इकट्टा  की  जा  रही  है  ae  वह  सेमा-पर्पल  पर  रेख  दी  जायेगी  |

 सपन  पाइप  उद्योग  में  अधिक  क्षमता

 1284,  श्री  रा०  कौ ०  रमिन :  क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  स्पिन-पाइप  उद्योग  में  काफी  ऑ्रधिक्य  क्षमता  है  ;

 यदि  तो  इस  क्षमता  को  प्रयोग  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  प्रयत्न  किये  हैं  ;

 क्या  इस  उद्योग  में  निर्यात  बढ़ाने  के  प्रयत्न  किये  गये  थे  ;  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 औद्योगिक  शारीरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  det  फखरुद्दीन  झलो

 :  हों  ।

 चौथी  योजना  के  प्रारूप  में  नेशनल  वाटर  सप्लाई  तथ  राजय  क्षेत्र  में  सफाई  की

 व्यवस्था  की  राशि  तीसरी  योजना  में  106  करोड़  रु०  से  बढ़ाकर  236  करोड़  रु०  कौर

 1966-69  तक  तीन  वार्षिक  योजनाकारों  में  100  करोड़  रु०  कर  दी  गई  है  ।  इससे  छोटे  पाइपों

 की  मांग  में  पर्याप्त  वुद्धि  होगो  ।  इस  उद्योग  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कच्चे  लोहे  को  सप्लाई  करने  के

 भी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  इन  उपायों  से  ऐसी  तराशा  है  कि  इस  उद्योग  में  क्षमता  उपयोग

 करने  से  काफी  सुधार  होगा
 |

 ate  ढले  हुए  लोहे  की  मुड़ी  हुई  कइयों  का  साधारण  तौर  पर  पहले  से  ही

 निर्वात  फिया  ar  रहा  निर्यात  की  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  इंजीनियरी  निर्यात  सम्मान

 परिषद्‌  तथा  सरकार  द्वारा  प्रभी  हाल  ही  में  एक  शिष्ट  मेंडल  मध्य  पूर्व  में  विशेष  बाजारों  का  पता

 लगाने  के  लिए  भेजा  गयां  था  ।

 उपभोक्ता  वस्तुयें  के  उत्पादन  को  लघू  उद्योगों  के  लिए  आरक्षित  करना

 1285,  थी  Ho  के ०  चौधरी  :  श्री  हिम्मलसिहुका  :

 थी  मुहम्मद  शरीफ  :

 क्या  श्रौद्यॉगिक  Riatce  व्योपार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  निकट  भविष्य  में  उपभोक्ता  वस्तु द्र ों  के  उत्पादन  को  लघु  उद्योगों  के  लिए

 आरक्षित  करने  के  बारे  में  कोई  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ;  wit

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रौद्योगिक  व्यापार  लया  समवाय-किये  dat  फजरुद्दीन  अली
 :  तथा  आधिक  नीति  को  नया  मोड़  देने  के  लिये  सरकार  feat  सम्भव  हों

 हिच



 _A
 1891  (ar)

 उपभोक्ता  वस्तु ग्र ों  के  उत्पादन  के  लघु  उद्योगों  के  लिये  ग्रा रक्षित  रखने  की  संम्भाव्यता  की  जांच

 कर  रही  है  ।  यह  समझना  sar  है  कि  इन  उद्योगों  को  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिये  आरक्षित  करने  से

 रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  होगी  ।  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  स्थानीय  प्रतिभा  तथा

 नेतृत्व  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ake  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  क्षेत्रीय  मांग  को  क्षेत्रीय  area  पर  पुरा

 करने  के  लिये  पर्याप्त  सम्भरण  सुनिश्चित  किया  जा  सकेगा  ।

 उद्योगों  की  उपयु कत  क्षमता  को  उपभोग  में  लाखों

 1286.  थी  रामावतार  वर्मा  कया  औद्योगिक  fama,  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उद्योगों  में  att  भी  कुछ  क्षमता  प्रयुक्त  है  ;

 यदि  तो  किन-किन  उद्योगों  में  क्षमता  भ्र प्र सुक्त  है  ;  और

 इस  क्षमत  के  ga  उपयोग  करने के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 बिचार  है  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कोय  मंत्री  (ait  फखरुद्दीन  अली

 :  जी  at

 एके  विवेचना  संलग्न  प[प्रस्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 :  094/69]

 (1)  उद्यमियों  को  अब  तक॑  orate  की  जी  रही  वस्तु ग्र ों  का  उत्पादन  करने  तथा

 अपने  उत्पादों  के  स्तर  में  विविधता  लाने  के  लिये  प्रोत्साहित  करना  ।

 (2)  अनेक  उद्योगों  पर  से  लाइसेंस  हटानां  ।  तथा

 (5)  निर्यात  बाजार  का  पता  लगाना  ।

 की  कमी  के  कारण  साल  डिब्बा  उधोग  में  संकट

 1287.  रामावतार  फार्मा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि s

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  क्र था देशों  की  कमी  के  कारण  देश  में  माल-डिब्बा  उद्योग

 को  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  संकट  का  एक  कारण  रेलवे-द्वारा  क्र या देशों  में  कमी

 की  जाना है  ;  श्र

 यदि  तो  इस  उद्योग  के  समक्ष  जाये  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 साल-डिब्बा  उद्योग  को
 उसके  हाल  के  वास्तविक  उत्पादन  के  श्रमुरूप  पर्याप्त  ase  मिलते  रहे  हैं  ।

 सवाल नहीं  उठता  |
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 सीमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  कार्यकरण  परिणाम

 1290.  sit  प्रेम  चन्द  क्या  प्रौद्योगिक  ध्रांतरिक  व्यापार  तथा

 किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  कारपोरेशन  arn  इंडिया  लिमिटेड  के  31  1969  को  समाप्त

 होने  वाले  वर्ष  के  कार्यकरण  के  परिणाम  देखे  हैं  शौर  क्या  कोई  प्रगति  aaa  हल  बताया

 गया है  ;

 क्या  इस  कम्पनी  का  कार्यकरण  पिछले  वर्षों  को  seg  है  ।  यदि  तो

 लाभ  तथा  fata  तथा  स्टाक  सूची  aif  के  सम्बन्ध  में  तुलनात्मक

 ग्राउंड  कया  हैं  ;

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  यह  कम्पनी  उन्हीं  अघिकारियों  द्वारा  चलायी  जा  रहीं  थी  यदि

 तो  तथा  सचिव  के  नाम  क्या  हैं  ate  वे  कितनी  अवधि  से  इन  पदों

 पर  हैं  प्रौढ़  उनके  wa  आदि  क्य  हैं  ate  वे  किस  संस्था  से  ara  हैं  ;  शर

 पिछली  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिए  गत  वर्ष  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  गई  है  कया

 जनता  में  इस  कम्पनी  की  कीर्ति  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  किया  गया  है  ?

 प्रौद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  नसरुद्दीन  चली

 :  कम्पनी  के  विधिक  प्रतिवेदन  (1968-69)  के  भ्रनुसार  मन्दर  तथा

 कुरकुनटा  के  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  हेतु  निर्माण  परिशोधित  कार्यक्रम  के

 सन्तोषजनक  रूप  से  प्रगति  कर  रहा  है  ।  क्योंकि  कम्पनी  ने  कभी  उत्पादन  प्रारम्भ  नहीं

 किया  है  प्रगति  अथवा  क्लास  का  प्रदान  हो  नहीं  उठता  |

 मीटर  में  निर्माणाधीन  संयंत्रों  में  इस  ag  तक  तथा  कुरकुरा

 में  1970  के  अन्त  तक  कायें  प्रारम्भ  होने  वाला  है  ।  गर्त  हानि  बिक्री  शादी  के

 बारे  में  ates  देने  का  seq  ही  नहीं  उठता  ।

 at  कम्पनी  में  कोई  सचिव  नही ंहै  aea  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  बारे  में

 ह  ब्यौरा  इस
 प्रकार  है  :--

 नाम  पद  नियुक्ति  की  तिथि  बेसन-मान

 3
 ——

 wast

 1,  डा०  वी०  केसकर  श्रेय  24-3-65  भ्रांबकालिक  श्रवैंतनिक  पद  पर  ।  ax

 सरकारी  निदेशक  के  रूप  में  मंडल  के

 निदेशकों  ।  समितियों  अथवा

 समितियों  की  बैठकों  में  उपस्थित  होने

 पर  सरकार  द्वारा
 निर्धारित  दरों  पर

 पारिश्रमिक  तथा  भत्तों
 के  हकदार  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर 1891
 (a)

 1  4
 बाण

 2.  एच०  डी०  fag  प्रबन्धक
 25-1

 -66  रु०  2500-100-3000  उत्तर  रेलवे

 निदेशक  से  से  महाप्रबंधक  के  रूप  में  सेवा  मुक्त

 25-1-69  होने  पर  ga:  नियोजित  किया  गया  |

 3.  के०  एन०  मिश्र  25-1-69  Go  2500-100-3000  उत्तर  seer

 a  सरकार  के  सावंजनिक  काय  विभाग  से

 16-10-72  प्रतिनियुक्ति  पर  ।

 कम्पनी  के  पूर्ण  कालिक  अधिकारी  गणा  केन्द्रीय  सरकारी  भ्र घि कारियों  के  लिए  निर्धारित

 दरों  पर  भत्ते  प्राप्त  करने  के  कार्यकारी  हैं  ।

 सरकार  को  कम्पनी  की  नई  गलतियों  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।  एक  बहु  भ्रमण

 किये  हुए  तथा  ग्र तुम त्री  रूपी  ने  भी  ort  साहूकार  के  रूप  में  कारपोरेशन  में  शुरू

 की  है  |

 तुगमद्रा  eas  मसूर  के  कार्य  संचालन  के  परिणाम

 1291.  थी  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मन्त्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  तु  गहरा  स्ट्रक्चर  लिमिटेड  मंसुर  के  31  1969  के  समाप्त  हुए
 वर्ष  के  कार्य  संचालन  के  परिणाम  देखे  हैं  ate  क्या  इस  काम  में  कोई  प्रगति  हुई  है  पा  गिरावट

 झाई है  ;

 क्या  इस  कम्पनी  का  ard  पिछले  कई  वर्षों  की  तुलना  में  प्रिया  रहा  है  तथा  लाभ

 att  हानि  विक्रय  तथा  स्टाक  सुची  संबंधी  तुलनात्मक  म्राकड़  क्या  हैं  ;

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  इस  वर्ष  कम्पनी  की  वही  अ्रघिकारी  चला  रहे  थे  कौर  उसके

 प्रबंधक  तथा  सचित्र  के  नाम  क्या  हैं  कौर  वे  इन  पदों  पर  कब  से  काम  कर  रहे  हैं  att
 उनके  वेतन  भत्ते  आदि  क्या  हैं  ate  वे  किस  सगठन  या  विभाग  से  इस  कम्पनी  में  जाए
 फिर

 पिछली  waft  की  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिये  गत  वर्ष  gar  विशेष  उपाय  किये
 गत्  हैं  कौर  क्या  जनता  में  इस  कम्पनी  की  ख्याति  तथा  साख  बनाये  रखने  के  लिये  कुछ  कार्यवाही
 की  गई

 इस्पात
 तथा  भारी  इंजीनियरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जी

 हां  i  पिछले  वर्ष  क॑  उत्पादन  की  तुलना  में  1968-69  में  उत्पादन  कार्य  में  काफी  प्रगति  हुई  है  ।
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 तुलनात्मक  ates  निम्नलिखित  हैं

 wre)

 1966-67  9  )  1968-69

 (0  ट्रस  लगाने  से  पूर्व  लाभ  14.0"  15.28  9.64

 (2)  उत्पादन  का  मूल्य  67.50  65.138  72.53  का

 (2)  अंतिम  बिल  44.14  47,04  99.67  इस्पात

 सूची

 (4)  जिन  कारखानों  में  काम  चल

 रहा
 है  101.17  119.26  92.12

 (5)  कच्चा  माल  10.  21.98  25.07

 (6)  गोदाम  गौर  फालतू  पुर्जे  10.16  12,73  14.01

 झा डेर  को  स्थिति

 57.00  42.00  243.00
 न्  (

 7)  प्राप्त  झ्राडंर

 कम्पनी  ने  कोई  निर्यात  नहीं  किया  है  ।

 (7)  कम्पनी  के  अध्यक्ष  att  प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  करते

 हैं  प्रौढ़  सचिव  की  नियुक्ति  कम्पनी  करती  है  ।  seme  एंव-कालिक  है  श्र  कम्पनी  की  बैठकों  में

 शामिल  होने  के  लिये  यात्रा  भत्ता  श्र  बैठक  फीस  के  अतिरिक्त  कोई  वेतन  या  भत्ता  नहीं  लेता  t

 श्री  करार  वी०  रमण  जो  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  श्रफसतर  हैं  शरीर  जो  इण्डिया

 इन्वेस्टमेंट  सेन्टर  के  कार्यकारी  निदेशक  थे  कौर  wa  योजना  आयोग  के  सलाहकार  दअरसल

 1967  से  इस  कम्पनी  के  अध्यक्ष  Fi  1962  से  मई  1968  तक  श्री  भाई  पी  ०

 जो  मंसुर  राज्य  से  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  शुक्रवार  इसके  प्रबन्ध  निदेशक  थे  |

 उनका  मासिक  वेतन  1360  रु०  था  ।  जून  1969  से  st  go  कार  रवि  जो  औद्योगिक

 प्रबंधक  पुल  के  प्रकार  इस  कम्पनी  के  प्रबन्ध  निदेशक  है  ।  उनका  वेतनमान  वेतन  2000-100-

 2500  के  वेतन  क्रम  से  2100  रुपये  हैं  ।  इस  समय  एक  सचिव  श्र  कर्मचारी  अधिकारी

 ato  रुद्र प्पा  है  जो  सचिवालय  कमंचारी  प्रबन्ध  ञ्रौर  प्रशासन  के  कार्य  के  लिए  उत्तरदायी

 उन्हें  26  सितम्बर  1969  को  इस  पद  पर  नियु  किया  गया  झोर  उनका  वर्तमान  वेतन
 600-40-1000  के  वेतन  wa  में  600  रुपये  मासिक है

 !  रखना  1967  से  सितम्बर  1969  |  ay
 सचिव  का  पद  खाली  था  ।

 कम्पनी  लाभ  कमा  रही  है  ।  परिचालन  में  सुधार  के  लिए  निम्नलिखित
 wey

 उठाये  जा  रहे  आदेश  प्राप्ति  की  fe
 ofa a त  सशक्त  करना  (2)  उत्पादन  की  मात्रा  में

 च्च् धि धौर  (8)  उत्पादन  में  विविधता  लाना  ।
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 4  1891  (a)  लिखित

 एशियन  केस  द्वारा  पोलीथीन  की  चोर  बाजारी

 1292.  श्री  क़ंबर लाल  गुप्त  :  क्या  औद्योगिक  भ्रॉतरिक  व्यापार  तथा  सम  वाय-काय

 मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गत  ag  में  मैसेज  के  एशियन  केवल  की  पोलीथीन  की  वास्तविक  खपत  कितनी  थी ;

 (@  dad  एशियन  केस  ने  इस  वर्ष  कितनी  पोलीथीन  का  श्रायात  किया  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  भारी  विघुत  उपकरण  उद्योग-विकास  परिषद्‌  के  श्रव्य  श्री

 डी०  डी०  देसाई  ने  सरकार  को  मैसेज  एशिएन  केस  द्वारा  की  गई  आयातित  पोलीथीन  की

 कथित  चोर  बाजारी  के  बारे  में  सुचित  किया  था  ;

 यदि  ने  dad  एशियन  केस  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  प्रौढ़  इस  कम

 को  aa  तक  काली  सुची  में  शामिल  न  किये  जाने  के  क्या  कारा  हैं  ;  कौर

 इस  फर्म  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जाँच  ब्यौरों  की  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ate

 इस  जांच  के  क्या  कारा  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम  मन्त्री  फजरुद्दीन

 से  मामले  की  जांच  पड़ताल  की  जां  रही है
 ।  चूकि  जांच  कुछ  aa  फर्मों  के

 विषय  में  की  जा  रही  है  ।  जांच  पुरा  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  |

 Royalty  on  Official  Records  of  Jawaharlal  Nehru

 1293.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :
 Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  had  received  a  reference  to  the  effect  that
 the  royalty  on  the  official  records  of  the  late  Shri  Jawahar  Lal  Nehru  should  be  given  either
 to  Smt.  Indira  Gandhi  or  to  the  Government  ड

 (0)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  the  opinion  given  by  his  Ministry  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social-
 Welfare  (Shri  Mohd.  Yunus  Saleem)  :  (a)  to  (c).  Presumably,  in  using  the  expression

 recordsਂ  the  Hon’ble  Member  has  in  mind  governmental  records  in  the  form  of
 minutes,  notes,  official  communications  etc.  meant  for  official  use.  Government  had  no
 occasion  to  go  into  the  question  of  royalty  payable  on  their  account.  However,  the  right
 of  royalty  in  respect  of  them  would  obviously  vest  in  Government.

 डाक  व  तार  के  एक  श्रधिकारो  gree  रेलवे  पास  का  दुरुपयोग

 1294.
 श्री  नंबर  लाल  गुप्त

 :

 श्री  बंधा  नारायण fag  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  ac  है  कि  1969  में  रेलवे  पुलिस  ने  डाक  व  तार  विभाग

 पुर  के  कार्यालय  अधीक्षक  श्री  मलिक  को  रेलवे  पास  का
 प्रयोग  करने  तथा  गलत  नाम  देने  कौर

 को  रेलवे  का
 एक  वरिष्ठ  अधिकारी  बताने  पर  रंगे

 हाथों  पकड़ा  गया  था
 थ
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 क्या  ag  भो  सच  है  कि  उन्हें  378४  रुपये  जुर्माना  किया  गया  था  लेकिन  जुर्माने  की

 यह  राशि  सरकारी  खाते  में  चढ़ायी  गई  थी

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  राशि  का  भुगतान  क्यों  किया  गया  कौर  भुगतान

 किसके  आदेश  से  किया  गया  ;

 क्या  सरकार  ने  कोई  जांच  की  है  कि  यह  रेलवे  पास  श्री  मलिक  के  हाथों  में  कसे

 चला  गया  ;  कौर

 यदि  तो  जाँच  परिणाम  क्या  निकला  ?

 तथा  समाज  कल्याण  प्रौढ़  रेलवे  स्त्री  गोवि =  इ  से

 विवरण  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 श्री  ate  एल०  कार्यालय  श्ररिरिक्त  मुख्य  इंजीनियर  का  कार्यालय

 डाक  att  तकनीकी  एवं  विकास  रेलवे  काड  पास  न०  192  पर  सरकारी

 काम से  हैदराबाद  गये  थे  ।  पास  पर  मुख्य  इंजीनियर  तकनीकी  श्र  विकास  सकल

 पदनाम  लिखा  था  ate  वह  उनके  उच्च  म्रधिकारी  द्वारा  उनको  जारी

 किया  गया  ari  उनकी  वापसी  यात्रा  में  26-2-1969  को  जबलपुर  स्टेशन  पर  रेलवे  के  टिकट

 जांच  करने  वाले  कर्मचारी  द्वारा  उन्हें  चेक  fear  गया  ।  कर्मचारी  ने  बताया  कि  वह  कार्यालय

 aden  ू  कि  उनका  पदनाम  रेलवे  ars  पास  में  उल्लिखित  पदनाम  से  नहीं  मिलता  था

 इसलिए  रेलवे  ने  उनसे  रेल  किराये  ate  सामान्य  जुर्माने  के  रूप  में  378  रु०  वसूल  कर  लिये  |

 डाक  गौर  तार  बोड़े  ने  रेल  मंत्रालय  को  सुचित  feat  है  कि  378  रु०  की  रकम  अतिरिक्त

 मुख्य  डक  ate  तकनीकी  एवं  विकास
 जबलपुर

 के  कार्यालय

 उस  कार्यालय  के  प्रशासन  के  एक़  वरिष्ठ  अधिकारी  के  श्रनुमं।दन  से  दी  गई  क्योंकि

 श्री  मल्लिक  सरकारी  दौरे  पर  गय ेथे  और  उन्हें  स्टेनोम्रा  र  का  रेलवे  कार्डे  पास  कार्यालय  द्वारा

 जारी  किया  गया  ।  ऐसी  स्थिति  इस  मामले  मैंगो  जांच  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 हैं  ।

 बिड़ला  उद्योग  अन्य  उद्योग  समूहों  तथा  औद्योगिक  श्रांत  व्यापार  कौर

 वाय  कीच  were  के  श्रधघिक्ारियों  के  विरुद्ध  ata

 1295.  भी  wae  लाल  गुप्त  थी  बंश  नारायणा  fag

 श्री  राम  सिह  श्रयरवाल

 क्या  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  सिवाय  कायें  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa:

 क्या  सरकार  ने  बिड़ला  उद्योग  समूह  के  विरुद्ध  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए
 नियुक्त  समिति  के  f

 वचाराथ  raqay
 Speer  उ  Fone  के  बारे  में  कोई  नीरू

 कर  लिया
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 1891  लिखित  उतरें

 1  क्या  सरकार  का  विचार  इस  जांच  के  द्वारा  यह  पता  लगाने  ट  fe  इस  उद्योग

 को  लाइसेंस  देने  में  उच्च  रियों  तथा  मंत्रियों  का  कहां  तक  हाथ  है

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारा  हैं

 aq  समूहों  के  किन  उद्योगों  के  विरुद्ध  जांच  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ak

 उनमें  से  प्रत्येक  के  विरुद्ध  क्या  विशिष्ट  शिकायतें  हैं  अ्रौर

 (=)  इन  मंत्रियों  गौर  उच्च  प्राधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  विरुद्ध  शिकायतें  मिली

 हैं  गौर  उनकी  बिड़ला  के  उपक्रमों  के  साथ  सांठगांठ  है
 ?

 औद्योगिक  झ्रांतरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कराया  मंत्री  फखरुद्दीन

 :  से  प्रस्तावित  जाँच  arte  जो
 प्रोमो  गिक़.लाइस्रेंस  नीति  जांच  समिति  की

 दोनों  रिपोर्टों  में  उल्लिखित  ग्रतियमितता  कमियों  तथा  ग्रौंचित्यों  के  मामलों  तथा  बिडला  aq  के

 उद्योगों  के  खिलाफ  लगाये  गये  विशिष्ट  areal  पर  विचार  करेगा  ।  उसके  विचारो  विषय  तथा

 उसके  गठन  के  बारे  में  शीघ्र  ही  घोषणा  कर  दिए  जाने  की  है  ।  बिडला  ग्रुप  के  खिलाफ

 लगाये  गये  aaa  में  एक  शिकायत  यह  भी  की  ग  कि  इस  सर्प  केसाथ  सरकारी

 रियों  ने  अत्यधिक  cara  किया  है  ।  प्रौद्योगिक  oars  नीति  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  जिसे

 संसद-सदस्यों  में  परिचालित  किया  गया  है  उसकी  कुछ  गुप्तियों  शर  कृतियों  सम्बन्धी  संदर्भ  भी

 उसमें  निहित  हैं  ।

 Donation  to  Congress  Party  by  Modi  Group  of  Concerns

 1296  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi
 Shri  Bansh  Narain  Singh

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  219  on  the  22nd  July,

 969  and  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Modi.Group  of  concerns  have  donated  Rs.  12,9,750
 to  the  Congress  Party  during  1966-67  and  1967-68

 (७)  if  so,  the  amount  donated  by  this  group  .to  the  Congress  Party  during  1969

 (c)  the  value  of  licences  granted  to  this  Group  during  the  last  three  years  and  the
 commodities  for  which  these  licences  were  granted  ;  and

 (d)  the  action  taken  by  Government  on  the  complaints  received  against  this  Group  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal.  Trade  and  Company  Affairs  (Shri
 F.  A.  Ahmed) :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  following  companies  belonging  to  the  Modi  Group  according  to  its  composi-
 tion  as  shown  in  the  Industrial  Policy  Licensing  Inquiry  Committee  Report,  appear  to  have
 made  donations  to  the  Congress  Party  during  1968-69.

 सफाई of  16.0  Company  Amount  of  donation  to  the  Congress

 हि  re  बा  Party  ——
 (1968-69)

 (1)  Modi  Industries  Ltd  Rs,  54,000*

 (2)  Modipon  Ltd  Rs.  25,000**

 *During  the  accounting  year  of  the  company  ending  on  31st  Octo!  1968.
 **During  the  accounting  -year  of the  Company  .ending  on  28th  February,
 1969.
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 Information  in  respect  of  Modi  Spinning  and  Weaviog  Millis  Co.  Ltd.  is  not  avail-
 able  as  the  company  has  not  yet  filed  the  balance  sheet  for  the  year  ended  30.4.1969  with
 the  Registrar  of  Companies.

 (c)  Only  one  industrial  licence  was  issued  on  4-3-1968  to  M/s  Modi  Gas  and

 Chemicals,  Modinagar,  set  up  by  Modi  Industries  Ltd.  for  the  manufacture  of  3,40,000
 Cubic  Meters  of  Nitrogen  Gas  per  annum.

 (d)  Some  complaints  under  the  Companies  Act  have  been  received  against  Modi
 Spinning  and  Weaving  Mills  Co.  Ltd.,  An  inspection  under  section  209(4)  of  the  Companies
 Act  has  been  ordered  in  respect  of  this  company.

 Licences  to  Companies

 1287,  Shri  Deven  Sen  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal

 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  dates  on  which  licences  were  given  to  the  following  Companies  :

 (i)  M/s.  Kila  Chand  Dev  Chand  and  Co.,  Bombay  and  other  Companies
 associated  with  this  Company  ;

 (ii)  M/s.  Synthetic  and  Chemical  Pvt.  Ltd.,  Bombay  ;

 (iii)  M/s.  Polychem  and  Co.,  Bombay  ;  and

 (iv)  M/s.  Kesar  Sugar  Works  Pvt.  Ltd.,  Bombay  ;

 (b)  whether  the  period  of  licences  of  any  of  these  companies  was  extended  again  and,
 if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  the  yeer-wise  production  capacity  of  each  of  the  above  companies  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs
 (Shri  A.  Ahmed)  :  (a)  The  dates  on  which  licences  were  issued  to  the  Companies  are
 indicated  below

 Date  of  issue  of  licence
 eee  अलगा

 (i)  M/s.  Kila  Chand  Dev  Chand  &  Co.  29.4,1961
 Bombay  and  other  Companies  1,6.1963
 associated  with  this  Company  3.  17.4.1964

 3.12.1959
 6.1.1960

 (ii)  M/s.  Synthetic  and  Chemical  Ltd.  20.10.1959
 Bombay  (The  licence  was  originally
 issued  in  the  name  of  M/s.  Kila
 Chand  Dev  Chand)

 (iii)  M/s.  Polychem  and  Company  Ltd.,  29,.9.1958
 Bombay.  24.2.1960

 2.8.1960
 13.10.1966

 (iv)  M/s.  Kesar  Sugar  Works  (P)  Ltd.,  22.3.1958
 20.9.1961
 20.1.1962
 30.9.1963
 18.4.1964

 (b)  and  (c).  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of the  House.
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 4  1891  (a5)  लिखित  उत्तर

 रेलवे  के  लिये  कंक  रोट  के  सल  परों
 का  fania  करने  हेतु  कारखाना

 1299.  श्री  स०  सो ०  बनर्जी  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  >  कि  विभिन्‍न  रेलगाड़ियों  की  गति  को  तेज़  करने  के  लिए  कंकरीट  के

 स्लीपरों  का  निर्माण  करने  की  वस्तुतः  बड़ी  प्रा वश्य कता  है  तथा  कया  ऐसे  स्लीपरों  के  निर्माण  के

 लिये  कोई  स्थापित  किया  गया  waar  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  a  रेलें

 कांक्रीट  के  स्लीपर  खरीद  tal  हैं  जो  कि  तेज  रफ्तार  वाले  मार्गों  के  लिए  उपयुक्त  होंगे  ।  ये  स्लीपर

 खुले  टेंडरों  के  rare  पर  खरीदे  जा  रहे  हैं  ग्रोवर  रेल  प्रशासन  कांक्रीट  के  स्लीपर  बनाने  के  लिए

 कोई  संयंत्र  नहीं  लगा  रहे  हैं  ।

 tad  हिन्दी  गल्बेनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कंपनी  लिमिटेड  द्वारा  नई  क्षमता  स्थापित

 की  जाना

 1300.  श्री  स०  Ato  बनों  :  कया  प्रौद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा

 काय  मन्त्री  5  1969  के  भ्र तारांकित  set  संख्या  2293  के  उत्तर  के  संबंध  में यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  13  1964  की  अधिसूचना  के  जहां  gy

 कच्चे  माल  के  प्रयोग  का  प्रश्न  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  से  पहले  पंजीकरण  के  लिए  आवेदन  पत्र

 देने  होते  है
 ;

 यदि  तो  कया  aaa  हिन्दी  गेल्वेनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी

 जे टेड  440/46  गैलन  तेल  के  ढोल  बनाने  के  लिए  जिनमें  gad  कच्चे  माल  का  प्रयोग  होता  |  Q)

 उत्पादन  प्रारम्भ  करने  से  पहने  भ्र पने  नाम  के  पंजीकरण  के  लिए  आवेदन  ga  नहीं  दिया

 जोर

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  उनके  द्वारा  नई  क्षमता  स्थापित  की  जाने  की

 कारण  जिस  की  स्वीकृति  सरकार  ने  तब  दी  थी  जब  ag  उद्योग  वर्जित  सुची  में  उनके  frag

 कोई  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 औद्योगिक  झांतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मन्त्री  weet
 :  से  जिन  परिस्थितियों  में  तेल  ड्रम  उत्पादन  की  क्षमता  हसन  हिन्द

 राइजिंग  तथा  इंजी  निर्धारित  कम्पनी  लिमिटेड  को  स्वीकृत  की  गई  थी  लोक  सभा  के

 तारांकित  set  प्रे  250  दिनांक  24  1967  में  स्पष्ट  कर  दिये  गय ेहैं  ।  इनको  हष्ट
 में  रखते  हुए  आवेदन  पत्र  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  कयों

 कि  फर्म  पहले से  ही  सरकार से  तेल

 ड्रामों
 के

 उत्पादन  की  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  कह  रही  थी  जिसके  लिए  कि  वे  पुरांरूपेणा
 साधन  सम्पन्न  थे  ।

 प्राक्कलन  समिति  ने  85  वे  प्रतिवेदन  में  जो  लोक  सभा  में  30.  1969
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 किया  गया  था  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  उन  पर  अंतिम  निक्षेप  समिति  की  प्र ग्न तर  सिफारिशें  सरकार

 को  ज्ञात  हो  जाने  पर  लिया  जायेगा  ।

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  इंडिया  भोपाल  में  मिक  प्रशांति

 1701.  श्री  स०  ato  बनी  :  क्या  औद्योगिक  भ्रांत रिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  भोपाल  में  श्रमिक  भांति  के  कारणों  को  ge  बीच

 दूर  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या-महाप्रबन्धक  तथा  विभिन्न  श्रमिक  संघों  के  बीच  सीधी  बातचीत

 प्रारम्भ हो  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  प्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  (at  फखरुद्दीन

 :  से  जुलाई से  1969  की  अ्रवधि  में  इलेक्ट्रिकल्स

 foo  भोपाल के  कुछ  कमेचाश्थों  द्वारा  विभिनन  तरीकों  से  श्रमिक  श्रात्दोलन
 गया  ।  इन

 रियों  ने  बहुत  सी  कठिनाइयाँ  पेश  की  थीं  ।  प्रबन्धक  नीति  घौर  युनियन  के  प्रतिनिधि  के

 साथ  हुए  विचार  विमश  में  बहुत  से  मामलों  पर  समझौता  हो  गया है
 |

 कामिक  संघों  को  area

 1302.  श्री  हेग  बस्त  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  रेलवे  के  कुछ  कार्मिक  संघों  को  मान्यता  देने  के  बारे

 में  निशांत  लिया  जिनकी  मान्यता  19  1969  की  सांकेतिक  हड़ताल  के  समय  वापिस

 लेली  थी  ;

 यदि  at,  तो  इस  नीति  को  किस  सीमा  तक  क्रियान्वित  किया  गया  है  ,  att

 (7)  उन  कार्मिक  संघों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकों  मान्यता  प्रदान  कर  दी  गई  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  कौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  (ay sit जी  हों  ।

 ate  19  1969  को  cide  हड़ताल के  बाद  sora  इंडिया

 मैक्स  फेडरेशन
 को

 दी  गई  वार्ता  को  सुविधाएं  war  निम्नलिखित  यूनियनों  की  मान्यता  ward

 कर  दी  नयी  थी  :-

 geet  रेलवे  मेन्स

 नादान  रेलबेमेस्स

 एन०  ई०  रेलवे  मजदूर
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 सदन  रेलवे  मजदूर

 एस०  fo  रे लबे मेन्स

 हाल  में  ara  इंडिया  रेलवे मेन्स  यूनियन  फेडरेशन  को  वार्ता  की  सुविधाएं  शर  उपयु क्त

 सभी  यूनियनों  को  मान्यता  फिर  से  प्रदान  कर  दीं  गयीं है  ।

 Residential  Quarters  for  Muslim  Employees  of  Heavy  Engineering
 Corporation,  Ranchi

 1  03.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Stee]  and  Heavy  Engineering
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  the  meeting  of  the  Consultative  Committee  of  his
 Ministry  held  in  the  last  week  of  September,  a  decision  had  been  taken  with  regard  to  the
 provision  of  residential  quarters  to  the  riot-affected  Muslum  employees  working  in  the
 Heavy  Engineering  Corporation,  Ranchi  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  implemented

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  said  decision  has  not  come  into  force  so  far  ;

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (e)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Deputy  Chairman  of  the  said  Corporation  and
 the  Deputy  Commissioner  of  Ranchi  are  the  major  obstructions  in  the  implementation  of
 the  aforeasid  decision  ;

 (f)  if  so,  the  action  Government  propose  to  take  against  them  ;  and

 (g)  the  time  by  which  the  arrangement  for  the  rehabilitation  of  the  Muslim  employees
 of  the  Heavy  Engineering  Corporation  would  be  made  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  "Heavy  Engineering  (Shri  K.  C.
 Pant)  :  (a)  to  (d).  The  question  of  rehabilitation  in  regular  quarters  in  the  township of
 the  muslim  employees  of  Heavy  Engineering  Corporation,  who  are  residing  in  a  postel  at
 present,  was  discussed  at  the  meeting  of  the  Consultative  (00111  held  at  Ranchi  on  the
 26th  September,  1969.  It  was  recognised  that  the  issue  wasa  delicate  ome  and  required
 careful  handling.  It  was  agreed  that  the  matter  should  be  examined  in  consultation  with
 all  eoncerned  and  a  solution  acceptable  to  all,  expedited.  No  particular  decision  was  taken.

 (e)  No,  Sir.

 (f)  Does  not  arise.

 (g)  While  every  effort  is  being  made  to  expedite  a  solution,  it  is  not  possible  to
 indicate  any  precise  time  schedule  in  view  of  the  nature  of  the  issues  involved.

 Workers  and  Officers  in  Heavy  Engineering  Corporation,  Ranchi

 1304.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineering
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  the  employees,  labourers  and  the  officers  separately  working  in
 Heavy  Engineering  Corporation,  Ranchi  ;

 (b)  the  details  of  the  amount  paid  as  salary  to  the  employees  and  the  officers  per
 month  separately  ;

 (c)  the  average  monthly  salary  of  an  officer  and  an  employee  and  the  minimum
 amount  of  pay  of  each  of  them  :

 whether  some  other  facilities  are  also  available  to  the  officers  and  the  employees  ;
 (6)  if  so,  the  details  thereof  separately  ;  and
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 (f)  the  number  of  quarters  constructed  for  the  officers  and  the  labourers  separately  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering  Shri  K.  C.

 Pant)  :  (a)  to  (f).  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  able  of  the

 House  ?

 Applications  for  Scooter  Factory  in  Private  Sector

 1305.  Shri  Ramavatar  Shastri  :
 Shri  P.  C.  Adichan

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  invited  application  from  the

 industrialists  to  establish  a  scooter  factory  in  the  private  sector  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  applications  received  and  the  names  of  applicants

 (c)  whether  Government  have  adopted  any  policy  in  this  connection  ;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs

 (Shri  A,  Ahmed)  :  (a)  Yes  Sir.

 (b)  In  response  to  the  public  notice  issued  in  October,  1969,  only  one  applications
 has  so  far  been  received  from  M/s.  Kirloskar  Oi!  Engines  Ltd.,  Poona.

 (c)  and  (c).  After  careful  consideration  of  all  aspects  of  the  question  of  licensing
 additional  capacity  for  the  manufacture  of  scooters  in  the  country,  Government  have  come
 to  the  conclusion  that  it  will  be  preferable  to  have  a  project  in  the  public  sector  for  the
 manufacture  of  scooters  with  an  indigenous  design.  Accordingly,  Government  have

 appointed  a  committee  of  Technicai  Experts  to  work  out  and  advise  them  ona_  suitable

 indigenous  design  and  programme  of  production  of  scooters  in  the  public  sector.

 Government  have  also  decided  that,  if  any  private  sector  party  is  prepared  immedia-

 tely  to  take  up  the  production  of  scooters  completely  with  indigenous  know-how  and

 materials,  he  should  be  allowed  to  do  so.  The  Government  have  accordingly  issued  a

 public  notice  inviting  application  by  31.1.1970  from  interested  entrepreneurs  who  are

 prepared  to  take  up  the  production  of  scooters  with  completely  indigenous  know-how  and
 materials  and  without  any  foreign  collaboration.

 डिवीजनल  सुपरिंटेंडेंट  के  कार्यालय  के  सामने  पूर्वोत्तर  रेनवे  मजदूर  समा

 द्वारा  प्रदर्शन

 1306.  शी  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  il  1969  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  मजदूर  सभा के  नेतृत्व  में

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  रेलवे  कर्मचारियों  ने  डिवीजनल  सुपरिन्टेन्डेन्ट  के  कार्यालय  के  सामने

 प्रशन  किया

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि,डिवीजनल[सुपरिन्टेन्डेन्ट  को  इस  सभा  की  कौर

 से  एक  ज्ञापन  भी  प्रस्तुत  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 96



 _  4
 1891

 लिखित  उत्तर

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  और  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  शरीर

 मालूम  gat  है  कि  11-6-1969  को  कुछ  रेल  कर्मचारियों  ने  समस्तीपुर  के  मण्डल  अधीक्षक  के

 सामने  प्रदान  किया  श्र  उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया  |

 और  ब्योरा  मालुम  किया  जा  tar  है  ate  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 पटना  में  रेल  तथा  सड़क  पुल

 1307.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  बोड़े  ने  पटना  में  एक  रेल  तथा  सड़क  पुल  का  निर्माण

 करने  के  लिए  एक  परियोजना  तैयार  की  थी  ;

 यदि  at  तो  उसका  ब्यौरों  क्या  है  ;

 क्या  यह  भो  सच  है  कि  इस  पुल  के  निर्माण  पर  होने  वाला  समस्त  खच  केन्द्र

 सरकार  को  वहन  करना  था  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  ऐसी  परियोजना  को  छोड़  देने  के  क्या  कारा हैं
 ?

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  और  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  से  पहले

 जो  जांच-पडताल  की  गई  थी  उससे  मालूम  gat  था  कि  पटना  के  निकट  गंगा  नदी  पर  रेल  पुल

 बनाने  के  प्रस्ताव  का  वित्तीय  श्रीविजय  न  होगा  ।  इसलिए  ग्र लाभप्रद  होने  के  कारण  इस  प्रस्ताव  को

 छोड़  दिया  गया  था  ate  श्र  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कारवाई  नहीं  की  जा  रही  है  ।

 कम्पनियों  का  बन्द  होना

 १307.  sf  वि०  नरसिम्हा  राव  :

 श्री  नरेन्द्र  सिह  सही डा  :

 कया  प्रौद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  के  कुछ  महीनों  में  कम्पनियों  के  समापन  कौर  बन्द  होने  की  संख्या  में

 वृद्धि  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  चालु  वर्ष  से  प्र्  तक  कुल  कितनी  कम्पनियों  का  समापन  हम्ना  है  कौर

 कितनी  बन्द  हुई  हैं  ;

 क्या  इसके  कारणों  का  पता  लगाने  के  लि  ए  कोई  जांच  की  गई  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इसके  कया  परिणाम  निकले  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  ग्रा तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-किये  मंत्री  फजरुद्दीन  wat

 :  नहीं  श्रीमान  ।  परिसमापन  में  गई  हुई  तथा  निष्क्रिय  कम्पनी  के  रूप  में  हटाई  गई

 कम्पनियों  की  संख्या  में
 इसके  प्रतिकूल

 कमी
 हुई

 है  |

 97



 Weltten  Answers  November,  25,  1969

 (a)  वर्तमान  वर्ष  में  ata  से  1969  परिसमापित  ed  हटाई  गई  कम्पनियां

 की  संख्या  222  है  ।

 तथा  eT  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 बंगलों  की  अप्रयुक्त  क्षमता

 1309.  थी  वि०  नरसिम्हा  राव  :  प्री  |" ह  सुर्द्दनम  :

 श्री  रा०  कू ०  बिडला :  प्री  हरदयाल  देव  गुर  :

 श्री  हिम्मत  सिंहिका  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  महीनों  में  रेलवे  वैगनों  की  मांग  में  बहुत  कमी

 हुई  है
 ;

 यदि  तो  प्रतिदिन  कुन  कितने  वैगन  बेकार  रहते  हैं  ;

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्र

 मांग  में  हुई  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  च  q  ई  है  या  किये  जाने  का

 विचार  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  att  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  जी  हां  ।  जुलाई

 1969  से  माल  डिब्बों  की  बकाया  मांगों  में  कमी  हुई  है  ।

 शौर  अगस्त  ate  1969  में  मीटर  लाइन  के  लगभग  7,500  माल

 डिब्बों  ate  बड़ी  लाइव  के  7,500  माल  डिब्बों  का  इस्तेमाल  नहीं  किया

 जा  सका  क्योंकि  मन्दी  के  मौसम  के  कारण  उनकी  माग  कम थी  ।  मीटर  लाइन  के  7,600  डिब्बों

 में  से  लगभग  2,000  बोगी  रेल  ट्रक  थे  झ्र ौर  बड़ी  लाइन  के  ',500  डिब्बों  में  से  लगभग  1,500

 बोगी  रेल  ट्रक  ate  इस्पात  कारखानों  से  तक  यातायात  के  परिवहन  के  विशेष  किस्म  के

 हापर  माल  डिब्बे  जिनका  मांग  कम  होने  के  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  सका  |  अक्तूबर

 से  यातायात  बढ़ने  पर  काल तू  माल  डिब्बों  को  भी  उत्तरोत्तर  काम  में  लगा  दिया  गया  श्री ौर  इस

 समय  मीटर  लाइन  के  केवल  लगभग  1600  डिब्बे  बोगी  रेल  ate  बड़ो  लाइन  के

 लगभग  800  माल  डिब्बे
 बोगी रेल  फालतू हैं

 ।

 रेलों  की  ate  अधिक  यातायात  श्रीकृष्ण  करने  के  प्रत्येक  रेलवे  पर  विपणन

 ate  विक्रय  संगठन  स्थापित  किये  गये  हैं  ताकि  व्यापारियों  से  निकट  सम्पर्क  रखा  जा  सके  are

 रेलों  के  लिये  म्रघकतम  यातायात  प्राप्त  करने  के  लिये  उपयुक्त  उपाय  किये  जा  सकें  ।  रेलों  पर

 सेवा  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  घर  से  घर  तक  माल  पहुँचाने  की  कर्टोनर

 महत्वपूर्ण  स्थानों  के  बीच  तेज  सुपर  एक्सप्रेस  माल  गाड़ी  सेवा  श्र  शीघ्र  परिवहन  सेवा  शुरू  की

 गई  है  ।  समाचर  पत्रों  के  माध्यम  से  गाल  डिब्बों  की  सहज  उपलब्धता  पर  भी  व्यापारी  जनता

 का  ध्यान  दिलाया  गया
 है  |
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 ददा  सें  स्टे  a  लेस  स्टोल  का  निर्माण

 131".  थी  से०  qo  पाठ दिल  :

 श्री  रा लचर रण :

 क्या  इस्पात  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टेनलेस  स्टील  की  भारी  तथा  बढ़ती  कमी  को  देखते  उनके  मन्त्रालय  का

 बिचार  एक  भारतीय  धातु  वैज्ञानिक  द्वारा  स्टेनलेस  स्टील  का  देश  में  निर्माण  करने  के  लिये  निकाये

 गये  नये  तरीकों  का  व्यापारिक  रूप  से  लाभ  उठाने  के  कुछ  कार्यवाही  करन  का  है  ;  शर

 क्या  इस  विधि  को  भारतीय  पेशेन्ट  स्पेसिफिकेशन  संख्या  91020  के  ध्रन्तगंत  पेशेन्ट

 कर  दिया  गया  है  ate  कया  विदेशों  में  इस  पर  काफी  रुचि  लो  गई  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  )  :

 संभवतः  et  का  संकेत  उस  पेशेन्ट  की  शोर  है  जिसे  सेवा  निवृत्त  डा०  डी०  कार  मल्होत्रा  ने

 एल्यूमिनियम-मेगनीज  मिश्रित  इस्पात  के  उत्पादन  प्रक्रिया  के  संबंध  में  प्राप्त  किया  है  ate

 जिसके  बारे  में  दावा  है  कि  उसमें  बेदाग  इस्पात  के  स्तर  की  संरक्षण रोधक  शक्ति  होगी  ।  वैज्ञानिक

 श्र  प्रौद्योगिक  ध्रनुसंघान  परिषद  की  राष्ट्रीय  घातुकामिक  प्रयोगशाला  इस  अनुसंधान  के  गुणावगुण

 के  निर्धारण  में  सहांयता  करके  प्रदत्त  ही  होगी  ।  यदि  उप  वस्तु  को  शरीर  उसमें  संबंधित  आँकड़ों

 को  प्रयोगशाला  को  उपलब्ध  किया  जायेगा  ।

 सरकार  को  कोई  सुचना  नहीं  मिली  है  कि  विदेशों  में  इस  प्रक्रिया  के

 संबंध  में  कितनी  दिलचस्पी  है  ।

 नई  दिल्‍ली  में  सफदरजंग  हवाई  wee  रेलवे
 क्रासिंग  पर  ऊपिर  पुल  का  निर्माँण

 1311.  श्री  तुलसीदास  जाधव  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  सफदरजंग  हवाई  wee  के  रेलवे  क्रासिंग  पर  एक
 ऊपरी  पुल  के  निर्माण  के  लिए  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  था  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  तथा  यह
 परियोजना  कब  आरम्भ  कर  दी  जायेगी  ;

 यह  लेविल-क्रार्सिंग  एक  दिन  (24  में
 कुल  कितनी  बार  ae  होता है  तथा

 प्रत्येक  बार  कितनी  अवधि  के  लिये  बन्द  होता  ग्रोवर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  जबकि
 इस  रेलवे  क्रासिंग  के  बन्द  होने  तथा  इस  प्रकार  यातायात  के  रुक  जाने  से  जनता  कर  ब

 हुए  समय
 नष्ट  होता  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  शौर  रेलवे  मंत्री  गोबिन्द  :  जी  हाँ  ।

 (a)  नई  दिल्ली  नगरपालिका  को  भेजी  गई  योजना  भर  के  सम्बन्ध  में  उनकी

 मंजूरी  मिलने  के  बाद  हों  ag  योजना  कार्यान्वित  की  जायेगी  |
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 24  घंटे  की  अवधि  में  समपार  फटक  20  बार  बन्द  किया  जाता  है  झ्र ौर  हर  बार

 फाटक  5  से  10  मिनट  तक  बन्द  i  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 नई  रेल  गाड़ियां  खिलाना

 1812.  श्री  तुलसीदास  जाधव  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कुछ  लाइनों  पर  कुछ  नई  रेलगाड़ियों  को  चलाने  का  निर्णय  क्रिया

 श्र

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  प्रस्ताव  के  कब्र  तक  कार्यान्वित

 कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विधि  तथा  समाज  किनारा  और  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :

 1-4-1970  से  लागू  की  जाने  वाली  अगली  समय  सारणी  में  अतिरिकत  गाड़ियां  चलाने  से  संबंधित

 ;  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  लेकिन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  कभी  तैयार  नहीं  कियां

 है  1

 मैसेज  स्टैण्ड  डम  एण्ड  बैरल  मेनुफवर्चारग  कम्पनी  द्वारा  बरल  बनाने  के

 कारखाने  की  सेवरी  से  ट्राम्बे  ले  आना

 1313.  थ्री  जाज  फरनेन्डीज  :  क्या  श्रौज्लोगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 कायें  मंत्री  22  1959  के  अतारांकित  sea  संख्या  1272  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मैसेज  स्टैण्ड डे  ड्रग्ज  एण्ड  बरल  मेन्युर्फक्चरिंग  कम्पनी  ने  ट्राम्बे  में  बिरूनी  ड्रम  बनाने

 के  लिए  मुझसे  स्टैन्डडें  वैक्यूम  ore  रिफाइनरी  कम्पनी  के  साथ  थोक  करार  कब  किया  था  तथा  वे

 भ्र पने  बरल  संयंत्र  को  सेवरी  से  ट्राम्बे  कया  ले  गये  थे  जब  कि  बि टु मेन  ड्रम  बनाने  के  लिए  उनके

 पास  एक  फालतू  संयंत्र  था  ;

 क्या  इससे  यह  ज्ञात  होता  है
 कि  उनके  पास  बिटुमैत  ड्रम  बनामे  के  लिए  कोई

 फालतू  संयंत्र  नहीं  था  परन्तु  इसके  लिए  वे  अ्रपने  बैरल  संयंत्र  को  चालू  हालत  में  सेवरी  से  ट्राम्बे  ले

 गये थे  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  इस  संबंध  में  पत्र  व्यवहार  के  सम्बन्ध  में  सही  तथ्यो  का

 पता  लगाया  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 औद्योगिक  शान्त  रिक  व्यापार  लथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 :  श्र  :  मौज  स्टेशन  ड्रम  एण्ड  बे  रल  मंन्यूफंक्च रिंग  कम्पनी  ने  21  1958

 को  पर्याप्त  विस्तार  करने  के  साथ  साथ  अपने  संयुक्त  दीवड़ा  से  बदल  कर  ट्राम्बे  ले  जाने  के  लिए
 एक  श्रावेदन-पत्र  दिया  था  ।  स्थान  परिवहन  करने  के  बारे  में  पार्टी  को  31-10-1958  को  सुचना

 100
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 भेज  दी  गई  थी  बाद  क  ड्रम  के  पीपे  बनाने  के  लिए  पर्याप्त  विस्तार  करने  हेतु  20-  1-1959

 को  औद्योगिक  लाइसेंस  की  भ्र नुम ति  भी  दे  दी  गई  थी  ।  उन्होंने  अपने  तेल  के  पीपे  बनाने  वाले

 संयंत्र  को  199  में  शिवजी  से  हटाकर  ट्राम्बे  में  कर  दिया  किन्तु  उन्होंने  अतिरिक्त  मशीन

 खरीद  कर  ट्राम्बे  में  ड्रामों  के  पीपे/तिल  के  नबा  डामर  के  पीपे  ट्राम्बे  में  1959  से  बनने

 लगे  थे  ।

 site  नहीं  ।  पुरी  जानकारी  शीघ्र  ही  मिल  जाने  की  ara  है  ।

 मेसस  हिन्द  गेल्वानाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  को

 इस्पात  के  चादरों  की  सप्लाई

 (314,  of  जाज  फरनेन्डी ज  :  क्या  औद्योगिक  विकास  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 कायें  मंत्री  मैसेज  हिन्द  गैल्वानाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  के  इस्पात  के

 चादरों  के  सप्लाई  के  बारे  में  5  1969  को  तारांकित  प्रशन  संख्या  354  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपयु क्त  प्रश्न  के  भाष  से  तक  के  grate  अपेक्षित  सुचना  इस  बीच

 एकत्र  कर  ली  गई  है  ;

 (a)  यदि  af,  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसमें  कितना  समय  लगने  की  संभावना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  श्रांत  रिक  व्यापार  समवाय-काय  मंत्री  फखरुद्दीन  ast

 :  से  आवश्यक  जानकारी  अभी  तयार  नही ंहै  क्योंकि  फर्म  से  मांगा  गया

 विवरण  प्रतीक्षित  है  ।  फर्म  को  ग्रावइ्यक  सुचना  ग्रविलम्ब  भेजने  को  कहा  गया  है  ।

 विकासशील  देशों  में  रेल  परियोजना प्र ों  की  स्थापना  में  भारत  की  सहायता  wa

 1315.  डा०  qo  मण्डल :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विकासशील  देशों  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिये  कोई  हल  निकाले  जाने

 की  संभावना  है  ताकि  वे  टन
 कीਂ

 भ्राता  पर  रेल-परियोजनाएं  स्थापित  करने  में  भारत  की

 सहायता  का  लाभ  उठा  सकें  जिसके  भ्रन्तगंत  उन्हें  सलाहकार  सेवाएं  तथा  पदों  पर  नियुक्ति  के  हेतु
 प्रशिक्षित  अधिकारियों  की  सेवाएं  उपलब्ध  जायेंगी  शर  रेलवे  अधिकारियों  को  भारत  में

 प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  ;  कौर

 यदि  तो  विकासशील  देशों
 में

 उपरोक्त  दिल्ला
 में  भारत  के  प्रस्ताव  का  कहां  तक

 उपयोग  gat  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में  कबा  कार्यक्रम  है  ?

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  भोर  रेलवे  मंत्री  पी०  गोविन्द  :  कौर

 रेलों  ने  विकासशील  राष्ट्रों  को  रेल  परियोजनाम्रों  में  सहायता  देने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार

 नहीं  किया  है  ।  विदेशों  से  ऐसी  सहायता  के  लिए  जो  अनुरोध  प्राप्त  द्दोते  उनपर  हर  मामले
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 में  गुण-दोष  के  sare  पर  ब्रिटिश  किया  जाता  अभी  तक  सी  रिया  जैसे  कुछ  देशों  ने  कुछ

 योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  स  लाठ  लगे लेने  के  भारतीयप्रेल-विश्लेषज्ञों  की  सेवायों  का

 उपयोग  किया  है  ।

 विशिष्ट  अनुरोध  प्राप्त  होने  विदेश  सेवा  की  act  पर  अधिकारियों  की  सेवाएं  भी

 उधार दी  गयी  हैं  ।

 प्रभी  तक  श्री  म

 दक्षिण  दक्षिण  कोरिया  आदि  देशों  के  रेल-कमंचारियों  को  प्रशिक्षण

 सम्बन्धी  सुविधाए  दी  गयी  हैं  ।

 fata  mst  में  बुद्ध

 13:6.  श्री  qo  मण्डल  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलबे  के  भूतपूर्व  मंत्री  ने  दिनांक  17  1969  को  नई  दिल्‍ली  में  दुए

 प्रेस  सम्मेलन  में  यह  वक्तव्य  दिया  था  कि  रेलवे  ने  लगभग  28  करोड़  रुपये  के  निर्यात-ग्रिजेश  प्राप्त

 किए हैं  ;

 aar  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  इस  बार  निर्यात-भ्रादेशों  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ;

 वर्ष  1967-68  तथा  1968-69  के  दौरान  आयात-सामग्री  की  प्रतिशतता  में  कितने

 प्रतिशत  की  कमी  ई  हुहै  ;  शौर

 निर्यात  तथा  ग्रायात  की  महत्वपूर्ण  मदों  का  क्या  ब्यौरा  त  ?

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  शौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  मेरे  पूर्ववर्ती  रेल

 मंत्री  ने  17-9-1969  को  एक  पत्रकार  सम्मेलन  में  यह  कहा  था  कि  निजी  ate  सर  री  दोनों

 क्षेत्रों  से  रेलवे  चल-स्टाक  are  उपस्कर  के  लिए  लगभग  28  करोड़  रुपये  का  निर्यात-श्रीजेश  मिल

 चुका  है  ।

 प्रभी  रुख  का  सही-सही  मुल्यांकन  नहीं  किया  जा  सकता  1970  क  बाद

 ऐसा  करना  संभव  होगा  ।

 कुल  रेलवे  खरीद  की  रायात-सामग्री  की  प्रतिशतता  घट  गयी  है  जैसा  कि  नीचे  दिया

 गया है  . e

 (1)  1967-68  (2)  (1968-69  के  ates  अन्तिम

 निर्यात  :  (i)  रेलवे  के  माल  डिब्बे  (1%)  रेलवे  के  सवारी  डिब्बे  (iii)  रेल  पटरियां

 (iv)  रेल  पथ  के  सामान ।

 रवायात  :  (1)  रोलर  बियरिंग  (11)  पहियों  के  सैट  (1)  प्राकृत  धातु  (iv)

 तेल  (V)  इस्पात  (vi)  डीजल  भोर  बिजली  इंजन  के  स्टाम्प  पुर्जे  ।
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 औद्योगीकरण  के  लिए  ga  जमनी  हारा  भारत  की  सहायता

 1317.  श्री  qo  मण्डल  :  क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्यो

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  में  प्रौद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  Fo  वी०  रघुनाथ  रेड्डी  द्वारा  पूर्वी  जमीनी  की  यात्रा  के  फलस्वरूप

 भारत  तथा  पूर्वी  जमाने  के  बीच  प्रौद्योगिक  सहयोग  बढ़ने  की  संभावना  है  :

 क्या  पूर्वी  जमाने  भारत  में  उद्योगीकरण  में  जो  मदद  देना  चाहता  है  उसका  लाभ

 उठाने  के  लिए  सरकार  तैयार  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  या  योजना  है  ate  यदि  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या है

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  vet

 :  से  श्री  के ०  बी०  रघुनाथ  राज्य  मंत्री  प्रौद्योगिक  विकास  आंतरिक

 व्यापार  तथा  समवाय-काय  जमन  को  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  के  लिपजिम  फेयर  के

 अ्रवलोकनाथ  गये  यह  एक  निभाई  यात्रा  विचार-विमल  सामान्य  विषयों  पर  हुए ।

 विशिष्ट  योजनाओं  या  प्रस्तावों  पर  विचार  विमश  नदीं  sara  विचाराधीन  ही  हैं  ।  स्वाभाविक

 है  कि  दो  देशों  के  मध्य  श्रमिक  सम्बन्धों  का  वातावरण  बनाने  में  यह  यात्रा  सहायक  होगी  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  का  विकेन्द्रीयकरण

 1318.  श्री  शिवचन्द्र  का  :  कया  इस्पात  तथा  मारो  इंजीनियरिंग  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  की  अलग-पालन  इस्पात

 पि |  लि  द  क पि कम्पनियां  बनाने  की  योजना  बना  रही  है  ;  जैसे  भिलाई  स्टील  राउरकेला  स्टोल

 लिमिटेड  आदि  ;

 यदि  af,  तो  कब  तक  कौर  उसके  कया  खास  कारण  हैं  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 इस्पात  खान  तथा  धातु  मंत्री  ने  20  1968  को  संसद  में  अपने  भाषण  में

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  प्रबन्धात्मक  ढांचे  के  पु
 c amTzAtT  के  a
 wom  क  बा  रे  में  घोषणा  की  थी  ।  प्रतीकात्मक

 ढांचे  में  कौर  कोई  परिवहन  करने  की  आवश्यकता  अनुभव  नहीं  की  गई  है  ।
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 इस्पात  मुल्य  भीति

 1319.  श्री  शिवचन्द्र  श्री  sai  :

 थ्री  श्रद्धा कर  :  थ्री  जना दं तन  :

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  श्री  भोगेन्द्र का  :

 श्री  रघवीर  fag  शास्त्री  श्री  चेरी  wae  wat  :

 या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कोई  इस्पात  मुल्य  नीति  बनाई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री कृष्ण  arg

 नहीं  ।

 ser  नहीं  उठता  |

 इस्पात  के  निर्माताओं  ने  इस्पात  के  मुल्य  बढ़ाने  के  बारे  में  मांग  की  है  ।  इस  मामले

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  त  शीघ्र  ही  कोई  निशंक  किया  जायेगा  |

 सरकारी  तथा  गर-सरकारी  उद्योगों  का  विस्ता

 1220.  श्री  शिव  चन्द्र  करा  :  क्या  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  नीति  निश्चित  किये  जाने  के  पद चा तु  19  18  तथा  1956  के

 औद्योगिक  नीति  संकल्प  में  की  भ्रनुसुची  में  उल्लिखित  उद्योगों  में  से  सरकारी  क्षेत्र  क

 उद्योगों  की  तुलना  में  गर-सरकारी  उद्योगों  उद्योग  बिड़ला  सोथो  में  अधिक

 विस्तार  gar  है  ;

 यदि  तो  उ  नका  ब्यौरा  कया है  ;  शर

 ह र
 यदि  तो  योजनाश्रों  के  श्रन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  में  संयुक्त  में

 कितना  ऑद्योगिक  विकास  हुआ  है  ?

 श्रौद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  झली

 :  (*)  से  औद्योगिक  नीति  संकल्प  की  अनुसूची  में  उल्लिखित  श्रीौद्योगिक

 क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  में  गर-सरकारी  उद्योगों  में  प्रसार  के  प्रश्न  पर

 औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  था  तथा  उसके  निर्णय  सरकार  को

 प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन  के  पैरा  6.11  से  6.18  में  नियमित  हैं  ।  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  पहले  ही

 संसद  सदस्यों  को  दे  दी  गई  हैं  ।
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 उगना  में  हाल्ट  स्टेशन  बनाना

 1821,  शिव  चन्द्र  का  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  fa

 कया  यह  सच  है  कि  उगना  में  साकरी  स्टेशनों  के  बीच

 हाल्ट  स्टेशन  बनाने  की  सभी  श्रोप्यारिकताएं  qa  कर  ली  केन  अन्तिम  स्वीकृति के  लिये

 मामला  रेलवे  ae  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  यह  मामला  कब  से  विचाराधीन  पड़ा  ale  ws  की  ग्रो रसे

 इतना  श्रमिक  विलम्ब  कयों  हो  रहा है  ;
 कौर

 यदि  नहीं  तो  रेलवे  ate  द्वारा  प्रति  स्वीकृति  कब  जारी  की  गई  थी  कौर  उगना

 हाल्ट  कब  से  खोला  जायेगा
 ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  कौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :
 से  सकरी

 ग्रोवर  पंडाल  स्टे डा नें  के  बीच  के  रूप  में  इस  दात  पर  एक  गाड़ी  हाल्ट  खोलने  का  विनिश्चय

 किया  गया  था  कि  मिट्टी-भराई  काम  श्रमदान  से  पुरा  किया  जाये  ।  परन्तु  स्यानी य  जनता

 उपयुक्त  पाये  गये  स्थल  पर  श्रमदान  मिट्टी-भराई  का  काम  करना  स्वीकार  नहीं  किया
 ।

 स्थानीय  जनता  द्वारा  सुनाये  गये  वैकल्पिक  स्थल  पर  गाड़ी  हाल्ट  की  व्यवस्था  करने  क

 oer  पर  उसकी  श्रमिक  सक्षमता  को  घ्यान  में  रखते  हुए  विवार  किया  जा  रहा  है  ।

 Activities  of  Kashmir  Plebiscite  Front

 1322,  Shri  Sharda  Nand  :  Shri  Atal  Bihari,  Vajpayee :
 Shri  Yajna  Datt  Sharma  Shri  Brij  Bhushan  Lal
 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Shri  Suraj  Bhan :
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Kashmir  Plebiscite  Front  had  been  supporting  some
 activities  which  includes  session  of  Kashmir  from.  India  ;

 (b)  whether  it  is.  also  a  fact  that  according  to  some  enactments  recently  passed  by
 Parliament,  those  not  having  faith  in  India’s  unity.  and  integrity,  cannot  be  allowed  to
 participate  in  elections  and  they  can  be  penalised  otherwise  also  >  and

 (८)  if  so,  Government’s  reaction  to  whe  participation
 by

 the  said  Organisation  in
 Elections  ?

 Fhe  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  and jn  the  Ministry  of  Social  Welfare
 (Shri  M.  Yunus  Saleem)  (a)  to  (c).  Le  aders  of  the  Plebiscite  Front  of  Jammu  and
 Kashmir  have  been  making  statements  from  time  to  time  to  the  effect  that  Kashmir’s  acces-
 sion  to  India  still  remains  to  be  determined.

 While  under  the  provisions  of  the  Unlawful  Activities  (Prevention)  Act,  1967,  any
 individual  or  organisation  engaging  in  activities  of  the  nature  referred  to  in  the  question,  can
 be  penalised  there  is  no  question  of  the  individual  not  being  allowed  to  participate  in
 elections,  if  he  or  she  has  duly  subscribed  to  the  Oath  of  allegiance  prescribed  under  article
 84(a)  or.  as  the  cise  may  be,  article  173(a)  of  the  Constitution  according  as  the  election  is
 for  Parliament  or  the  Legislature  ofa  State.
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 Donations  to  Congress  Party  by  Modi  Group  of  Iodustries

 1323.  Shri  Sharda  Nand  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  :  Shri  Brij  Bhushan  Lal
 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Shri  Suraj  Bhan  :
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affaies
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  donation  made  to  the  Congress  Party  by  the  Modi  Group  of

 Industries  and  business  institutions  during  the  last  three  years

 (b)  the  amount  of  loans  and  other  assistance  made  available  to  them  from  the  Life

 Insurance  Corporation  and  the  Govsrament  and  the  number  of  licences  issued  to  them  dur-

 ing  the  above  period

 (c)  whether  Government  have  received  certain  complaints  about  the  misuse  of

 licences  ;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs

 (Shri  F.  A.  Ahmed) :  (a)  The  following  companies  belonging  to  the  Modi  Group,  according
 to  its  composition  as  shown  in  the  Industrial  Licensing  Policy  Inquiry  Committee’s  Report,
 have  made  donations  to  the  Congress  Party  during  the  last  three  years :

 Congress  Party

 Name  of  Company  1966-67  1967-68  1968-69

 (in  Rs.)

 {a)  Modi  Industries  Ltd  37,509  5,000
 r~aravava'  50,000

 b)  Modi  Spg.  and  Wvg  71,250  5,000  Not
 Mills  Co.  Ltd  available*

 (c)  Modipon  Ltd  25,000

 11,000 (d)  Patiala  Floor
 Mills  Co.  Ltd

 NOTE  :  (a)  In  the  case  of  Modi  Industries  Ltd.,  the  information  is  as  shown
 in  the  Balance  Sheet  for  the  accounting  years  ended  on  31st  October,

 and  1968  respectively.

 (b)  In  the  case  of  Modi  Spg.  and  Wvg.  Mills  Co.  Ltd  the  information  is
 as  shown  in  the  Balance  Sheet  for  the  accounting  years  ended  on  30th
 April  1967  and  1968  respectively

 (c)  In  the  case  of  Modipon  Ltd  the  information  is  as  shown  in  the
 Balance  Sheet  for  the  accounting  year  ended  on  28th  February,
 1969

 (d)  In  the  case  of  Patiala  Floor  Mills  Co.  Ltd.,  the  information  is  as
 shown  in  the  Balance  Sheet  for  the  accounting  year  ended  on  ast
 March,  1967,

 *The  company  has  not  yet  filed  the  Balance  Sheet  with
 Registrar  of  Companies  U.  P.  for  the  year  ended  on  30-4-19.9.

 (b)  L,  I.  C.  has  not  granted  any  loans  to  the  Mod  | 6 अ  of  Industries.  Other
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 financial  assistance  provided  by  the  L.I.  C.  to  the  Modi  Group  of  Industries  is  as
 follows  :

 (Rs.  in  lakhs)

 (a)  Underwriting  of  debentures  and

 perference  shares  91.45

 sues (b)  Direct  subscription  to  the  is
 of  the  equity  shares  9.40

 Total  100.85

 There  are  no  loans  given  by  Government.  As  regards  the  number  of  licences,  only
 onc  Industrial  licence  was  issued  during  1966-8  to  M/s.  Modi  Gas  and  Chemicals,  Modi

 Nagar,  set-up  by  Modi  Industries  Ltd.,  a  company  belonging  to  the  Modi  Group.  The  licence
 was  for  the  manufacture  of  3,40,000  Cubic  Meters  of  Nitrogen  Gas  per  annum.

 (c)  No  complaint  has  been  received  in  respect  of  the  above  industrial  licence  is  used
 to  a  Modi  Group  Company.

 (d)  Does  not  arise.

 Excesses  on  Harijans  in  Kerala

 1324,  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :

 Shri  Narain  Swarup  Sharma  :  Shri  Ranjeet  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Kerala  State  Harijan  Samaj,  Harijan  Headquarters,
 Kurupmapadi  (Rcrala)  had  submitted  a  memorandum  to  the  Governor  of  Kerala  on  the
 30th  July,  1969  pointing  out  injustice  being  meted  out  to  and  excesses  being  committed  on
 the  Harijans  ;

 (b)  if  so,  the  cases  of  injustice  and  excesses  enumerated  therein  ;

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to  remove  their  grievances  ;  and

 (d)  in  case  no  steps  have  been  taken,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social
 Welfare  (Dr.  (Smt.)  Phulrenu  Guha)  :  (a)  to  (d).  The  State  Government  has  been  addressed
 in  the  matter.  Their  reply  is  awaited.

 हिन्दुस्तान  मदीन  zea  लिमिटेड  में  घड़ियों  को  निर्माण  क्षमता  को  बढ़ाना

 1325.  श्री  बेसब्री  बरुआ  :  क्या  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय

 कायें  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  मशीन  gea  लिमिटेड  में  निमित  होने  वाली  घड़ियों  की  कुल  संख्या  क्या

 है  तथा  देश  मैं  प्रति  ay  कुल  कितनी  घड़ियों  की  मांग  है  ;

 क्या  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  के  घड़ियां

 बनाने  वाले  सेक् दान  को  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  विचार  हैं  ;  बौर

 करा  यह  सच  है  कि  घड़ियों  के  mara  तथा  तस्करी  से  विदेशी  मुद्रा  की  भारी  हानि
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 a  के  बावज़ूद  मांग  पुरी  करने  हेतु  घड़ियों  प  निर्माण  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही

 नहीं की  गई  है
 ?

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापर  तथा  समवाय-काय  मंत्री  फखरुद्दीन  wet

 :
 1968-69  तक  हिन्दुस्तान  मशीन  goa  का  घड़ियों  का  उत्पादन  300,°00  घड़ियाँ

 था  तथा  1969-7  में  360,000  अनुमानित  हाथ  कीं  घड़ियों  जैसी  उपभोक्ता  वस्तुओं

 ठीक  ठीक  अनुमान  लगाना  कठिन  सामान्य  रूप  से  यह  waar  लगाया  गया  है  कि  एक  वर्ष  की

 मांग  लगभग  35  लाखे

 (a)  जी  काश्मीर  में  घड़ियों  के  संयोजन  तथा  श्राकारिक  उत्पादन  करने  बाली  एक

 फैक्टरी  जिसकी  उत्पादन  क्षमता  3  लाख  घड़ियां  प्रतिवर्ष  होगी  हिन्दुस्तान  मशीन  दूसस  लिमिटेड

 द्वारा  स्थापित  किये  जीने  का  प्रस्ताव  है  हिन्दुस्तान  मशीन  gear  की  बंगलौर  फैक्टरी  में  भी  विस्तार

 करने  का  प्रस्ताव  है  |

 चालू  आयात  नीति  के  भ्रनुसार  हाथ  की  समूची  घड़ियों  के  व्यापारिक  की

 mar  नहीं  दी  गई  है  ।  देश  में  घड़ियों  का  कुछ  तस्कर  व्यापार  भी  हु  है  ।  घड़ियों  की  मांग  को

 यथा  संभव  पुरा  करने  के  लिए  ऐसा  के  उत्तर  में  बताया  गया है  हिन्दुस्तान  मशीन  ट्रेस

 द्वारा  घड़ियों के  उत्पादन  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  feaar  सहयोग  में  घड़ी  बनाने  का  एक

 गैर  सरकारी  पार्टी  को  veda  विचाराधीन  जब  क  पी  बांध  की  घड़ियों  को  बनाने  के  लिए  नई

 योजना  प्राप्त  उन  पर  गुणावगुण  के  grave  पर  विचार  किया  जायेगा  ।
 घड़ी  एक

 झप्नाधमिकता  प्राप्त  वस्तुएं  है  तथा  घड़ियों  के  बनाने  के  एकक  की  स्थापना  में  पू  जोगी  माल
 क

 आयात  के  लिए  विदेशी  मुंद्री  का  पुर्जों  का  शादी  निहित  हैं  ।  इसलिए

 विमान  परिश्रमी  तियों  में  घड़ियों  का  उत्पादन  ‘fazat  मुद्रा  को  बाध्यकारी  निर्देशक  प्राप्यता  पर

 निसार  है  ||

 रील  को  घाटा

 13:6.  श्री  बेंदब्रंत  बुरा  :  कया  इस्पात  तथा  मारी  दर्ज  नियाज़ी  tag  बताने  की

 कपा  करने  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  चालू  वर्ष  में  घाटा  दिखाये  जाने  की

 सम्भावना  है

 क्या  पिछले  eat में  हुए  भारी  घाटे  के  कारणों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  तथा

 इससे  सम्बन्धित  कमियों  को  दूर  कर  दिया  गया  है  ghz

 क्या  प्रबन्ध  में  व्यापक  परिवहन  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 इस्पात  मारी  eeitfaatcn  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्णा  चन्द्र  :
 विंमान  संकेतों

 से
 स  पता  =  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लीं  को  चालू  ay  में  भी  हानि  ही  रहेगी

 परन्तु  ऐसी  wen  है  कि  हानि  गत  दो  वर्ष  की  हानियों  की  तुलना  में  काफी  कम  होगी  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  को  हानियों  के  विभिन्‍न  कारणों  का  उल्लेख
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 wim  हिन्दुस्तान  स्टील  ए  नामक  पुस्तिका  में  किया  गया  जिसकी  प्रति  ऊ

 1965  को  सभा-पटल  पर  रखी  गई  थी  ।  पुस्तिका  में  घाटे  को  रोकने  तथा  कम  करने  कौर  इस्पात

 कारखानों  में  का्येकुलता  चढ़ाने  के  लिए  किए  गए  विभिन्न  उपायों  का  उल्लेख  भी  किया  गया  है  ।

 इन  उपायों  पर  परमल  किंया  जा  रहा  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  foo  के  प्रबन्धात्मक  ढांचे  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  घोषणा

 खान  तथा  धातु  मंत्री  ने  20  1968  को  संसद  में  दिए  गए  वक्तव्य  में  की  थी

 आसाम  में  गोहाटी  तक  बड़ी  लाइन

 1327.  को  बेसब्री  क्या  रेलवे  स्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  कि  श्रीराम  में  गोंहांटी  तक  बड़ी  लाइन  बन  रही  है

 यदि  तो  श्रासांम  राज्य  में
 यह  किसे  स्टेशन  तक्र  गई  है  ;

 क्या  पूरी  की  जा  चुकी  जड़ी  लाइन  wa  यातायात  के  लिए  खुली  है  ;

 क्या  सरकार  लाइन  के  पुरा हो  जाने  पर  दिल्ली  से  गोहाटी  तक  सीधे  गाड़ी  चलाने  के

 बारे  में  विचार  कर  रही  है  ;  प्रौर

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  से  सिलीगुड़ी  तक  सीधे  तुरन्त  गाड़ी  चलाने  के  बारे  में  भी

 विचार  कर  रही  है  ?

 fafa  तथा  समाज  wear  धौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  ।  से  at

 हाल  में  सिलीगुड़ी  से  जोगी धो पा  तक  एक  नयी  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  किया  है  ate  उसे

 यातायात  के  लिए  खोल  दिया  गया  है  ।  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कुछ  मीटर  लाइन  खंडों  ake  पूर्वोत्तर

 सीमा  रेलवे  के  बंगाईगाँव-गुवाहाटी  मीटर  लाइन  खण्ड  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  सर्वेक्षण

 कायें  विभिनन  स्तरों  पर  हो  रहा  है  ।  जैसे  ही  बड़ी  लाइन  का  सीधा  ध सम्पक  स्थापित  हो

 दिल्‍ली  से  सिलीगुड़ी  तक  सीधी  गाड़ी  चलाने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 Deraifment'  of  Pathankot-Sealdah'Express  Train  sear:  Lucknow

 state  :
 1328.  Shri  Arjun  Singh  Bhadorfa:  Will  the  of  Railways  9८  pléased  to

 (a)  the  causes  of  derailment  of  the  Pathankot-Sealdah  Express.  Frain  along  with’  its
 engine  on  the  16th  September,  1969  near  Lucknow  Junction  ;  and

 (b)  the  total  nnmber  of  persons  killed  in  the  accident  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Rail  ways  (Shri  Govinda  Menon):
 (a)  The  cause  of  the  accident  is  under  investigation.

 (b)  No  one  was  killed  in  this  accident,
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 Transfer  of  Employees  from  North-Eastern  Railway  to  Eastern  Railway  and

 Non-Vacation  of  Bungalows  at  Gorakhpur

 1329.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  5070  on  the  26th  August,  1969

 regarding  unauthorised  occupation  of  bungalows  at  Gorakhpur  by  the  Railway  Officers  and

 state  :

 (a)  whether  the  requisite  information  has  since  been  collected  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  if  not,  when  the  information  will  be  collected  and  placed  on  the  Table  of  the

 House  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  Yes.

 (b)  and  (c).  A  statement  is  attached.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2095/69.]

 सहायक  डीजल  चालकों  तथा  फायरमैन  भरना  का  बेतनमान

 1330.  श्री  जून  fag  भदौरिया  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सहायक  डीजल  चालकों  के  पद  के  वेतनमान  को  100-130  रुपये

 से  बढ़ाकर  125-155  रुपये  कर  दिये  गये  थे  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  फायरमैन  ग्रेड  का  वेतनमान  भी  125-155  रुपये

 कौर

 यदि  तो  इन  दो  ग्रेडों  को  एक  सा  वेतनमान  देने  के  क्या  कारा  हैं  शरर  किस

 आघार  पर  इनको  एक  समान  किया  गया  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  कौर  रेलवे  मंत्रो  गोविन्द  :  (#)  जी  हां  ।

 (@)  जी  हों  |

 फायरमैन  ग्रेड  और  ड्राइवर  सहायक  अलग-प्रलय  कोटियाँ  शर्त

 उनकी  तुलना  नहीं  की  का  सकती  ।  ड्राइवर  के  लिए  125-155  रुपये  का  ग्रेड  नियत

 किया  गया  है  क्योंकि  कार्यभार  की  महत्ता  को  देखते  हुए  इस  ge  का  औचित्य  है  ।

 Additional  Bogie  for  Kotdwara  in  Mussoorie  Express

 1331.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleasead  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  bogie  which  is  attached  to  the  Mussorie  Express  for
 Kotdwara  is  not  adequate  for  the  passengers  going  to  Garhwal  since  it  is  very  crowded  डर

 (0)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  said  bogie  is  detached  at  Muazzampur  Narain
 Jn.  and  is  kept  standing  at  such  a  place  on  one  side  for  a  long  time  where  even  water,
 light  and  other  facilities  do  not  exist  and  as  such  it  proves  to  be  a  source  of  inconvenience
 instead  of  providing  facility  to  passengers  bound  for  Garhwal  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  said  place  is  not  free  from  the  danger  of  dacoits and  robbers  and  the  passangers  going  to  Garhwal  by  direct  route  are  afraid  as  a a
 thereof ;  and  result
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 (d)  if  so,  whether  Government  propose  to  remove  the  said  difficulties  aad,  if  not,  the
 reason  therefor  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  Three  through  service  coaches  viz.  one  composite  I  and  IIT,  one  III  Class  2  tier  sleeper
 and  one  ordinary  111  Class,  are  running  between  Delhi  and  Kotdwara  by  41  Up/42  Dn.
 Delhi-Dehradun  Mussoorie  Expresses.  A  recent  census  conducted  in  October,  1969  has
 revealed  that  these  coaches  cater  adequately  to  the  needs  of  traffic  moving  between  Delhi
 and  Kotdwara.

 (b)  These  coaches  are  kept  on  one  of  the  lines  or  at  a  lighted  siding  at  Muazzampur
 Narain  for  a  short  duration  in  the  night,  till  the  arrival  of  the  connecting  train.  (On
 occassions  when  this  train  happens  to  run  1816,  special  arrangements  are  made  (0  shuttle  the

 through  coaches  from  Mauzzampur  Narain  to  Najimabad  by  a  pilot).

 Train  lighting  in  these  through  coaches  continues  to  be  available  at  Muazzampur
 Narain.  As  the  tanks  of  these  carriage:  are  filled  at  abgut  22.00  hrs,  at  Dethi,  replenish-
 ment  of  water  at  Mauzzampur  Narain  is  no  considered  necessary.

 (c)  No.

 (d)  Does  not  arise.

 माल  डिब्बा  निर्मा /सवारी  डिब्बा  निर्माण  कारखानों  के  ग्र स्थाई  तमंचा  रियों

 की  छंटनी

 1332.  श्री  नी०  श्रीकान्तन  नायर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 इस्पात  कारखानों  cae  इस्पात  के  भ्रम  पति  उत्पादन  के  कारण  रेलवे  के  माल  डिब्बा

 निर्माण/सवारी  डिब्बा  निर्माण  कारखानों  के  अस्थाई  कमेंचारिपों  की  छंटनी  कर  दी  गई  है  ;  अर

 यदि  तो  उनको  दूसरा  रोजगार  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  इस  अ्राधार  पर  किसी  भी  रेलवे  कमंचारी  की

 छंटनी  नहीं  की  गई  है  ।

 sea  ही  नहीं  उठता  |

 दुर्गापुर  कौर  रुपौला  इस्पात  कारखानों  में  विवादों  wr  निपटारा

 1333.  थी  नी०  श्रीकांत  नायर  :  कया  इस्पात  तथा  सारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दुर्गापुर  तथा  राऊरकेला  इस्पात  कारखानों  में  श्रमिक-विवादों  को  हल  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  गई  ;  कौर

 इस्पात  उत्पादन  में  ग्रा कस् मिक  कमी  हो  जाने  के  कारण  कितनी  हानि  हुई  है  ?

 इस्पात  तथा  इन् जी निर्वा रंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  कृष्ण  चन्द्र  :

 केला  ग्रोवर  दुर्गापुर  इस्पात  कारखानों  में  चल  रहे  श्रमिक  कपड़ों  को  सुलझाना  हिन्दुस्तान  स्टील

 लि०  के  अधिकारियों  का  काम  है  जिसके  लिये  सम्बद्ध  मजदूर  कानूनों  के  अ्रनुसार  एक  प्रणाली

 है  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  प्रबन्धक  पिछले  सभी  भेड़ों  का  शीघ्र  निपटान  करने  का  प्रयत्न

 कर  रहे  हैं  ।
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 श्रमिक  श्रांति
 के  कारण  TT  1268  69  की  स्ब  ह  में  दु  पुर

 इस्पात  कारखाने  के  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  |  इस  कारण  से  इस  रखाने  में  1968-69  में

 3.5  करोड़  रुपये  के  लगभग  हानि  हुई  थी  ।

 कार  मूल्य  के  बारे  में  प्रफुल्ल  आयोग  को  सिफ़ारिशों

 1334.  थ्री  चेंगलराया  नायडू  :  श्री  रा०  बरुआ  :

 st  नि०  ०  भास्कर  :  भयावन  :

 क्या  धझौद्योगिक
 श्रान्त  रिक  व्याप।र  तथा  समवाय-कार्यो  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :.

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  1968  में  aaa  प्रतिवेदन  प्रस्तुति  करने  वाले  प्रफुल्ल

 mart  ने  कार  मुल्य  नियंत्रण  को  जारी  रखने  का  सुभाव  दिया  था  ;

 यदि  तो  क्या  इसकी  सारी  सिफारिशों  की  जांच  कर  लीः गई  है  ate  उनको

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ;  कौर

 इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करके  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 प्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समुदाय-किये  मंत्री  (  गे  फखरुद्दीन  भलों

 :  जी  हाँ  ।

 मोटर  गाड़ियों  के  उचित  विक्रय  मूल्य  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रफुल्ल  आयोग

 द्वारा  झपने  1968  के  प्रतिवेदन  में  जो  सिफारिशें  की  गई  थीं  उनकी  घोषणा  दिनांक  “

 1969  के  सरकारी  संकल्प  संख्या  1(58)  है  wee  (1)  में  कई  झोर  उसकी  एक  प्रति

 19,  1969  को  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  थी  ।

 (7)  प्रफुल्ल  आयोग  की  विभिन्‍न  सिफारिशों  पर  सरकारी  निर्णयों  को  क्रियान्वित  करने

 के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 भारत  तथा  fate  में  निर्माण  परियोजनाओं  के  लिए  साथ-संघ

 1335.  श्री  चेंगलराया  नायडू  :  श्री  मस या बन  :

 at  नि०  र०  भास्कर  :  |. ह  कण  दास  चौधरी  :

 श्री  रा०  बुरा :  श्री  रा०  Fo  बिड़ला  :

 क्या  औद्योगिक
 श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  प्रमुख  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  में  क्षमता  के  न्यूनोपयोग  की
 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  निर्माण  परियोजनाएं  AIST  करने  के  लिए  दो
 दो  सारे-संघ  स्थापित  किये  हैं  ;  ate

 यदि  तो  इस  दिशा  में  कौर  art  क्या  प्रगति  हुई  है  ?
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 ऑद्योगिक
 प्रांत  रिक

 व्यापार  तथा  समवाय-किये  मन्त्री  फखरुद्दीन  act

 :  श्र  इंडियन  कंसोर्टियम  फार  पावर  प्रोडक्ट्स  प्राइवेट  लि०  26

 1969  को  पंजीकृत  किया  गया  कम्पनी  की  ग्रधिकृत  भ्रंश  पु  जी  30  लाख  रुपये  तथा  प्रारम्भिक

 भ्रंशद! यी  पूजी  10  लख  रुपये  हैं  ।  कम्पनी  के  सदस्यगण  हैं  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स

 माइनिंग  तथा  ऐलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  तथा  त्रिवेनी  स्ट्रकचरल्ख  लि०  ।  ard  घ  का

 भारत  तथा  fare  के  किसी  भी  घारा  में  विद्युत  परियोजनाम्रों  के  लिये  काम  में  ary  वाले

 सभी  उपकरणों  के  संभरण  से  सम्बन्धित  सभी  कारोबार  करने  को  है  तथा  zat  की  बेसिस  पर  या

 सदस्य  कम्पनी  द्वारा  परन्तु  सुविचारों  का  प्रयोग  करते  हुए  उपकरणों  को  स्थापित  करना  तथा

 चालू  करना  भी  है  शरीर  जहाँ  प्राइइय्रक  हो  बाक  को  ग्रस्त  सदनों  से  प्राप्त  करना  है  ।  साथ-संघ

 उपयुक्त  परियोजना ग्र ों  को  कार्यान्वित  कर  के  लिये  देश  तथा  विदेश  में  बजारों  का  पता  लगा

 रहा  है  ।  इस्पात  संयंत्र  तथा  खनिज  उपकरणों  के  निर्माण  तथा  संहिता  के  लिए  शिकारी  क्षेत्र  की

 परियोजना पों  में  प्राप्त  सुविधाघरों  को  प्रयोग  में  लाने  के  हु  प्रौद्योगिकी  परियोजना प्र ों  का  सथ-संघ

 के  नाम  से  एक  सारे-संघ  की  स्थापना  का  gems  इस्पात  तथा
 भारी  इंजीनियरी

 मंत्रालय  के

 विचाराधीन  है  after  ही  कम्पनी  के  पंजीकृत  होने  की  संभावना  है  ।

 विदेशी  निवेश  मंडल

 1336,  श्री  चेंगलराया  नायडू
 :  श्री  रा०  बरखा  :

 att  नि०  र०  भास्कर

 क्या  प्रौद्योगिक  श्रॉतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  eta  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  इस  वर्ष  स्थापित  किए  गये  विदेशी  निवेश  मंडल

 ने  सहयोग  संबंधी  117  योजनायें  को  भ्रतुमोदन  दे  दिया  है  ;

 यदि  at,  तो  कुन  क्रि तनी  योजनाकारों  को  कार्यान्वित  करना  स्वीकार  किया  गया  है  ;

 मंडल  के  विचाराधीन  कितने  प्रस्ताव  हैं  ;

 उनके  बारे  में  कब्र  तक  fara  होने  की  संभावना  है  ;  az

 उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कायें वही  की  जा  रही  है  ?

 श्रौद्योगिक  आंतरिक  ब्सापार  तथा  समास  काय  मंत्री  फखरुद्दीन  et

 :  से  30  1969  तक  fatal  fara  मंडल  207  मामलों  पर  विचार

 कर  चुका  ar  ।  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  :

 (1)  waster  के  लिए  स्वीकृत  मामले

 (2)  निरस्त  करने  के  लिए  मामले  41

 9 (3)  मंत्री  मण्डल  के  विचारा  सुरक्षित  मामले

 (4)  ग्र स्थगित  किये  गये  मामलें  15
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 इनके  म्रतिरिक्त  विभिन्‍न  पार्टियों  से  विदेशी  सहयोग  के  लिये  158  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 हैं  जिन  पर  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालयों  में  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा  ये  at  विदेशी

 निवेश  मंडल  के  नि्णयाथथ  प्रस्तुत  किये  जाने  हैं  ।

 अनिर्णीत  प्रतिवेदनों  को  निपटाने  के  लिए  यथा  वैभव  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 (3)  मंडल  द्वारा  अनुमोदित  विदेशी  सहयोग  वाली  योजनाओं  पर  बड़ी  निगरानी  रखी

 जाती  है  ।  ये  परियोजनाएं  आजकल  क्रियान्वयन  की  विभिन्‍न  स्थितियों  में  हैं  ।

 उत्तर  रेलवे  प्रवासन  में  काय  कर  रही  महिला  डाक्टरों का  स्थानान्तरण

 1337.  श्री  जि०  ato  विस्वास  :  श्री  जमानत  :

 थी  इन्द्रजीत गुप्त  :  श्री  योगेन्द्र का  :

 क्या  tera  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  रेलवे  प्रशासन  को  ऐसे  कुल  कितने  श्रम्यावेदन  प्राप्त

 हुए  हैं  जिनमें  महिला  डाक्टरों  द्वारा  अ्रपने  परिवार  वालों  की  अस्वस्थता  के  श्राघार  पर  अपने

 स्थानान्तरण  की  प्रार्थना  की  गई  है  ;

 ऐसे  ्रम्यावेदनों  का  व्यौरा  क्या  तथा  उनमें  से  कितनों  को  स्वीकार  कर  लिया

 गया है  ;  कौर

 क्या  यह  सच  है  ऐसी  कुल  महिला  डाक्टरों  का  एक  बार  भी  स्थानान्तरण  नहीं  किया

 गया  है  यद्यपि  उनकी  नियुक्ति  को  हुए  ota  ag  से  भी  प्रतीक  समय  हो  चुका  है  ?

 विधि  तथा  समाज  किनारा  और  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  दो  ।

 एक  श्रम्यावेदन  सहायक  शल्य-चिकित्सक  से  शौर  दूसरा  सहायक

 चिकित्सा  अधिका दी  11)  से  प्राप्त  कभी  तक  दोनों  में  से  कोई  भी  अ्रम्पावे रन

 स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  |

 जहां  ।

 Setting  up  of  a  Machinery  to  Look  into  Causes  of  Losses  in
 Steel  Plants

 1338.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Enginee-
 ring  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  would  set  up  a  machinery  for  going  into  the  causes  of
 losses  suffered  by  the  steel  plants  and  for  giving  suitable  suggestions  to  the  Central  Govern-
 ment  from  time  to  time  to  avoid  losses  in  these  plants  ;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Stecl  and  Heavy  Engineering  (Sbri  K.
 Pant):  (a)  and  (0).  The  factors  responsible  for  the  losses  sustained  by  Steel  Plants  under
 Hindustan  Stee!  Ltd.  have  been  identified  and  are  known.  These  were  also  indicated  in  the
 pamphlet  entitled  of  Hindustan  Stee!  Limitedਂ  placed  on  the  Table  of  the
 House  on  the  5th  April,  1968.  Certain  measures  undertaken  to  contain  and  reduce  the
 losses  and  increase  the  efficiency  of  the  Plants  mentioned  therein  are  being  pursued.  Suitable
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 action  in  this  regard  is  also  taken  as  a  result  of  periodical  review  of  performance  both  by
 HSL  and  Government.  In  view  of  this,  it  is  not  considered  necessary  to  set  up  the  sugges-
 ted  machinery.

 Machinery  Lying  Idle  in  Heavy  Engineering  Corporation,  Ranchi

 1339.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Enginee-
 ting  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  machines  in  the  Heavy  Engineering  Corporation,
 Ranchi  are  lying  idle,  although  they  are  in  working  order  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  in  spite  of  these  idle  machines,  Government  are
 importing  machinery  for  the  Bokaro  Steel  Plant  ;  and

 (c)  if  so,  the
 reasons  for  wastage  of  money  in  this  manner  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri  K.  C.
 Pant)  :  (a)  The  plants  of  Heavy  Engineering  Corporation  are  still  in  the  stages  of  produc-
 tion  and  the  capacity  is  being  gradually  built  up  with  the  available  facilities.  There  are
 certa‘n  heavy  and  sophisticated  machine  tools  which  have  not  becn  utilised  so  far  or  are
 under  utilised.  With  the  progressive  build  up  of  production,  the  utilisation  of  these
 machines  will  correspondingly  increase.

 (b)  and  (c)  No,  Sir.  Only  such  items  of  equipment  as  cannot  be  man  factured

 indigenously  within  the  time  schedules  required,  are  being  imported  for  the  Bokaro  Steel
 Plant.

 Appointment  of  Class  I  Officers  and  Abolition  of  Class  Posts

 in  Railways  Ministry

 1340,  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 State

 (a)  the  number  of  Class  I  officers  appointed  in  his  Ministry  during  the  last  two

 years  and  the  basis  of  their  appointment  ;

 (b)  whether  it  is  aiso  ट  fact  that  the  posts  of  Class  IV  employees  have  been  abolished
 during  this  period  and  that  some  posts  of  Class  IV  enployees  have  been  converted  into
 part-time  posts  ;  and

 (c)  if  so,  the  number  of  both  the  categories  of  Class  IV  employees  and  the  basis
 thereof  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :
 (a)  During  1968  and  1969  (upto  date)  two  officers  have  been  appointed  in  Class  I  Service
 in  the  Ministry  of  Railways,  on  the  recommendations  of  Union  Public  Service  Com-
 mission,

 (b)  No  Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 बड़  शराब  के  कारखानों  के  लिये  लाइसेंस  जारी  करना

 1741.  भी  लखन  लाल  कपूर  क्या  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा

 सम  वाय-कायम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बड़े  शराब  के  कारखानों  के  संबंध  में  औद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर
 क्या करने  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  ger  दिया  गया  है  कौर  यदि  तो  इसके  etree  रा  हैं  ;
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 (a)  बड़े  क्षेत्र  में  राज्यवार  उनके  नाम  सहित  कितने  रे  कारखाने हैं
 जिनको  1968

 के  पश्चात  ये  लाइसेंस  मंजूर  किये  गये  हैं  ;  भ्र ौर

 में  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  में  qua  के  कितने  कारखाने  स्थापित  किये

 गये  हैं  ait  सरकार  की  इस  संबंघ  में  भविष्य  में  नीति  कया  ?

 औद्योगिक  श्रमिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  शी  फेंखरेंद्दीन  चली

 बीयर  उद्योग  को  प्रतिबन्धित  सुची  से  दिनांक  11-6-1968  से  निम्नलिखित

 कारणों  से  निकाल  दिया  गया  है

 (1)  विद्यमान  एककों  की  एकाधिकार  स्थित  है  तथा

 (2)  रूप  से  बीयर  के  अतिरिक्त  प्रस्थ  कोई  एल कोहल  युक्त  पेय  इस

 बाधित  सूची  में  नहीं  थी  ।

 (a)  निम्नलिखित  पार्टियों  को  जिसके  राज्य  का  नामों  उनकें  समंजन  शिखी  गया  ब  यर

 उत्पादन  के  प्रदाय पत्र  जारी  र्किंयें  गयें  हैं  ।

 ee

 पार्टी  का  नाम

 श्री  ए०  के०  रांची  परिहार

 म०  वाण  बैलेंस  एण्ड  कण  लि०  नई  दिल्‍ली  महाराष्ट्र

 उड़ीसा श्री  एन०  के०  महापात्र  तुलसीपुर  कटक

 डा०  डी०  कुमार  तथा  श्री  एमं०एंमें०  नदी  दि न  दिल्ली

 हरियाणा  राज्य  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  fo  चण्डीगढ़  हरियाणा

 श्री  एम०  Ho  नई  दिल्ली  gi  प्रदेश

 प्रहलाद सय  राजस्थान

 Ho  बुधरीजें  इंडिया  sro  लि०  कोट्टायम  केरल

 दी  पंजाब  स्टेट  एण्ड०  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०  चण्डीगढ़  पंजाब

 10  म०  जसवन्त  राय  मनी लाल  एण्ड  पोस् टन जी  एफ०

 घड़ियाली  बम्बई  जम्मू  तथा  काश्मीर

 peeled

 लघु  उद्योग  क्षेत्र के  एककोंਂ  कीं  सधना  cafes  को  जा  रहीं  हैं  तथा  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।  राज्य  सरकारों  को  सूचित  कर  दिया  हैं  कि  विशेषत  यहीं  उपकरणों  के  orate

 या  कच्चे  माल  के  लिये
 बिदेशी  मुट्ठा  कंपित  हो  तो  कोई  बुरी  एकक  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  स्वीकृत

 न  किया  जाये
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 Fire  in  Seven  wittttary  Bogies  in  Allatiabad  Yard

 1342.  Shri  Lakhan  Lal  Kapoor:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fac:  that  the  striking  students  set  on  fire  the  seven  special  Military
 bogies  in  Allahabad  Yard  in  the  third  week  of  September,  1969.

 (0)  if  so,  whether  the  matter  has  been  enquired  iato  ;  and

 (c)  the  estimated‘  amount  of  loss:  suffered  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon) :
 (a)  to  (c)  No  Special  Military  bogie  was  set  on  fire  by  the  striking  students  during  the
 third  week  of  September,  1969.  However,  a  First  class  compartment  of  Military  Special,
 standing  in  troop  siding  in  Allahabad  Yard,  caught  fire  on  25-9  69,  in  which  a  Departmental
 Enquiry  by  Railway  Officers  was  held.  No  one  has  been  found  responsible.  The  damage
 is  estimated  at  Rs.  1,08,000/-.

 औद्योगिक  nese  जानो  करने  को  शक्तियां  प्रदान  किये  जाने  के  लिये  तमिलनाडु

 सरकार  का  अनुरोध

 1343.  भीं  मुहम्मद  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  सेवायें

 कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  ग्रौद्योगिकं  लाइसेंस  देते  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  से  कुछ  aa

 अधिकार मांगे  हैं  ;  भ्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रौद्योगिक  शांति  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  नसरुद्दीन  अला

 :  इस  सम्बन्ध  में  तमिलनाडु  सरकार  से  कोई  ग्रो पचा रिक  पत्राचार  नहीं  हुजरा  है  ।

 (a)  saa  ही  नहीं  उठता  |

 सिलाई  मदीन  उद्योग  के  लिए  लाइसेंसों  का  दिया  जाना

 1844.  sit  मुहम्मद  शरीफ  :  क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 कार्यों  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भविष्य  में  देश  में  सिलाई  अश्विन  उद्योग  को  लाइसेंस  के  बारे  में

 निराले  किया  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  बया  कारण हैं  ?

 औद्योगिक
 श्रांत  रिक

 व्यापार  तथा  समवाय-किये  मंत्री
 फखरुद्दीन  at

 :  हां  ।'

 (a)  विदेशी  स्वामित्व
 वाली

 कम्पनियों
 होरी  सिलाई  मशीनोंਂ  का  लाइसेंस  से  मुक्त  करेंगे

 का  लाभ  उठाते  हुए  सिलाई  की  मशीन  के  बनामे  को
 संयंत्र  स्थापित  करने  के  प्रयास  को  देखकर  यह

 मिक्स्ड  किया  गया  कि  इस  उद्योग  को  पुनः  उद्योग  तथा  195)

 के  भ्रन्तगंत  लिया  जाय े।
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 saetta  सदर  को  aor  करते  का  क रांची  में  मारो  इंजीनियरिंग  SUT  समूह  चका  केक  करन  का  के  a

 1345.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :  भी  भोगेन्द्र  का :

 श्री  जलावतन  :

 क्या  इस्पात  तथा  मारी  इंजी निर्वा रिग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रांची  में  भारी  इंजीनियरिंग  उद्योग  समूह  का  a  ह  है  1  |  निर्धारित  समय  सीमा  से

 बहुत  पीछे  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 उद्योग  समूह  के  निर्माण  कार्य  को  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चख  :  से

 है बी  इंजीनियरिंग  रांची  के  तीन  कारखानों  में  से  भारी  मशीनें  बनाने  तथा  भारी

 मशीनी  श्रौजार  बनाने  के  कारखाने  एकाध  छोटे  मोटे  उपकरणों  के  लगाने  को  छोड़  कर  प्रायः  qz

 हो  गए  हैं  ।  फाउण्ड्री  फौज  कारखाना  भी  लगभग  पुरा  हो  गया  है  सिवाय  एक  6000  टन

 प्रेस  के  जिसके  1971  में  लगाये  जाने  की  श्रद्धा  इस  कारखाने  के  निर्माण  में  देरी  मुख्यतः

 पाइल  फाउण्डेशन  के  कारण  हुई  जो  कि  बाद  में  आवश्यक  समझा  गया  ।  उपकरणों  की  सप्लाई  के

 साथ-साथ  काम  पुरा  करने  की  गति  में  तेजी  लाने  के  हर  सम्भव  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  |

 प्रौद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्रालय  में  महत्वपूर्ण

 पदों  पर  तकनीकी  व्यक्तियों  की  नियुक्ति

 क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय 1346. st  fao  go  मुर्ति

 कायें  मंत्री  यह  बाने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सिविल  अ्रधिक। रियों  द्वारा  उनके  मंत्रालय  का  समस्त  प्रबन्ध  किये

 जाने  के  कारण  वहां  नियंत्रण  तथा  विनियमन  का  प्रभाव  है
 ;  जैसा  कि  प्रशासन  सुधार

 आयोग  ने  का  है  ;

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  में  सर्वोच्च  पदों  पर  तकनीकी  व्यक्तियों को  नियुक्त

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 (7)  यदि  तो  इसके  बया  काररा हैं  ?

 औद्योगिक
 श्रांत  रिक

 व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 agua  :  नहीं  ।  प्रशासनिक  सुघार  श्रायोग  ने  ऐसा  कोई  विवरण  नहीं  तैयार  किया  है  |

 ate  तकनींकी  तथा  अन्य  कर्मचारियों  को  मंत्रालयों  के  उच्च  पदों  पर  यासीन
 करने  के  मामले  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  हरनेक  सिफ़ारिशों  की  हैं  ये  भारत  सरकार  के

 विचाराधीन  हैं  ।
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 औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  में  नियन्त्रण  तथा  विनियमन  काय  क्षत्र  का  विस्तार

 करने  का  लक्ष्य

 1847.  श्री  मि०  go  मति  :  क्या  प्रौद्योगिक  भ्रांत रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति  सम्बन्धी  समिति  ने  नियंत्रण

 तथा  विनियमन  कायें  क्षेत्र  का  बिस्तार  करते  तथा  अधिक  नियंत्रण  ग्रामीण  प्रायोजन  की  सिफारि दा

 की

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 :  से  औद्योगिक  नीति  संकल्प  तथा  पंचवर्षीय  योजना  के  समाजिक  ax

 भ्रामक  लक्ष्यों  की  अप्रभावी  उपलब्धि  के  हेतु  प्रौद्योगिक  लाइसेंसीकरण  नीति  की  जाँच  समिति

 ने  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  नीति  में  कुछ  संशोधनों  की  सिफारिश  की  है  समिति  ने  सिफारिश  की  है

 कि  एक  ate  महत्वपूर्ण  उद्योगों  का  एक  समुदाय  होता  चाहिये  जिनके  लिए  बृहत  योजन  बनानी

 चाहिए  तथा  लाइसेंसीकरण  को  एक  ग्रावश्यक  उपकरण  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाना  चाहिए  तथा

 दूसरी  we  प्रतिबन्धों  ate  areal  का  क्षेत्र  है  जिसमें  विलासिता  को  वस्तु प्र ों  का  उत्पादन  को

 निरुत्साहित  करना  तथा  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  विकास  करना  श्र  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  उद्योगों

 को  विकारों  करना  इनके  मध्य  बड़ा  मध्यम  क्षेत्र है  जिसमें  लाइसेंसी  करणा  का  चलना  बड़े

 झौद्योगिकों  द्वारा  तथा  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  एककों  की  स्थापना  को  रोकने  के  लिए  aaa

 निषेधक  उपकर  हैं  ।  थे  तथा  समिति  की  अन्य  सिफारिश  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  तथा  इन  पर

 लिए  गये  fata  शीघ्र  ही  घोषित  कर  दिये  जायेंगे  ।

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्रालय  राज्यों  में

 उसके  cara  श्ञासी  निकायों  में  सर्दी  का  प्रयोग

 1343,  at  नारायण  स्वरूप  शर्मा :  सपा  औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा

 समवाय  काय  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दी  भाषा-भाषी  राज्यों  तथा  गुजरात  कौर  महाराष्ट्र  में  उनके  मंत्रालय  के

 तथा  उनके  मंत्रालय  के  ग्रोथ  स्वायत्तशासी  निकायों  के  कितने  कार्यालय  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  कार्यालयों  में  सम् पू रां  aia  हिन्दी  में  किया  जाता  है  कौर  दोष

 क्ार्ालयों  में  कार्य  हिन्दी  में  किये  जाने  की  कब  तक  सम्भावना  है  ;

 महाराष्ट्र  के  साथ  सम्पूर्णा  पत्र  व्यवहार  हिन्दी  में  कब्र  तक  प्रारम्भ  करने  का  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  हिन्दी  भाषा-भाषी  राज्यों  में  तथा  गुजरात  शौर
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 महाराष्ट्र  में  उनके  मंत्रालय  के  प्रत्येक  कार्यालयों  aa;  उनके  awa  के  ata  श्वयत्तदासी

 निकायों  में  एक  टाइपिस्ट  तथा  एक  अनुवादक  निश्वुक्त्र  करने  का  है  ;  शौर

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  सौर  यदि  द  सरकार

 का  विचार  हिन्दी  ara  किस  प्रकार  करने  का  है  ?

 धोदयोगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  स्त्री  फखरुद्दीन  झलो

 :
 से  ()  सूचना  इक्ट्ठी  को  जा  रहो  है  ate  सभाप्पटल  पर  रख  दो

 जायेगी

 Use  of  Hindi  in  Offices  of  Ministry  of  Law  and  Social  Welfare  and
 its  Autonomous  Bodies  in  States

 1349.  Shri  Narain  Swarup  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Wel-

 fare  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  offices  of  his  Ministry  and  of  the  autonomous  bodies  under  his

 Ministry  in  the  Hindi  speaking  States  and  Puujiab,  Gujarat  and  Maharashtra  ;

 (b)  the  number  out  of  them  in  which  the  entire  work  is  being  carried  on  in  Hindi

 and  the  time  by  which  the  work  in  the  remaining  offices  is  likely  to  be  carried  on  in

 Hindi.

 (c)  the  time  by  which  his  Ministry  proposes  to  start  the  entire  correspondence  with
 the  Hindi-speaking  States  and  Gujarat,  Punjab  and  Maharashtra  in  Hindi  :

 (d)  whether  Government  propose  to  appoint  one  typist  and  one  translator  in  each  of
 the  offices  of  the  Ministry  and  in  the  autonomous  bodies  under  his  Ministry  in  the  Hindi-
 speaking  States  and  Punjab,  Gujarat  and  Maharashtra  ;  and

 (e)  if  so,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  done  and,  if  not,  the  manner  in  which
 Government  propose  to  dispose  of  the  Hindi  work  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social
 Welfare  (Shri  M.  Yunus  Saleem)  :  (a)  The  Department  of  Legal  Affairs,  Ministry  of  Law  has
 one  of  its  Branch  Secretariats  located  at  Bombay  (Maharashtra).  The  Income-tax  Appellate
 Tribunal,  a  subordinate  office  of  the  Ministry  of  Law,  has  its  headquarters  at  Bombay.
 Benches  of  the  Tribunal  are  also  located  in  Hindi-speaking  States  at  Allahabad,  Patna  and
 Indore  and  in  the  Union  territory  of  Delhi.  Benches  of  the  Tribunal  are  also  located  at
 Ahmedabad  and  Chandigarh.  There  are  no  autonomous  bodies  functioning  under  the
 Ministry  of  Law.

 (b)  In  none  of  the  offices  mentioned  at  (a)  above  is  the  entire  on  in  Hindi.  It  is
 not  likely  that  the  entire  work  in  any  of  these  offices  will  be  carried  on  in  Hindi  in  the  near
 future.

 (c)  Instructions  have  been  issued  to  all  officers  ond  staff  in  the  Ministry  of  Law  that
 Hindi  should  be  used  in  all  correspondence  with  the  Hindi-speaking  States,  namely  Bihar,
 Haryana,  Madhya  Pradesh,  Rajasthan  and  Uttar  Pradesh  and  the  Union  territories  of  Delhi
 and  Himachal  Pradesh.  This  procedure  will,  however  not  apply  for  the  time  being  to  D.O.
 letters,  communications  involving  Statuiory  and  legal  matters  and  circular  letters  which  are
 addressed  to  State  Governments  and  the  Union  territories.  As  regards  the  Inome-tax
 Appellate  Tribunal,  no  time-limit  can  be  fixed  with  regard  to  the  use  of  Hindi  for  corres-
 pond:nce  with  the  Hindi-speaking  States  as  all  proceedings  in  the  Supreme  Court  and  High
 Courts  are  in  the  English  language  and  appeals  are  filled  in  man  y  cases  to  these  Courts
 against  the  decisions  of  the  Tribunal.  The  official  lauguage  of  the  Tribunal  continues  to  bo
 English  according  to  the  Income-tax  (Appellate)  Tribunal  Rules,  1963.
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 There  is  no  proposal  to  start  correspondence.  in  Hindi  with,  the.  of  the
 States  of  Gujarat,  Punjab  and  Maharashtra.

 (d)  No,  Sir.

 (e)  The:  Hindi  work  of  the  offices  of  the  Ministry  of  Law  in  Hindi-speaking  States

 Hindi.
 willbe.  carried  on  by  the  existing  staff  in  those  offices.  who.  possess  sufficient  knowledge  of

 Recruitment  of  Works  Mistries  in  Engineexing  Department  by  Railway  Administration
 instead  of  by  Railway  Service  Commission

 1350.  :  Shri.  Bansh  Narain.  Singh
 Shri  Hukam  Chand:  Kachwai  :

 Will.  the,  Minister  of  Railways  be.  pleased  to  state. :
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  work  relating  to  regular  recruitment  of  Works

 Mistries  in  the  Engineering  Department  was  handed ,  over  to  the  Railway  Adminis  tration
 from  the  Railway  Service.  Commission  vide  Railway  Board  letter  No.  E  56-RC/1/45)  3,  dated
 the  14th  March.  1956  ;

 -(b),  whether  it  is.also  a  fact  that  Work  Mistries  are  recruited  from  open  line  in
 Works  and  Survey  Department  for  construction  scheme ;

 (c)  whether  it  is  further  a  fact  that  many  Works .Mistries  .Secruited  temporarily  by
 Divisional  Officers  and  Administrative.  Officers.  for  the  Construction  Scheme  were  posted  on toa
 other  junior  posts  under  economy  drive  in  1966-67  ;

 (d)  if  so,  the  number  thereof ;  and

 (6)  whether  Government  have  under  consideration  a  proposal  to  give  same  benefits
 to  Works  Mistries  recruited  on  regular  basis  by  the  Divisional  Officers  vide  Railway  Board
 letter  No.  E(NG)  I/67-RE-1/22,  dated  the  2nd  May,  1968  as  are  given  to  those  recruited  by

 the  Railway  Service  Commission  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)
 (a)  to  (6).  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha

 Use  of  Hindi  in  Department  of  Social  Welfare  and  its  Offices  in  States

 1351.  Shri  Ram
 Swarup  Vidyarthi :  Will  .the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare

 be  pleased  to  state :
 (a)  the  umber  of  offices.  of  the  Department  of  Social  Welfare  and  the  autonomous

 bodies  under  _the  Department  in,  the  Hindi-speaking  States  and  Punjab,  Gujarat  and
 jaharastra  ;

 (b).  the  aumber  out  of  them  in  which  the  entire  work is  being  carried  on  in  Hindi
 and  the  time  ‘by  which  the:  work  in  the  remaining  Offices  is  likely  to  be  carried  on  in
 Hindi ;

 (c)  the  time  by  which  the  Department  of  .  Social  Welfare  propose  to  start  the  entire
 correspondence  with  the  Hindi-speaking  States  and  Gujarat,  Punjab  and  Maharashtra  1 in
 Hindi ;

 (d)  whether  Government  propose  to  appoint  one  Typist  and  one  Translator  in  each
 of  the  offices  of  the  Department  and  the  autonomous  bodies  under  his  Ministry  in  the
 Hindi-speaking  States  and  Punjab,  Gujarat  and  Maharashtra ;  and

 (e)  if  so,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  done  and,  if  not,  the  manner  in  which
 Government  propose.  to  dispose  of  the:  Hindi  work
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social

 Welfare  (Dr.  (Smt.)  Phulrena  Guha)  :  (a)  Seven.

 (b)  None  of  the  offices  have  adopted  Hindi  for  their  entire  office  work.

 (c)  No  time  limit  can  be  fixed  as  yet  for  the  complete  change  over  to  Hindi.  How-

 ever,  all  communications  received  in  Hindi  are  replied  to  in  Hindi  by  the  Department  as  far

 as  possible.

 (d)  and  (e).  Consideration  of  such  proposal  depends  upon  the  volume  and  quantum
 of  work  in  each  office  under  question.  Whenever  the  volume  of  work  will  demand,  appoint-
 ment  of  requisite  staff  will  be  considered.

 Use  of  Hindi  in  Offices  of  Hindi  in  Railway  Ministry  and  its  Autonomous  Bodies

 in  Hindi-Speaking  States

 1352.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  number  of  offices  of  his  Ministry  and  of  the  autonomous  bodies  under  his

 Ministry  in  the  Hindi-speaking  States  and  punjab,  Gujarat  and  Maharashtra  ;

 (b)  the  number  of  them  in  which  the  entire  work  is  being  carried  on  in  Hindi
 and  the  time  by  which  the  work  in  the  remain‘ng  offices  is  likely  to  be  carried  on  in
 Hindi  ;

 (c)  the  time  by  which  his  Ministry  proposes  to  start  the  entire  correspondence  with
 the  Hindi-speaking  States  and  Gujarat,  Punjab  and  Maharashtra  in  Hindi  ;

 (d)  whether  Government  propose  to  appoint  one  typist  and  one  translator  in  each

 of  the  offices  of  the  Ministry  and  the  autonomous  bodies  under  his  Ministry  in  Hindi-

 speaking  States  and  Punjab,  Gujarat  and  Maharashtra  ;  and

 (४)  if  so,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  done  and,  if  not,  the  manner  in  which

 Government  propose  to  dispose  of  the  Hindi  work  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 (b)  In  no  Railway  office  is  the  entire  work  carried  on  in  Hindi  as  yet.  Based  on

 general  policy,  steps  have  been  taken  for  introducing  Hindi  in  Railway  Offices.  It  is  not,
 however,  possible  to  indicate  the  time  by  which  the  entire  work  in  Railway  offices  will  be
 carried  cn  in  Hindi.

 (c)  Based  on  a  directive  from  the  Ministry  of  Home  Affairs,  instructions  have  been
 issued  to  all  sections  of  this  Ministry  that  all  originating  correspondence  (except  D.  O.
 letters  and  letters  and  circulars  relating  to  technical  and  legal  matter)  issued  to  the  State
 Governments  of  Uttar  Pradesh,  Bihar,  Madhya  Pradesh,  Rajasthan  and  Haryana  and  to  the
 Administrations  of  the  Union  Territories  of  Delhi  and  Himachal  Pradesh,  who  have  adopted
 Hindi  as  their  official  language,

 should  be  sent  in  Hindi.

 (d)  and  (e).  Translators  and  Hindi  Typists  have  already  been  provided  in  the
 Ministry  of  Railways,  Zonal  Railway  Headquarters  and  most  of  the  Divisional  Offices.  The

 question  of  appointing  translators  io  Divisional  Offices  where  no  arrangements  have  been
 made  for  translation  work  so  far,  is  under  consideration.

 Use  of  Hindi  in  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering  and  its  Autonomous
 Bodies  in  States

 1353.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engi-
 neering  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  offices  of  his  Ministry  and  of  the  autonomous  bodies  under  his
 Ministry  in  the  Hindi-speaki  g  States  and  Punjab,  Gujarat  and  Maharashtra  ;

 129



 4  1891  (erm)  लिखित  उत्तर

 the  number  of  offices  in  which  the  entire  work  is  being  carried  on  in  Hindi
 and  the  time  by  which  the  work  in  the  remaining  offices  is  likely  to  be  carried  on  in
 Hindi

 (c)  the  time  by  which  his  Ministry  proposes  to  start  the  entire  correspondence  in
 Hindi  with  the  Hindi-speaking  States  and  Gujarat,  Punjab  and  Maharashtra

 (d)  whether  Government  propose  to  appoint  one  typist  and  one  translator  in  each  of
 the  offices  of  his  Ministry  and  the  autonomous  bodies  under  his  Ministry  in  the  Hindi-

 speaking  States  and  Punjab,  Gujarat  and  Maharashtra ;  and

 (e)  if  so,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  done  and,  if  not,
 _the

 manner  in  which
 Government  propose  to  dispose  of  the  Hindi  work  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri  K.  C

 Pant)  (a)  There  is  no  subordinate  office  of  this  Ministry  in  any  of  the  Hindi-speaking
 States  or  in  Punjab,  Gujarat  and  Maharashtra  There  are,  however  four  public  under-

 takings  in  Hindi-speaking  States  under  the  control  of  the  Ministry

 (b)  to  (e)  is  being  collected  and-  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House

 (c)  This  is  already  being  done

 रेलवे  के  कायथ  संचालन  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  को  सिफारिश

 1354.  श्री  मंगलाथु  मा डोम
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  19  1969  के  म्रतारांकित  प्रदान

 संख्या  4098  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  कार्य  संचालन  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  प्रयोग  का  प्रतिवेदन  अब

 तक  सरकार  को  पेश  किया  जा  चुका  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या
 है  प्रौढ़  सरकार  द्वारा  कितनी  सिफारिशों  को

 कार्यान्वित  किया  गया  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  गोविन्द  नहीं  ।

 sma  ही  नहीं  उठता  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड

 1355.
 sit  go  कु०  तापड़िया

 att  नन्द  कुमार  सोमानी

 क्या  इस्पात  तथा  मारो  इंजीनियरिंग मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  हिन्दुस्तान  स्टोल  लिमिटेड  को  ad  1968-69  में  कुल  कितना  लाभ  हुआ  waar

 हानि  हुई

 प्रत्येक  कारखाने  के  उत्पादन  क्षमतानुसार  उत्पादन  की  प्रतिशतता  तथा  प्रत्येक

 कारखाने  में  नष्ट  हुए  जन  घण्टों  सहित  लाभ  अथवा  हानि  के  ग्रांकड़े  क्या  हैं  ;  ate

 ag  1969-70  के  लिये  उत्पादन  श्र  लाभ  के  क्या  धाकड़  निर्धारित  किये

 गये  हैं
 ?
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 इस्पात  तथा  भारीं  इंजीनिर्यारग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  ):

 wiz  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  को  1968-69  के  वर्ष  में  695  करोड़  रुपये  का

 क्लास  के  लिए  तथा  275  करोड़  सरकार  से  लिए  गये  कर्ज  पर  ब्याज़  के  लिये  निकाल

 कर  कुल  399.  117.0  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  ।  इसका  कारख़ाना  वार  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  ॥

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  39.7  करोड़  रुपये

 भिलाई '  इस्पात  संयंत्र  113.6  करोड़  रुपये

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  173.7  करोड़  रुपये

 एलाउड  इस्पात  dia  68.3  करोड़  रुपये

 at  1968-69  में  सिलाई  तथा  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्रों  में  कम्पनी  द्वारा  निर्घारित

 लक्ष्यों  105.6  93.8  प्रतिशत  तथा  102.9  प्रतिशत  इस्पात  पिण्डों  का

 उत्पादन  ब्रा  ।  इस  वीं  हड़तालों  are  बंदों  के  कारण  सबसे  ज्यादा  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  कों

 हानि  हुई  है  ।  यह  हानि  लगभग  524900  श्रम  घंटे  की  है  ।

 हालाकि  कर्म्पेंनी  ने  चॉल  '  वित्तीय  वर्ष  में  उपान  ote  प्रेषरा' को को  एक  लक्ष्य

 निर्घारित  किया  तथा  उसके  ग्रा धार  पर  किये-परिणाम  का  अनुमान  लगाया  था  परन्तु  यथा

 उपलब्धि  ale  वर्ष  के  देय  भाग  के  लिए  म्रवुमात  के  qratey  पर  इन  लक्ष्यों  ate  अनुमानों  का

 संशोधन  किया  जा  रहा है  ।

 Development  of  Sanawad  Station  on  Indoré-Khandwa  Line  (Western'  Railway)

 1356...  Shit?  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  action  being  taken  by  Government  to  develop  Sanawad  Station  on  the  Indore-
 Khandwa  line,  whose  population  has  now  increased,  and  for  providing  there  Waiting  Rooms

 and  other  passenger  amenities  and  also  making  afrangements  for  providing  water  for  engines  ;
 and

 (b)  whether  Government  have  given  any  orders  to  the  10681  Municipal’  Committee  in
 connection  with  making  arrangements  to  provide  water  there  for  engines  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :
 (a)  There  are  no  proposals  for  further  development  |: ह #  Satiawad.  Thé  existing  amenities
 at  this  station  are  considered  adequate  and  there  is  no  need  for  watering  of  engines  at  this
 Station.

 (b)  Does  not

 Development  of  Factories  Mauufacturing  Tyres

 1357.  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the )  Minister  of  Industrial  Development,  Internal
 Trade  and  Company  Affairs  bé  pleased  to  st  ate  :

 (a)  whether  any  instructions  have  been  given  to  the  foreign  companies,  engaged  in  the
 development  of  factories  manufacturing  tyres,  to  the  effect  that  they  should  import  machi-
 nery  from  Rupee-Currency  countries  ;

 (b)  whether  Government  are  considering  a  proposal  to  gran  11६... t  lice  nces  to  the  new Indian  companies  for  the  development  of  these  factories  ;  and
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 (c)  whether  Government  are  contemplating  to  withdraw  the  licences  given  to  foreign

 compan  es  and  grant  them  to  Indian  firms  or  take  over  the  foreign  companies  in  case  they

 do  not  import  machinery  from  rupee-currency  countries  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs

 (Shri  F.  A.  Abmed)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  No,  Sir.

 Amount  earmarked  for  Development  of  Tyre  Manufacturing  Companies

 1358.  Shri  Shashi  ‘Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal

 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  in  crores  of  rupees  which  have  been  earmarked  by  Government  for

 licences  in  respect  of  the  development  of  the  tyre-manufacturing  companies  ;

 (b)  the  number  of  foreign  companies  out  of  the  tyre-manufacturing  companies  ;  and

 (c)  the  amount in  respect  of  which  Government  have  issued  orders  to  import
 machinery  from  the  rupee-currency  area  out  of  the  total  amount  of  licences  earmarked  for
 the  development  of  tyre-manufacturing  companies  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company  Affairs
 ‘Shri  A.  Ahmed)  :  (a)  No  specific  amount  has  been  earmarked  for  development  of  tyre-
 manufacturing  companies  as  such.

 (b)  Foreign  capital  participation  is  more  than  50%  in  four  of  the  प्राट्ना।घाध िए पान
 ing  companies.

 {c)  Does  not  arise,  in  view  of  answer  to  part  (a).

 Manufacture  of  Small  Tractors

 1359.  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal
 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  ‘state  :

 (a)  the  action  being  taken  by  Government  with  regard  to  the  manufacture  of  small
 tractors  ;

 (b)  the  number  of  small  tractors  to  be  required  durlng  the  Fourth  Year’  Pl  an
 as  estimated  by  Government  ;  and

 (८)  the  number  of  new  licences  being’  issued  by  Government  to  meet  the
 requirement  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,
 :  Internal  Trade  and  Company  Affairs

 (Sbri  F.  A.  Ahmed):  (a)  and  (c).  In  order  to  encourage  the  speedy  establishment  of  ad-
 ditional  production  capacity,  the  tractor  industry  has  been  exempted  from  the  licensing  pro-
 visions  of  the  Industries  (Development  and  Regulation)  Act,  1951  with  effect  from  7.2.1968.
 Following  this  decision  a  number  of  schemes  for  the  manufacture  of  tractors  has  been
 approved.  Three  of  these  schemes  which  relate  to  the  manufacture  of  small  tractors  account
 for  a  capacity  of  22,000  Nos.  per  annum.  The  Governmet  have  also  under  consideration  a
 proposal  to  undertaké  the  manufacture  of  a  20  HP  tractor  (12,000  Nos.  per  arihum)  by
 utilising  the  spare  capacity  available  in  some  of  the  public  sector  undertakings,

 (b)  The  Department  of
 Agriculture

 .estimated  that  the  total  requirement  of
 small  tractors  during  the  Fourth  Plan  period  will  be  103,000  Nos.
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 रेखांकित  रेलवे  ट्रंक  पर  जवानवाला  दाहर  स्टेशन  का  निर्माण

 1360.  श्री  हेम  राज  :  क्या  रेलवे  मंत्री  22  1969  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या

 303  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जवानवाला  शहर  स्टेशन  का  इसके  विमान  स्थान  से  हटाकर  रेखांकित

 रेलवे  ट्रेक  पर  निर्माण  करने  का  कोई  fata  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  किया  जायेगा  ?

 बिधि  तथा  समाज  wearer  पौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 कांगड़ा  घाटी  में  ate  बाँध  के  सितारा  के  कारण नथा  सरेखरण

 1361.  शी
 हेम

 राज  :
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कांगड़ा  रेलवे  का  पौंग  आंध्र  के  निर्माण के  कारण  किये  जाने  वाला  तथा

 सरे खरा  को  पुरा  कर  दिया  गया  है  ;

 इसकी  लम्बाई  क्या  होगी  झर  इसपर  कितने  तथा  कौन  से  aa  बनाये  जायेंगे

 git  प्रत्येक  के  बीच  कितनी  दुरी  होगी  ;  कौर

 क्या  किसी  रेलवे  स्टेशन  को  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त

 हुए  हैं  श्र  यदि  तो  वे  क्या  हैं  ate  सरकार  द्वारा  उन  पर  कया  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 विधि  तथा  समाज  किनारा  और  रखने  मंत्री  गोविन्द  :  पौंग  शाम  के

 निर्माण  के  जवांवाला  शहर  कौर  गुलेर  स्टेशनों  के  बीच  रेल  पथ  के  मार्ग  परिवर्तन  के  लिए

 पहले  ही  अंतिम  रूप  से  मागं-निर्धारण  किया  जा  gar  है  |

 वास्तविक  art  परिवर्तन  लगभग  28  किलोमीटर  लम्बा  होगा  ।  परिवार  मार्ग

 कलाएँ

 के  स्टेशन  तथा  उनकी  स्टेशन  दरी  इस  प्रकार  है

 क्रम  स०  स्टेशन  स्टेशन  दूरी
 थ  ल्‍

 जवां वाला  दहर

 7.791  कि०  मी ०

 नगरोटा  सूचियां  12,691  कि  मी ०

 नागपुर  5.792  कि०  मी०

 5  TAT  5.319  fo  मी ०
 ter  erat  tert,

 वर्तमान  स्टेशन  हैं  ।
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 जवांवाला  शहर  स्टेशन के  स्थान  परिवर्तन  के  विरुद  शर  यदि  स्थान  परिवर्तन

 a ग्रावश्यक  @  तो  उसे  पी०  डब्ल्यू०  डी०  र्स्ट  हाउस  के  पास  बनाने के  लिये  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  थे
 ।  aa  यह  निक्षेप  किया  गया  है  कि  स्टेशन  को  मौजूदा  स्थान  पर  हो  रहने

 दिया  जाये  |

 उत्तरो  रेलवे  के  काँगड़ा  घाटी  सेक्शन  के  लिए  स्टेशनों  पर  बेघरों  के

 लिए  दंडों  का  निर्माण

 1362.  थ्री हेम  राज :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  विभाग  द्वारा  उत्तरी  रेलवे  के  कांगड़ा  घाटी  सेक्शन  के  किन  स्टेशनों  पर

 ञ के  निए  ast  का  विम  किया  गया  और  फिन  स्टेशनों  पर  नहीं  किया  गया

 है  ;  ate

 Ca)  बेंडर  शेड  का  विशेष  कर  बुनेर  कांगड़ा  नगरोटा  भगवान  तथा  पालमपुर

 स्टेशनों  पर  निर्माण  न  करने  के  क्या  कारा  हैं
 ?

 विघि  तथा  समाज  कल्याण  ale  रेलवे  मंत्री  (at  गोविन्द  :  रेलवे  द्वारा

 खोमचे  वालों  की  दुकानें  शक  उत्तर  रेलवे  के  कोड़ा  घाटी  खण्ड  के  केवल  रोपड़

 लाहक़  कौर  ज्वालामुखी  रोड  स्टेशनों  पर  ही  बनाये  गये  हैं  ।

 जिन  स्टेशनों  पर  रेलवे  द्वारा  खोमचे  वालों  की  शेड  नहीं  बनाये  गये  हैं  बे  इस

 मकार

 1  नूरपुर  रोड  7  सवाल सपना  19
 पालमपुर  पंजाब

 2  तलाशी  8  गुलेल  14  पंचमुखी

 लि  श 8  भरमार  कांगड़ा  मादर  15  बेजनाथ  पिरोला

 4  जवां वाला  शहर  10  समझौता  16  बैजनाथ  मन्दिर

 5  नूर  11  परोक्ष  17  सहज

 6  जगतपुर  12  सुला  पंजाब  18  जोगिन्दर  नगर

 गुलेर  स्टेशन  पर  रेढ़ी  द्वारा  बिक्री  करने  का  लाइसेंस  दिया  गया  है  जिससे  यात्रियों

 की  श्रावण्कतायें  पुरी  हो  जाती

 कांगड़ा  मन्दिर  स्टेशन  पर  खोमचे  द्वारा  बिक्री  की  कोई  माँग  नहीं  है  ।

 नगरोटा  स्टेशन  पर  खोमचे  वाले  की  दुकान  है  ।

 पालमपुर  पंजाब
 पर

 प्लेटफार्म  के  बाहर  खोमचे  वाले  का  एक  स्टाल  है  जो  खोमचे  के

 ठेकेदार  ने  बनाया  है  ।
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 Strength  of  Staff  at  Jawanwala  Shabr  (Northern..Railway)

 136°.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  strength  of  staff  appointed  at  present  at  Jawanwala  Shahr  Station  (Northern
 Railway)  in  connection  with  the  construction  of  the  Beas  Dam  and  diversion  of  new

 Railway  line  of  Kangra  Valley  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  staff  is  sitting  idle  for  the  last  eight  months  because
 the  land  Acquisition  Officers  have  not  so  far  given  the  land  to  the  Railway  Department  to

 lay  the  Railyway  track  and  build  the  Railway  colony  :

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (d)  the  time  by  which  the  work  would  commence  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Me  non) ४

 (a)  33.

 (b)  No.  Although  the  land  required  for  the  proposed  realignment  of  t
 rack

 and

 bulding  railway  colony  has  not  yet  been  acquired  and  handed  over  to  Northero
 n  of

 the  staff  has  been  engaged  in  the  preliminary  work  required  before  the  actual  executio

 work  is  taken  in  hand.

 (c)  Does  not.  arise.

 (d)  The  actual  work  would  be  started  as  soon  as  the  land  for  the  proposed  realign-

 ment  and  building  railway  colony  is  acquired  and  handed  over  to  the  Northern  Railway.

 Railway  Crossings  Between  Talara  and  Jawanwala  Shabr

 1364.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  three  Railway  crossings  have  been  recently  constructed

 between  Talara  and  Jawanwala  Shahr  Railway  Stations  in  Kangra  Valley  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  Railway  employees  posted  there  and  the  amount  spent  ;

 (c)  whether  Government  propose  to  dismantle  the  Railway.  crossing  between  Talara

 and  Bharmar  and  to  construct  a  Railway  crossing  away  from  Bharmar  and  near  Jawanwala

 Shahr  Station  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  No  new  level  crossing  has  been  constructed  between  Jawanwala  Shahr  and  Talara

 stations  in  the  Kangra  Valley  Railway.  However,  2  ‘D’  class  level  crossings  (cattle  cross-

 ings)  have  been  upgraded  as  ‘C’  class  manned  One  existing  ‘C’  class  manned  with  one

 gate  keeper  has  also  been  provided  with  one  additional  gate  lodge.

 (b)  2  gate  keepers  has  been  posted  at  each  of  the  two  upgraded  level  crossings.  The
 total  estimated  cost  is  Rs.  43,678/-  approximately.

 (0)  and  (d).  Neither  the  Railway  has  any  proposal  to  do  so  nor  any  request  has
 been  received  from  any  patty.

 Setting  up  of  Industries  in  Public  sector  Daring  Fourth  Plan

 1365.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal
 Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state  ;

 (a)  the  names  of  the  States  where  the  Central  Government  propose  to  start
 industries  in  the  public  sector  during  the  Fourth  Five  Year  Plan  ;  and

 (b)  the  expenditure  likely  to  be  incurred  by  the  Central  and  State  Governments  ip this  regard  ?
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 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  -Trade  and  Company  Affairs

 (Shri  A.  Ahmed)  :  (a)  and  (b):  The  details  of  the  Ceutral  industrial  project  to.  be  set  up

 during  the  Fourth  Five  Year  Plan  are  indicated  on  pages  253-260  of  the  ‘Draft  Fourth  Five
 Year  Plan  Report’  brought  out  by  the  Planning  Commission.  The  amount  proposed  to  be
 invested  in  these  projects  is  also  indicated  therein.  Out  of  the  total  outly  of  Rs,  2350.43
 crores  provided  in  the  Draft  Fourth  Five  Year  Plan  for  industrial  and  Atomic  Energy
 projects  in  the  public  sector,  Rs.  2192.87  crores  will  be  in  the:Central  Sector  and  Rs,  157  56
 crores  in  States  and  Union  Territories.

 Non-Supply  of  Uniforms  to  244  Class  | है  Employees  of  Northern  Railway

 1366.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 refer  to  the

 reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4051  on  the  19th  August  1969  and  state  :

 (a)  the  reasons  for  not  providing  uniforms  to  244  Class  | 2 अ  employees  in  Northern
 Railway  ;  and

 (b)  by  what  time  Government  propose  to  provide  them  with  uniforms  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  The  figures  mentioned  in  the  reply  given  to  the  Unstarred  Question  No.  4051  on

 19-8-1969  are  categories  of  staff  and  not  the  number  of  staff.  They  are  not  provided
 uniforms  as  they  are  not  eligible  for  the  same  uader  the  extant  orders,

 (b)  Does  not  arise.

 Construction  of  New  Railway  Station  at  Sonai  on  Mathara-Hathras
 Metre

 Gauge  Section  (North  Eastern  Railway)

 1367.  Shri  Nihal  Singh  :
 Shri  Shiy  Charan  Lal  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  4016  on  the  19th  August,  1969  and  state  :

 (a)  the  number  of  officials  who  inspected  the  site  of  Sonai  Crossing  station  being
 constructed  on  the  Mathura-Hathras  Metre  Gauge  line  from  1967  to-date,  and  the  dates  on
 which  they  inspected  the  site,  the  places  surveyed  by  the  officials  for  the  construction  of  the
 building  of  the  station  and  the  difficulties  experienced  at  these  places  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  General  Manager  of  the  North  Eastern  Railway
 had,  during  the  1968  survey,  assured  the  Public  and  Legislators  of  that  area  that  the  station
 building  would  be  constructed  within  a  distance  of  2  furlongs  and,  if  so,  the  reasons  for  the
 change  of  site  ;  and

 (c)  whether  it  is  also  a  faet  that  four  Members  of  Parliament  had  sent  letters
 recommending  the  site  and  that  two  letters  have  been  deliberately  misplaced  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :
 (a)  The  site  for  locating  the  crossing  Station  was  checked  by  the  existing  maintenance

 staff  between  29.5.68  and  1.6.68.  Originally  the  site  surveyed  was  at  KM  328/6-7  which  is
 at  a  distance  of  2  56  kilome  res  from  the  existing  Sonai  station.  This  site  was  advantageous
 from  the  Railway  point  of  view  as  it  was  in  the  centre  of  Raya-Mursaa  block  section  and
 also  would  have  cost  less.  However,  since  the  local  people  of  the  area  pressed  for  provision of  additional  facilities  at  the  existing  station,  the  proposed  station  was  re-sited  at  a  distance
 of  1  KM  from  the  existing  Sonai  station  after  examining  alt  technical  and  other  aspects.

 (b)  No  specific  assurance  was  given  by  the  General  Manager  of  North  Eastern
 Railyway  during  his  routine  annual  inspection  in  March,  1968.
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 (c)  Letters  from  four  Members  of  Parliament  recommending  shifting  of  the  site  at  a

 These  have  not  been distance  of  2  furlongs  from  the  existing  site,  were  received.

 misplaced.

 Construction  of  New  Railway  Station  at  Sonai  on  Mathura-Hatbras  Metre-

 Gauge  Section  (North  Eastern  Railway)

 1368,  Shri  Shiv  Charan  Lal  :  Will  the  Ministe:  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  General  Manager  of  the  North  Eastern  Railway,
 Gorakhpur  had  made  an  inspection  in  1966  by  a  Special  team  in  regard  to  construction  of  a
 new  Railway  Station  at  Sonai  on  Mathura-Hathras  metre-gauge  section  ;

 (b)  if  so,  the  expenditure  incurred  by  Government  on  such  inspection  and  the

 strength  of  other  staff  that  accompanied  him  ;  and

 (c)  how  long  the  meeting  between  the  said  Railway  officials  and  the  public  as  well  as
 Legislators  in  this  regard  took  place  and  what  assurances  were  given  to  them  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :
 (a)  to  {c)  The  General  Manager  accompanied  by  a  team  of  Railway  officers  conducted  a
 routine  annual  inspection  of  the  section  Kasganj-Mathura  Cantt.  (in  which  Sonai  station  is
 located)  alongwith  other  sections,  in  March  1968.  No  additional  expenditure  was  incurred
 for  this  inspection.  During  this  inspection,  the  local  residents  of  the  area  represented  to
 the  General  Manager  that  Sonai  halt  should  be  converted  into  a  crossing  station  and  basic
 passenger  amenities  provided,  No  record  of  the  duration  of  the  discussion  has  been
 maintained.  No  specific  assurance  was  given  by  the  Railway  officials.

 केन्द्रीय  डिजाइन  तथा  इंजीनियरिंग  ब्युरो

 1369.  श्री  जना वे नव  :  श्री  घोरेदवर  कविता  :

 थी  भोगेन्दर का  :

 क्या  इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  डिजाइन  तथा  इंजीनियरी  ब्यूरो  को  ges  बनाने  के  लिए  सरकार  ने

 रूसी  सहयता  मांगी  है  ;

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  तथा  कितनी  सहायता  मांगी है  ;  कौर

 क्या  सोवियत  संघ  ने  इस  बारे  में  सहायता  देने  की  सरकार  की  प्रार्थना  को  स्वीकार

 कर  लिया है  ?

 इस्पात  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :

 हों  ।

 न्या ate  (7)  आजकल  मं  i  |  std  शौर  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  अधिकारियों  का
 एक  दल  areal  से  सोवियत  अधिकारियों  से  इ  स  सहयता  पर  की  राशि

 और  क्षेत्र  के  बारे  में
 बातचीत  कर  रहा  है  ।
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 बरनी  हाट  को  पूर्वोत्तर  सोमोती  रेलवे  के
 प्राग ज्योतिष पुर  स्टेशन  से

 मिलाने  का  प्रस्ताव

 1370.  श्री  सीरियाई  जब  पटेल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बरनीहाट  को  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  के  प्राग ज्योतिष पुर  स्टेशन  से  मिलाने  का

 प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  भीर

 क्या  इस  परियोजना  के  लिए  सर्वेक्षण  तथा  निर्माण  कार्य  का  प्रावधान  इस  बीच

 प्राप्त  हो  गया  दै  ate  यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  शौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  जी  नहीं  ।

 ate  सवाल  नहीं  उठता  ।

 निर्वात  उद्योगों  का  विस्तार

 1371.  of  पटेल  क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा

 समवाय  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  ने  भ्रनुरोध  किया  है  कि  निर्यात  उद्योग  के  विस्तार

 पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  ;  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उनके  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  फसरा्ट्रीन

 कौर  विदेश  व्यापार  मंत्री  द्वारा  लोक  सभा  में  19-11-1969  को

 तारांकित  set  स०  66  के  उत्तर  में  दिए  गये  वक्तव्य  की  शोर  ध्यान  श्रीकृष्ण  क्रिया  जाता है  ।

 यह  मामला  wat  भी  विदेश  व्यापर  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  झर  प्रभी  तक  इस  मंत्रालय  को

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।

 रेलवे  बोर्ड  के  अध्यक्ष  शौर  श्र्तर्राष्ट्रीय  विकास  एसोसियेदान  के  बीच  बातचीत

 1372.  श्री  सीरियाई  ज०  पटेल  :  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  बोर्ड  के  भ्रध्यक्ष  श्री  जी०  डी०  खंडेलवाल  की  श्रष्यक्षता  में  एक  प्रतिनिधि

 मंडल  की  प्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एसोसिएशन  के  अधिकारियों  के  साथ  हमारी  आयात  संबंधी

 झावश्यकताश्रों  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  के  बारे  में  बातचीत  हुई  थी  ;  कौर

 यदि  तो  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  शौर  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  जी  हां  ।

 550  लाख  डालर  के  ऋण  के  लिए  एक  करार  किया  गया  है  |
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 बम्बई  sit  कलकत्ता  जेसे  नज़रों  के  लिये  महानगर  ट्रांजिट  योजना

 1373.  श्री  मस रि भाई  wo  पटेल  :  क्या  रैली  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  बम्बई  ale  कलकत्ता  जैसे  महानगरों  के  लिए  प्रस्तावित  महानगर  ट्रांजिट

 यौवना  की  वित्तीय  ate  प्रशासनिक  कठिनाइयों  पर  विचार  किया  है  ;

 यदि  gi,  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  सरकार  बिचार  इस  उद्देश्य  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  है  ;  wt

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?

 fate  तथा  समाज  कल्याण  और  रेलवे  मंत्री  गोविन्द  :  कौर

 सरकार  द्वारा  इसके  वित्तीय  कौर  प्रशासनिक  फलितार्थ  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 महानगर  रेल  परि क्रो जवा कं  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  विषय  में  नीति

 सम्बन्धी
 निर्णय

 अभी
 लिया

 जाना  है
 ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  द्वारा  श्रजित  भूमि

 1374.  थी  भोगेन्द्र  :  क्या  इस्पात  तथा  मारो  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क
 कया  यह  सच  है  किं  इंजीनियरिंग  कारपारेशन  रांची  के  लिए  अजित  भूमि  का  एक

 भाग  खाली  पड़ा  है  तथा  नया  निर्माण  होने  तक  उस  भूमि  पर  खेती  हो  सकती  है  ;

 क्या  विस्थापित  हुए  स्थानीय  लोग  ag  मांग  कर  रहे  हैं  कि  उन्हें  अस्थायी  आधार  पर

 खेती  के  लिए  भूमि  दी  जाये  ;  शर

 (m7)  यदि
 ह  अबन्धक ों  की  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  के  लिए  श्रजित  की  गई  भूमि  में  से  लगभग  2000  एकड़  भूमि  इस

 समय  खाली  पड़ी  इसमें  से  800
 एकड़  waar  मकान  बनाने-दोनों  ही  कामों  के  लिए

 झ्नपयुक्त  है  ।  इस  खाली  क्षेत्र  को  बस्ती  के  विस्तार  तथा  सम्बद्ध  सुविधायें  के  लिए  काम  में

 लाया  जायेगा  |

 (#)  कुछ  समय  पहले  विस्थापित  स्थानीय  लोगों  ने  प्रार्थना  की  थी  कि

 के  काम  के  लिए  बन्दोबस्त  कर  fear  जाय  |
 इस  भूमि का  खेती

 संभावित  कानूनी  saa  ste  भावों  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन
 प्राथनाश्रों  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकाय
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 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  मैं  इंजीनियरी  सह  क्या  की  पदोन्नति

 1375.  थी  भोगेन्द्र  का  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (™)  कया  यह  सच  है  कि  हैवी  इंजीनियरिंग  रांची  में  कोई  वरीयता  सूची

 नहीं  बताई  गई  है  तथा  वरीयता  श्र  स्थायी  आदेशों  का  उल्लंघन  करके  पदोन्नति  की  गई  है

 जिससे  इंजीनियरी  सहायक  में  भारी  संतोष  पैदा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  के  लिए  ग्रानाई  मई  नीति  का  satay

 क्या है

 क्या  इंजीनियरी  सहायकों  ने  हैवी  इंजीनियरिंग  लिमिटेड  के  प्रधान  को  पदोन्नति

 तथा  फिर  चालन  शौर  आपत्तियों  के  सुनने  के  बाद  वरीयता  सुची  तैयार  करने  के  बारे  में  एक  ज्ञापन

 पेश  किया  है  जिसमें  6  968  के  ada  को  रद्द  करने  की  मम  की  गई  है  ;  शर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  :

 भारी  इंजीनियरी  के  सैनिक  सहायक  इंजीनियरों  की  वरीयता  की  सूची  तैयार  की

 जा  चुकी  है  परन्तु  कुछ  इंजीनियरों  द्वारा  वरीयता/पदोननति  के  मामले  को  न्यायालय  में  ले  जाए

 जाने  के  कारण  इसे  प्रकाशित  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।  क्योंकि  न्यायालय  ने  कंपनी  पर

 प्रतिम  निषेध  आज्ञा  लागू  कर  दी  है  जिसे  प्रभी  तक  हटाया  नहीं  गया  है  ।

 कम्पनी  के  व्यवस्थापकों  ने  निर्णय  किया  था  कि  जो  सहायक  इंजी  नियर  उत्पादन  को

 भ्र ति रिक्त  wear  जगहों  पर  कार्य  कर  रहे  है  और  जिनकी  नियुक्ति  अथवा  पदोन्नति  1

 1963  से  पहले  की  गई  है  यदि  वे  शरर  सब  भाँति  योग्य  हुए  तो  उन्हें  350-575  के  स्केल  में

 पदोन्नति  दी  जाय  ।  परन्तु  भाग  में  उल्लिखित  न्यायालय  द्वारा  लगाए  गए  निषेध  के  कारण

 यह  निकाय  कभी  तक  लागू  नहीं  हो  सका  हैं  |

 न्

 क्योंकि  असैनिक  सहायक  इंजीनियर  मामले  को  न्यायालय  में  ले  गए  ठ
 x

 जहां  वह

 भी  विकासशील  दै
 इसलिए

 कम्पनी  कोई  कायें वाहे  नहीं  क्र  सकी  है  |

 बिहार  के  आदिमजातीय  क्षत्रों  का  विकास

 1376.  श्री  भोगेन्द्र  क्या  परिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  26  1969  के

 भ्राता रां कित  wea  संख्या  5015  के  उत्तर  क॑  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  में  भ्रादिमजातीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  जानकारी  इस  बीच

 इकट्ठी
 कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  ;

 (a)  क्या  सरकार  का  विचार  भास् खण्ड  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कृषि  कया
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 सिंचाई  बोर्डों  के  ताथ  एक  सांविधिक  विकास  बोड़  का  गठन  करने  के  लिए  एक  विधान  लाने  का

 है  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग में  राज्य  मन्त्री

 श्रीमान  ।

 जब  श्री  हरिहर  सिंह  तथा  श्री  भोला  पासवान  शास्त्री  मुख्य  मंत्री  थे  तब  सरकार ने

 पुरे  छोटा  नागपुर  डिवीजन  तथा  भागलपुर  डिवीजन  के  संथाल  परगना  जिले  के  लिए  एक  कानूनी

 योजना  तथा  विकास  बोड़  को  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  था ।  श्री  हरिहर  सिंह  के

 मंत्रीमंडल  ने  ar  बोले  के  बारे  में  प्रस्ताव  तयार  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  की  स्थापना

 की  परन्तु  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  पर  विचार  करने  से  ga  ही  वह  मंत्रीमंडल  समाप्त

 हो  गया  था  !  उनके  बाद  के  मुख्य  मंत्री  श्री  भोला  पासवान  शास्त्री  ने  27  1969  को  राज्य

 विधान  सभा  में  अपनी  सरकार  के  छोटा  नागपुर  डिवीजन  तथा  संथाल  परगना  जिले  के  लिए  एक

 कानूनी  क्षेत्रीय  योजना  तथा  विकास  बोर्ड  को  स्थापित  करने  के  निश्चय  की  घोषणा  की  तथा

 उसके  कार्यों  तथा  भ्रघिकार-क्षत्रों  को  निर्धारित  किया  |

 तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  मामले  का  श्र  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 स्कूटरों  तथा  मोटर  साइकिलों को  कमी

 1377.  थी  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय

 मंत्री  य  ताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  स्कूटरों  तथा  मोटर  साइकिलों  की  श्रत्याघिक  कमी  है  ;

 क्या  कुछ  निर्माताओं  ने  उनके  बनाने  के  लिये  सरकार  से  पेशकश  की  है

 क्या  सामान्यतया  निर्मितियों  को  हतोत्साहित  किया  जाता  है  श्र  उन्हें  लाइसेंस

 नहीं  दिये  जाते  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक
 श्रांत  रिक

 व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  qe  फसलरुददी

 :
 यद्यपि  स्कूटरों  के  मामलों  में  मांग  कौर  सप्लाई  के  बीच  असंतुलन  है  लेकिन

 मोटर  | साइकिलों  के  मामले  में  ऐसा  कोई  श्रयुतंलन  नहीं  है  ।

 स्कूटरों  तथा  मोटर  साइकिलों  के  निर्माण  में  रुचि  रखने  वाली  पार्टियों  से  अनेक
 आवेदन पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 att  चुंकि  मोटर  साइकिलों के  निर्माण  के  लि
 प्रतिष्ठित  क्षमता

 स्थापित
 करने  की  कोई  गु  जाइए  नहीं  फिलहाल  मोटर  साइकिलों
 की  स्थापना  हेतु  लाइसेंस  मंज़ूर  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ate  इनके रि निर्माण  हेतु  पहले  प्राप्त  gu आवेदनों  को  xe  कर  दिया  है  ।  जहाँ  तक  स्कूटरों  का  सम्बन्ध  है  कि  सरक  र

 देश  में
 स्कूटरों

 के
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 निर्माण  के  लिए  ग्र ति रिक्त  क्षमता  स्थापित  करने  के  प्रश्न  से  संबंधित  सभी  पहलु प्र ों  पर

 युवक  विचार  कर  लेने  के  पश्चात  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँची  है  कि  देशी  डिजाइन  के  स्कूटरों  का

 निर्माण  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  परियोजना  स्थापित  करना  बेहतर  होगा  ।  तदनुसार

 सरकार  ने  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो  सरकारी  क्षेत्र  में  स्कूटरों  के

 उत्पादन  का  कार्यक्रम  तैयार  करेगी  ae  उपयुक्त  देशी  डिजाइन  के  बारे  में  उसे  परामर्श  देगी  ।

 सरकार  ने  यह  भी  निश्चय  किया  है  कि  यदि  कोई  गर-सरकारी  पार्टी  जो  पूर्ण  रूपेण  देश

 में  उपलब्ध  जानकारी  कौर  सामान  से  स्कूटरों  का  निर्माण  तत्काल  ही  करना  चाहती  है  उसे

 उसकी  ग्र नुम ति  दे  दी  जानी  चाहिए  ।  उसके  agar  सरकार  ने  एक  सार्वजनिक  विज्ञप्ति  जारी

 करके  रुचि  रखने  वाले  उद्यमियों  जो  पूरण  tay  देशी  जानकारी  शर  सामान  तथा  बगर  विदेशी

 सहयोग  के  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  तैयार  31-1-1970  तक  झ्रावेदन  पत्र  मांगे  हैं  ।

 उपयुक्त  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  गर  सरकारी  पार्टियों  से  स्कूटरों  के  निर्माण  हेतु

 पहले  प्राप्त  हुए  आवेदनों  जो  सरकार  के  पास  ग्रनि्णीति  रद  किग्रा  जा  रहा है  क्योंकि  oa

 में  विदेशी  सहयोग  सम्मिलित  है  ।

 रेल  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  बिलों  की  cf  की  प्रतिभूति  करना

 13  /  8.  श्री  श्रीचंद  गोयल :  क्या  tag  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  कि  रेलवे  कर्मचारियों  के  चिकित्सा  बिलों  की  उतनी

 राशि  की  प्रतिपूर्ति  की  जाये  जिनकी  कि  राय-व्यस्क  में  प्रति  व्यक्ति  इस  प्रयोजन  के  लिए  नियत

 की  गई  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 fafa  तथा  समाज  किनारा  wie  रेल  मंत्रो  गोविन्द  :  जी  नहीं

 चिकित्सा  खच  की  प्रतिपूर्ति  के  सम्बन्ध  में बत॑मान  नियम  ada  पर्याप्त  हैं  श्र

 इनमें  कोई  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 aa  के  श्रेणी  2  के  इंजीनियरी  पदों  के  लिये  चयन  पर  प्रतिबन्ध

 1379,  श्री  श्रीचंद  गोयल  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंजीनियरिंग  कर्मचारियों  के  चयन  पर  कोई  ऐसा  प्रतिबन्ध  है  कि  केवल

 करणा  के  बाद  ही  उनका  श्रेणी  2  के  पदों  के  लिए  चयन  किया  जा
 सकता  है  ;

 क्या  इंजीनियरिंग  विभाग  के  कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों  को  स्थायीकरण  में  10

 से  15  वर्ष  लग  जाते  हैं  :

 यदि  तो  क्या  इञ्जीनियरी  के  स्नातकों  के  मामलों  में  इस  प्रतिबन्ध  को  समाप्त

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ?
 ड्
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 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  और  रेल  मंत्री  गोबिन्द  :  जी  हाँ  ।

 कर्मचारियों  को  उनकी  वरिष्ठता  के  क्रम  में  स्थायी  किया  जाता  है  बात  जगहें

 उपलब्ध  हों

 झ्र  श्रेणी  || ह  में  चुनाव  के  लिए  पहले  स्थायी  होना  आवश्यक  जब  तक

 व  श्रेणी  में  स्थायी  न  तब  तक  Tot  ा  में  पदोन्नति  के  लिए  विचार  किये  के

 पात्र  नहीं  हैं  ।  यह  पदोन्नति  विधिवत  चुनाव  द्वारा  की  जाती  है  ।

 रेलवे  को  शरणी  2  की  सेवायों  के  लिपे  इंजी  नियति  स्नातकों  के  चयन

 1320  श्री  श्रीचंद  गोयल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हजारों  इंजीनियरी  स्नातक  रेलवे  में  ड्राफ्ट्समेन  के  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  :

 क्या  वरीयता  सूची  के  अनुसार  उनका  नम्बर  आने  तक  उन्हें  अणी  2  में  पदोन्नत

 नहीं  किया  जाता  ;

 ऐसे  स्नातकों  को  श्रेणी  2  के  पद  न  दिये  जाने  के  कया  कारण  हैं  जब  कि  aes  केन्द्रीय

 सरकारी  विभागों  में  समकक्ष  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  व्यक्तियों  को  स्वतः  पदोन्नति  मिल  जाती  है  ;

 शर

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 हन  ह चना  इकट्ठी विधि  तथा  समाज  कल्याण  शौर  रेल  मन्त्री  गोबिन्द  है
 की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सभी  विभागों  जिसमें  इंजीनियरिंग  विभाग  भी  शामिल है  केवल  WF

 स्थायी  कमंचारियों  को  श्रेणी  पव  में  शौर  फिर  में  पदोन्नति  के  लिए  पेनल  पर  रखा

 जाता  है  ।

 श्रेणी  ग्रा  में  छूने  जाने  के  लिए  स्थायी  होना  पहली  जरूरी  शर्ते  है  ।  जनर  तक  कि

 उन्हें  श्रेणी  गवा  में  स्थायी  नहीं  किया  जाता  तब  तक  वे  चुनाव  की  सीधी  कार्यवाही  द्वारा  sy  oft

 गा  में  पदोन्नति  के  विचारां  हकदार  नहीं  होते  ।

 श्रेणी  गा  के  कर्मचारियों  को  प्रोत्साहन  के  रूप  में  us  एम०  ako  ई०  परीक्षा  का

 भाग  पास  करने  पर  200  रुपये  का  नकद  पुरस्कार  ate  भाग  at  पास  करने  पर  दो  अ्रभ्रिम

 वेतन  वृद्धियाँ  पहले  ही  दी  जा  रही  हैं  ।

 Percentage  of  Grade  Posts  in  Categories  of  Telegram  Clerks/
 Train  Clerks  and  Commercial  Clerks  on  Western  Railway

 1381.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Shri  S.  S.  Kothari  :
 Shri  Onkar  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  Pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarreg Question  No.  7980  on  the  29th  April,  1969  and  state  :
 (a)  the  percentage  of  grade  posts  in  the  cat  SEIS ories

 of  Telegram  Clerks,  Train  Clerks,
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 Commercial  Clerks  and  others  on  the  Western  Railway  and  the  percentage  of  Ticket

 Collectors  and  Travelling  Ticket  Examiners  in  comparison  to  this  percentage  ;

 (b)  the  causes  of  the  anomaly  ;

 (c)  whether  Government  propose  to  remove  this  anomaly  and

 (d)  if  not.  the  reasons  therefor  ?

 The  Miaister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)
 (a)  A  statement  is  attached  [Placed  in  Library.  See  No.

 (b)  to  (0).  The  percentages  for  the  distribution  of  posts  in  the  higher  grades  of
 various  categories  of  staff  including  those  mentioned  in  part  (8).  णी  the  Question  have  been
 prescribed  keeping in  view  the  duties  and  responsibilities  to  be  undertaken  by  the  staff  of
 the  various  grades in  each  category.  As  the  duties  and  resposibilities  of  these  categories
 of  staff  are  quite  different  from  each  other,  uniform  percentage  cannot  be  made  applicable
 to  all  the  categories  of  staff.  Accordingly,  there  is  no  anomaly

 Ticketless  Travelling  on  Western  Railway

 1382  Sbri  Hukam  Chand  Kachwai  Shri  S.  Kothari
 Shri  Onkar  Singh

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  7980  on  the  279th  April,  1969  and  state

 (a)  the  number  of  passangers  detected  travelling  without  tickets  during  the  last  three
 years  on  the  Western  Railway  by  the  Clerks,  Students,  Vigilance  Department  and  other
 agencies  and  the  amount  realised  as  fine  from  the  said  passangers ;

 (b)  the  details  of  the  amount  realised  by  the  Travelling  Ticket  Examiners  from  the
 passangers  travelling  without  tickets

 (c)  the  expenditure  incurred  separataly  on  the  agencies  other  than  the  Travelling
 Tickets  Examiners  for  checking  the  tickets  and  whether  Government  are  satisfied  with  the
 expenditure  incurred  and

 (d)  if  not,  the  reaction  of  Goernment  in  regard  thereto  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)
 (a)  Number  of  passengers  detected  travelling  without  tickets  by  Clerks/Students/Vigilance
 Department  and  other  agencies  on  the  Western  Railway  during  1967  is  not  available.  During
 1968  and  1969  (Upto  September)  the  same  was  17534  and  10317  respectively

 Amount  collected  from  them  as  fare  and  excess  charges  during  the  years  was  Rs,
 91,781,  Rs.  85,048  and  Rs.  54,403  (Upto  September)  respectively

 (b)  The  amonnt  realized  by  the  T.Es.  from  Ticketless  passengers  during  the  same
 Period  was  Rs.  34.88.976,  Rs.  39,43,158  and  Rs.  29,78,364  (Upto  September)  respectively

 (८)  and  {d)  Expenditure  incurred  on  the  agencies  like  Students,  Volunteers  from
 Social  Service  Organisations  etc.  during  the  year  1967,  1968  and  1969  (upto  September)  was
 Rs.  Nil,  Rs.  4,184  and  Rs.  2,251  respectively.  These  figures  do  not  include  the  cost  of
 Vigilance  staff  utilised  for  ticket  checking  as  they  perform  various  other  duties  connected
 with  vigilance  work.

 The  expenditure  incurred  on  this  account  is  very  small  and  negligible  when  compared
 to  the  earnings.
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 Attendants  for  Passanger  Trains  on  Western  Railway

 1383,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Shri  S.  S.  Kothari  :

 Shri  Onkar  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  7980  on  the  29th  April,  1969  and  state:

 Western (a)  the  number  of  attendants  running  with  all  the  passenger  trains  on  the

 Railway  ;

 (b)  the  nature  of  duties  they  are  required  to  perform  and  whether  they  are  trained

 in  their  duties  ;

 (c)  the  particulars  of  their  duty  hours  and  their  scales  of  pay  and  allowances  ;

 (d)  whether  some  attendents  are  working  temporarily  at  present  and  if  so,  the

 number  of  days  for  which  work  is  assigned  to  them  during  a  month  ;  and

 (e)  whether  Government  have  received  some  complaints  regarding  the  various  types
 of  bungling  in  the  selection  of  temporary  employees,  and  if  so,  whether  Government  have
 taken  any  action  against  the  appointing  authorities  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  to  (e).  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Vigilance  Staff  to  Check  Ticketless  Travelling  on  Western  Railway

 1384,  Shri  Hakam  Chand  Kachwai  :  Shri  S.  5.  Kothari  :
 Shri  Onkar  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  7980  on  the  29th  April,  1969  and  state  :

 (a)  the  number  of  ticketless  travellers  apprehended  by  the  Western  Railway  Vigilance
 Staff  and  the  amount  spent  by  Railways  on  Vigilance  staff  so  far  ;

 (b)  the  number  of  complaints  received  by  the  Vigilance  Branch  so  far  against  the
 irregularities  of  Railway  staff  and  the  action  taken  by  Government  on  them  :

 (c)  whether  Government  have  received  complaints  against  the  staff  of  Vigilance
 Branch  also  and,  if  so,  the  number  and  the  nature  thereof  ;

 (d)  the  action  taken  by  Government  on  these  complaints  and  whether  some  other
 agency  has  also  been  maintained  to  look  into  them  ;  and

 (e)  if  so,  the  outlines  of  the  said  high-agency  and  its  opinion  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Meno  m):
 (a)  Checking  of  Passenger  Tickets  is  normally  done  by  the  Ticket-checking  staff.  Vigil  ance
 staff  do  such  checking  only  occasionally,  Information  regarding  the  number  of  ticketless
 travellers  apprehended  separately  by  the  Vigilance  staff  on  Western  Railway  is  not
 available.

 Expenditure  incurred  on  Vigilance  Staff  on  the  Western  Rail  way  is  approximately Rs.  5.60  lakhs  per  annum.

 (b)  to  (e).  Info  Saat rTmation
 House.

 is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
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 Withdcawal  of  T.  T.  Is.  from  All  Third  Class  Sleepers  on  Western

 Railway

 1385.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Shri  S.  S.  Kothari:
 Shri  Onkar  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  7980  on  the  29th  April,  1969  and  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  T.T.I.’s  work  is  being  taken  from  Attendants  after
 the  withdrawal  of  T.T.Is.  from  all  Third  Class  Slezpers  on  the  Western  Railway  ;  if  so,  the

 reasons  therefor  ;

 (01  the  amount  saved  so  far  by  Railways  thersby  and  the  number  of  T.Cs.  and
 T.T.Is.  affected  as  regards  their  future  promotions  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  recently  ta  uniform  of  T.T.Is.  on  the  Western
 Railway  was  changed  and,  if  so,  the  reasons  for  changing  the  colour  of  their  uniform  from
 white  to  Khakhi  ;

 (d)  the  particulars  of  uniforms  issued  to  various  categories  of  Railway  staff  including
 their  colours  and  periodicity  and  whether  such  uniforms  ace  got  stitched  in  bulk  ;  and

 (e)  whether  Government  have  received  complaints  of  discontent  among  staff  in  this

 regard  and,  if  so,  the  nature  thereof  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon):
 (a)  to  (e).  is  being  collected  and  will  b2  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 25  1969  के  21  qq  जनता  एक्सप्रेस  पर  हमला

 1386.  श्री  रा०  बर्मा  थ्री  नि०  र०  भास्कर  :

 at  सावन :  att  चेंगल  राया  नायडू
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  दिल्‍ली  से  चलने  वाली  21  अप  जनता  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  पर

 25  1969  को  एक  हिसात्मक  भीड़  द्वारा  हमला  किया  गया  था  जिसमें  कई  यात्री

 मारे  गये  थे  ;

 (a)  यदि  तो  कूल  कितने  यात्री  भारे  गये  तथा  जमी  हुए  ;  कौर

 क्या  मारे  गये  व्यक्तियों  के  परिवारों  प्रिया  घायल  व्यक्तियों  को  कोई  प्रतिकर  दिया

 गया  था ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  शौर  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  :  कौर

 25  1969  की  दाम  को  पश्चिम  रेलवे  के  भ्रम्लियासन  स्टेशन  पर  भीड़  द्वारा

 31  श्री  जनता  एक्सप्रेस  पर  हमला  करने  के  फलस्वरूप  12  safes  घायल  हो  गये  थे  जिनमें  | ॥ |  की

 मृत्यु  हो  गयी  |

 जी  नहीं  ।
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 Manufacture  of  Engines,  Passenger  Coaches  and  Wagons  for  Narrow

 Gauge  Lines  of  Indian  Railways

 1387.  Sbri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state

 (8)  the  arrangement  made  for  the  manufacture  of  the  required  engines,  passenger
 coaches  and  wagons  meant  for  the  narrow  gauge  line  of  the  Indian  Railways,  the  production
 capacity  fixed  for  this  purpose  and  the  details  of  the  achievements  ;  and

 (७)  whether  Government  have  decided  to  adopt  any  long-term  development  scheme  in

 regard  to  metre  gauge  lines  ?

 The  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  and  Railways  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  Arrangement  made  for  the  manufacture  of  Railway  ‘engines  coaches

 and  wagons  for  the  narrow  gauge  lines  of  Indian  Railways  and  capacity  available  for  the

 purpose  are  is  detailed  bélow  चैला

 (i)  It  has  been  planned  to  build  10  narrow  gauze  diese]  locomotives  on  replace-
 ment  account  during  the  5  years’  period  from  1969-70  to  1973-74  at  Chittaran-

 jan  Works,  where  the  capacity  for  their  ‘manufacture  is  being

 (ii);  Capacity  exists  in  Railway  Workshops’  to  meet  the  requirement  of  narrow

 gauge  coaches.

 (iii)  The  private  railway  wagon  builders  and  the  Railway  Workshops  producing
 broad  gauage  and  metre  gauge  wagons  are  in  a  position  to  undertake  manu-
 facture  of  narrow  gauge  wagons  also  and  ordérs  are  placed  on  them  depen-
 ding  on  the

 requirements.
 (b)  A  long-term  perspéctive  plan  for  the  progtessive  conversion  of  selected  metre

 gauge  sections  to  broad  gauge  is  being  prepared.

 Conference  of  World  Council  for  Welfare  of  Blind

 1388.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  will  the  Minister  of  Law  and  Social
 Welfare  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Fourth  Conference  of  the  World  Council  for  the  Welfare  of  the
 Rlind  has  concluded  in  New  Delhi  ;

 (b)  the  number of  representatives  and  the  names  of  the  countries  which  participated
 in  the  said  Conference  ;  and

 (c)  the  details  of  the  achievements  of  the  Conference  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law  and  in  the  Department  of  Social
 Welfare  (Dr.  (Smt.}  Phulrenu  Guha)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  According  to  the  National  Association  for  the  Blind,  which  was  the  host,  170
 foreign  participants  from  the  following  countries  attended  to  the  Conference  :

 Afghanistan,  Argentina,  Australia,  Belgium,  Brazil,  Bulgaria,  Canada,  Ceylon,
 Denmark,  France,  German  Democratic  Republic,  German  Federal  Republic,  Indonesia,
 Jran,  Italy,  Japan,  Kenya,  Korea,  Lybia,  Nepal,  Netherland,  New  Zealand.  Nigeria,  Norway,
 Pakistan,  Saudi-Arabia,  Spain,  Sweden,  Taiwan,  Thailand,  Trinidad,  U.S.S.R.,  United
 Kingdom,  U.S.A.,  Western  Samoa,  Yugoslavia,

 _(c)  The  major  theme  of  the  Assembly  was  the  ‘Blind  in  an  Age  of  In
 दि  with  this  theme,  the  Assembly  concentrated  its  attention  on  the  dissemination  of
 technical  infofgvation  and  professional  knowledge.
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 The  Conference  adopted  9  comprehensive  resolutions,  dealing  with  almost  every
 aspect  of  the  education.  training  and  re ann

 habilitation  of  the  blind  as  well  as  the  prevention  of

 blindness.

 wage  कौर  भिवानी  स्टेशनों  के  सव्य  ढाना  लदान पुर  स्टेशन  पर  रेलवे  हाल्ट

 का  खोला  जाना

 1390.  श्री  रास  किशन  गुप्त  :  क्या  रेलवे  मन्दी  26  1969  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  5076  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  के  रेवाड़ी  सेक्शन  में  भिवानी  az  मापदंड  स्टेशनों  के  सोच

 ढाना  लदान पुर  में  ठेके  दारा  घरवाली  रेनबो  arse  बनाने  के  काम  में  प्रत  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 है  ;  श्र

 (a)  हाल्ट  स्टेशन  कबर  तक  आरम्भ  कर  दिया  दिया  जायेगा  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  ale  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  :

 भिवानी  श्रौतं  मुहैया  स्टेशनों  के  बीच  हाल्ट  के  नीम करणा  से  सम्बन्धित  ग्रौपचारिकताएਂ  पूरी  हो

 चुकी  हैं  ।  स्टेशन
 के  निर्माता  के  लिए  आवश्यक  व्यवस्था  भी  की  गयी  है  कौर  हाल्ट  ठेकेदार

 नियुक्त  करने  के  लिए  आवेदन-पत्र  आमंत्रित  किये  गये  हैं  ।  इन  प्रारम्भिक  कार्यों  को  अंतिम  रूप

 देने  के  शाद  इस  हाल्ट  को  यातायात  के  लिए  खोल  दिया  ।

 जमाने  के  सहयोग से  ट्रक्टर  और  डीजल  इ  जनों  का  निर्माण

 1391.  थ्री  हिम्मत  सिक्का  :  क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  ब्यापार  तथा  समवाय

 कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  gata  जर्मनी  के  सहयोग  से  हैदराबाद  में  स्थापित

 किये  aa  वाले  daze  पौर  डीजल  इंजन  निर्माण  करने  के  कारखानों  का  विस्तृत  ब्यौरा  किया
 :
 te  ह  शर

 चौंथी “जना  के अस्त गत  गैर-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्रों  में  इन  उद्योगों
 के  लिए  कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  के  लाइसेंस  देने  का  विचार  है  ऐसी  कितनी  क्षमता  के  लिए
 पहले  ही  लाइसेंस  दिये  जा  चुके  है  श्र  किन  किन  कम्पनियों  को  ऐसे  श्रामण्य-पत्र  जारी  किये  गये
 हैं  कौर ऐसे  लाइसेंसों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 प्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  (sit  warty  ग्रसो
 जमन  समीकरणों  की  से  ट्रैक्टरों  इंजन  के  निर्माण

 करने  के  लिए  हैदराबाद  में  स्थापित  होने  वाली  दो
 परियोजनाएं  सैद्धान्तिक  रूप  से  स्वीकार  करली

 गई  हैं  वे  ये

 (i)  जर्मन  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  के  dad  ट्रैक्टरों  वर्क  बेचैन बैंक  के  सहयोग
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 मैसेज  इण्डियन  एग्रो  बम्बई  द्वारा  आर०  wea  के

 10,000  ट्रैक्टरों  के  प्रतिवर्ष  निमारां  की  क्षमता  वाले  एकक  की  स्थापना  |

 (ii)  हैदराबाद  के  डाक्टर  कार  केवल  द्वारा  पश्चिम  जर्मनों  के  हकम सस  लिंडा  गवर्नर  के

 सहयोग  से  प्रतिवर्ष  विभिन्‍न  प्रकार  की  श्रद्वा-दीप्ति  परास  वाले  कुल  10,000

 गवर्नर  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  करना  |

 यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  चतुर्थ  योजना  के  yea  तक  देश  में  प्रतिवर्ष  कृषि

 ट्रैक्टरों  की  90,090  होगी  ।  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  अनुमानित  मांग  को  पुरा

 करने  के  लिए  पर्याप्त  अतिरिक्त  क्षमता  की  स्थापना  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जायें  ।  उपयुक्त

 लिखित  के  ग्र ति रिक्त  श्री  तक  अनुमोदित  योजनाश्रों  का  व्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 नगा  ne

 पार्टी  का  नाम  विधिक  क्षमता
 =

 ट्रैक्टर  का  नमूना
 निशाल

 1.  मैसेज  गाजियाबाद  इंजीनियरी  डी  बी  10,000

 नें ०  Wo  नई  दिल्‍ली  |

 मेसर्स  ऐस्कोटंस  नई  दिल्‍ली  |  फोड  (45  6,000

 डाटा  4)  10,000 मैसेज  किर्लोस्कर  ब्रादसं  लि०  पूना  |

 धमकी  परफैक्ट  ट्रैक्टर  पटियाला  |  इनोमाग  (35  न  eo )  5,000

 मैसेज  प्रेम  एग्रो  इंजी ०  कार्यों  दिल्‍ली  |  )

 )  5,000

 q-651  )
 ee

 प्रतिवर्ष  कुल  34,000  ट्रैक्टर  उत्पादन  की  क्षमता  वाली  अन्य  तीन  गर-सरकारी  क्षेत्र  की

 योजनायें  भी  विचारधीन  हैं  ।  सरकार  के  पास  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  जिसमें  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  में  उपलब्ध  अ्रतिरिक्तਂ  क्षमता  का  प्रयोग  करके  20  झ्र  शक्ति  वाले  ट्रैक्टरों  (12000

 प्रति  के  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मारी  इंजीनियरिंग  निगम  में  हिलाकर  गढ़ाई  परियोजना  का  पूरा  होना

 1392.  थ्री  हिम्मत  सिंहिका  :  कया  इस्पात  तथा  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 भारी  इंजी  निर्धारण  रांची  की  ढलाई घर  गढ़ाई  परियोजना  का  निर्माण  कायें

 कितना  पुरा  हो  गया है  ;

 इस  परियोजना  के  कार्य  में  कितनी  देरी  हुई  है  ;

 देरी  होने  के  कया  कारण  हैं  ;  धौर

 इसको  शीघ्र  ही  पुरा  करने  के  लिए  क्या  saad  की  जा  रही  है  कौर  कब  तक

 पूर्ण  हो  जाने  की  सम्भावना  है
 ?
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 इस्पात  तथा  मारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्णा  :  से

 6000  टन  प्रेस  को  छोड़  जिसके  1971  में  लगाए  जाने  की  gran  है  फाउंड्री  ale  प्लांट

 लगभग  पूरा  हो  गया  है  ।  मुख्यतः  नीचे  की  मिट्टी  की  दशा  ale  जमीन  की  कम  अ्रभयघारण

 क्षमता  7  कारण  प्रचलित  विधि  के  स्थान  पर  पाल  फाउण्डेशन  विधि  ग्र पना ने  को  प्रा वश्य कता

 के  कारण  इस  कारखाने  के  पुरा  होने  में  लगभग  2  साल  की  देरी  हुई  आरम्भ  में  संविरंचन

 के  लिये  इस्पात  की  प्लेटों  ate  सेक्टरों  की  प्राप्ति  में  कुछ  कठिनाई  हुई  थी  ।

 श्री  एस०  पी०  जे  द्वारा  एण्ड  कम्पनी  के  झंडों  की  बिक्री

 1393.  श्री  मधु  लिमये  क्या  श्री  एस०  पी०  जैन  द्वारा  सरकार  जैसा  एण्ड  कम्पनी

 के  oa  बेचे  जानें  सम्बन्ध  में  सरकार  प्रधान  सन्नी  को  मध्यस्थ  द्वारा  दिये  गये  पंचाट  के  बारे

 में  कोई  संदेश  प्राप्त  हम्ना  हैं  |

 क्या  यह  सच  है  कि  10  रुपये  प्रति  वंश  मुल्य  वाले  10  लाख  से  भ्रमित

 जिनका  मुल्य  अब  14  रुपते  65  पैसे  बताया  जाता  के  बारे  में  मध्यस्थ  द्वारा  सरकार  को  कहा

 गया है  कि  सरकार  प्रत्येक  अंश  के  लिए  50  रुपये  का  बहुत  उंचा  मूल्य  दे  तथा  इसके  साथ  ही

 श्री  एस०  पी०  ज़न  को  दी  गई  धनराशि  तथा  मध्यस्थ  द्वारा  निर्धारित  धनराशि  के  अन्तर  पर

 ब्याज  भी  दे  ;

 क्या  संसद  सदस्यों  ने  द्  पंचाट  को  क्रियान्वित  न  करने  के  लिए  तथा  सारे  मामले

 पर  पुनर्विचार  करने  के  लिये  सरकार  से  agate  किया  है  ;  ax

 यदि  तो  इस  mata  श्र  मध्यस्थ  के  पंचाट  के  जो
 खुले  तौर  पर  श्री

 एस०  पी०  जैन  के  पक्ष  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम  alt  फखरुद्दीन  चली

 तथा  जी  श्री  संसद  सदस्य  से  दिनांक  22-2-69  का

 संदेश  प्राप्त  छुपा  था  ।

 तथा  जैसा  एण्ड  कं०  पर  नियंत्रक  अधिकार  रखने  के  लिए  सरकार
 श्री  ao  पी०  जैन  उसके  सहयोगियों  से  11,23,300  के  eager  अंशों  की  बिक्री  के  लिए
 जो  कम्पन  के  इक् यूटी  पू  जी  का  55  प्रतिदिन  बनता  है  किया  है  ।  बार्तालाप  भारत  के  राष्ट्रपति
 तथा  विक्रेता  के  मध्य  18-8-65  को  इस  बारे  में भ्रंश ों  के  विक्रय  की  सहम्मति  पर  हस्ताक्षर
 किये  गये  ।  दिनांक  19-8-65  को  दोनों  पार्टियों  ने  सर्वोच्च  न्यायालय  के  पद मुक्त  न्यायधीश  श्री

 एम०  के  दाम  को  कों  के  ग्रीम  मूल्य  निर्धारण  के  लिए  स्वेच्छा  से  अपना  विवाचक  स्वीकार
 किया  ale  इस  हेतु  एक  पूरक  म्रनुबन्ध  पर  हस्ताक्षर  किये  ।  इम  अनुबन्ध  के  विवाचक

 से  कहा  गया  था  कि  साथ-साथ  मेस  जैसा  एण्ड  कम्पनी  की  ग्रास्तियों  की

 कीमत  विनियोजन  तकनीकी  सुनाम  तथा  लाभ  क्षमता  एवं  ग्रनुबन्ध  किए
 गये  दिनांक  को  मेस  एण्ड  कम्पनी  के  सभी  देनदारियों  ate  श्रदायगियों  तथा  इस  कम्पनी

 पर  उल्लिखित  wal  का  नियंत्रण  क्षमता  के  प्रतिनिधित्व  करने  की  वास्तविकता  के  बारे  में  विचार
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 करे  ।  विवाचक  ने  21  1969  को  भ्र  तना  पंचाट  दिया  ।  सभी  परिस्थितियों पर  विचार

 करते  हुए  पंचाट  के  रूप  सहित  सरक:र  ने  पंचाट  स्वीकार  किया  तथा  किताबों  में  लिखित  are

 पंचाट  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  के  अन्तर  feat  बेक  दर  के  अ्रनुसार  अन्तर  पर  1  प्रतिश्त

 alfa  व्याज  सहित  star  कि  दिनांक  19-8-69  के  भ्रनुबन्ध  में  निहित  26-5-69  को  विक्रेता

 को  भुगतान  किया  गया  ।  1965  में  दोनों  अनुबन्धों  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में

 रख  दी  गई  थी  ।

 रेलवे  यात्रियों  को  शिकायतें

 139%,  श्री  मधु  लिमये  :  कपा  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  रेलवे  यात्रियों  को  कठिनाईयों  के  बारे  में  नागपुर  के  एक  निवासी

 द्वारा  27  qa,  1969  at  की  गई  कोई  जिसे  एक  संसद  सदस्य  ने  प्रस्तुत  किया

 प्राप्त हुई  है  ;

 इस  ज्ञापन  में  क्या  मुख्य  सुभीता  दिये  गये  कौर

 इन  सुझावों  के  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 fatty  तथा  समाज  कल्याण  और  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  :  जी  हां  ।

 श्र  एक  विवरण  समा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  गया  |

 देखिए  संख्या  एल ०  टी०  2097/69]

 दानापुर  डिवीजन  (qat  के  गाड

 1396.  श्री  ag  लिमये  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  को  दानापुर  डिवीजन  (q-7  रेलवे  के  गार्डों  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त

 हुमा  ;

 यदि  तो  उन  गार्डों  की  मुख्य  शिकायतें  कया  हैं  ;  att

 सरकार  ने  उनकी  शिकायतें  दूर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 fafa  तथा  समाज  कल्याण  ale  रेलवे  मन्त्री  गोविन्द  से  सुचना

 इक्ट्ठी  की  जा  रही है  ate  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 गैर-सरकारी  औद्योगिक  संस्थानों  सें  सरकार  द्वारा  नामांकित

 1398.  st  स०  चं०  सामन्त  :  उठा  औद्योगिक  प्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 काय  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गैर-सरकारी  औद्योगिक  संस्थानों  में  भारत  सरकार  के  नामांकित  निदेदाकों  हारा

 नीति  संबंधी  निर्णय  न  लिये  जाने  ate  समुचित  निदेश  न  दिये  जाने  के  कया  कारण  हैं  ;  a

 इनको  सक्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  जा  रही
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 लिखित  उत्तर

 औद्योगिक  श्रान्त  रिक | हि  व्यापार  तथा  समवाय-फाड़े  मन्त्री  (
 (sft  फखरुद्दीन  ait

 :
 गैर-सरकारी  कम्पनियों  में  सरकारी  निदेशक  अपने  कर्तव्यों  का  पालन  नहीं  कर

 रहे  हैं  ऐसा  मानना  सही  नहीं  है  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 कारों  तथा  उनके  पुर्जों  के  बढ़ते  हुए  मुल्यों  पर  नियंत्रण

 1399,  श्री  स०  च  तीमारत  :  क्या  झोड्िगिक  प्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 काय  मन्त्री  यट  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  निमित  कारों  के  बढ़ते  geal  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है

 क्या  कार  निर्माताओं  द्वारा  अपनी  कारों  के  मूल्यों  में  इकतरफा  वृद्धि  करने  की

 प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  चालू  सत्र  में  कोई  विधान  प्रस्तुत  करने  का  विचार  है  ;  पौर

 क्या  कार  के  पुर्जों  के  बारे  में  भी  जिनकी  कीमतें  श्रुति  रूप  से  बढ़  रही  हैं  कोई

 यं वाही  करने  का  विचार  है  ?

 आद्योगिक  ग्रा स्त रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 मालों  मजदूरी  की  लागत  में  हुई  gfe  की  प्रपेक्षा  देश  में  निमित  कारों

 के  मलय  में  जैसे  मल  देशीय  उत्पादनों  में  नहीं  की  जा  सकती  है  फिर  भी  सरकार  ने  यह  सुनिश्चय

 करने  के  लिये  कदम  उठाए  हैं  कि  कारों  का  विक्रम  मूल्य  उचित  तथा  युक्तियुक्त  ही  रहे  ।  ऐसा

 करने  के  लिए  उद्योग  तथा  1951  के  भाग  18  जी  के  श्रन्तगंत

 देश  में  निमित  कारों  का  उच्चतम  मलय  21  1969  को  अधिसूचित  कर  दिया  गया  है

 जी  नहीं  ।

 ग्रा टो मोबाइल  पुर्जों  के  विक्रेताओं  तथा  आयात  करने  वालों  को  निर्देश

 जारी  कर  दिये  गये  हैं  कि  पुर्जों  का  विक्रय  मुल्य  पुर्जों  की  लागत  तथा  भाढ़े  सहित

 ग्रायातित  एक  निर्धारित  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।

 Below  Capacity  Production  in  Heavy  Engineering  Corporation,
 Ranchi

 1400  Sbri  K.  M.  Madhakar  Shri  Maharaj  Singh  Bharti
 Shri  Rabi  Ray  Shri  Shivappa

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineering  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  reasons  for  below  capacity  working  in  the
 Heavy  Engineering  Corporation,  Ranchi

 (b)  if  so,  the  details  thereof ;

 (c)  the  reasons  for  which  the  production  of  the  Heavy  Engineering  Corporatian  is
 not  being  fully  consumed  in  the  country

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  no  demand  for  these  goods  in  the  country  or

 there  are  no  adequate  markets  in  the  country
 ;
 ;
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  November  25,  1969
 Public  Importance

 (e)  whether  Government  have  formulated  any  scheme  to  accelerate  the  production
 in  H.E.C.  to  its  full  capacity  and  to  consume  it  in  the  internal  markets  ;  and

 (f)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri  K.  C.

 Pant):  (a)  and  (9).  Projects  of  this  nature  inevitably  have  a  long  gestation  period  as
 Prodoction  build-up  is  gradual  with  increased  productivity  taking  place  over a  period  of
 time  as  skills  are  acquired  by  the  workers  on  heavy  and  sophisticated  technological  equip-
 ment  and  machinery.  Production  build-up  is  yet  to  reach  the  rated  capacity  in  the  plants
 of  Heavy  Engineering  Corporation.  The  actual  production  during  1968-69  and  the  estima-
 ted  production  build-up  during  that  year  are  as  under

 Production Build-up
 =  ae

 Heavy  Machine  Building  Plant  30,000  tonnes  23,849.20  tonnes

 Foundry  Forge  Plant  21,650  tonnes  16,641.82  tonnes

 Heavy  Machine  Tools  Plant  33  Nos.  8  Nos.

 ह

 (c)  and  (d).  Most  of  the  products  manufactured  in  the  plants  are  tailor-made  to

 suit  the  specific  requirements  of  the  customer.  So  far  HEC  have  supplied  equipment  to
 meet  such  requirements  inside  the  country.  Production  is  thus  against  specific  orders.  The

 extent  of  demand  for  the  equipment  man  factured  by  HEC  necessarily  depends  on  the

 programme  of  erection  of  steel  mills.  At  present  the  capacity  of  the  Heavy  Machine

 Building  Plant  of  {EC  is  booked  till  the  beginning  of  1971-72.

 fe)  and  (f).  In  formulating  the  programme  of  construction  of  Steel  Plants,  Govern-

 ment  keep  in  view  the  need  to  utilize  the  capacity  of  HEC.

 eee

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 तथा  wea  इंजीनियरी  कम्पनियों  के  ध्रमिकों  द्वारा  हड़ताल

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय

 की  ate  रोजगार  तथा  पुर्नावास  मंत्री  का  ध्यान  दिलाती  हूं  ste  प्रार्थना  करती  हूँ  कि  वे  इस

 बारे  एक  वक्तव्य  दें  :

 मजूरी  बोर्डे  की  मजूरी-दरों  को  लागू  करने  के  लिये  जमशेदपुर  में  टेलको

 तथा  अन्य  इंजीनियरी  कम्पनियों  के  40,000  श्रमिकों  की  हड़ताल  से  उत्पन्न  गम्भीर

 स्थिति  ।

 खाद्य  कृषि  झोर  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  जगजीवन  :

 जमशेदपुर  के  7  मुख्य  इञ्जीनियरी  प्रतिष्ठानों  के  लगभग  30  से  35  हजार  श्रमिक  मजूरी  की

 उच्चतर  दरों  को  मांग  मनवाने  के  लिये  18  1969  से  पड़ताल  पर  हैं  ।  हड़ताल  के  बाद

 इस  मामले  में  जाँच  करने  के  लिये  स्थापित  की  गई  राज्य-स्तर  की  त्रिपक्षीय  समिति  की  अनेक

 अ्रियणीति  बैठकें
 हुई

 |
 यह

 समिति  °3
 1°69  को  पटना  में

 हुई  पहले  की  एक  त्रिपक्षीय
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 4  1891  अविलम्बनीय  लोके  महत्व  के  विधय  की  झोर

 घ्यान  दिलाना
 ee

 बठक  में  किये  गये  सोसम्मा  सुभीते  के  अनुसार  गठित  को  गई  ।  इसका  प्रयोजन  इंजीनियरी

 उद्योग  संबंधी  केन्द्रीय  मजूरी  बोड़े  रिपोर्ट  के  संबंध  में  श्रमिकों  के  लिये  एक  सम्मत  मजूरी

 विन्यास  तैयार  करना  है  ।  पति  मजूरी  ate  सिफारिशें  सव-सम्मत  नहीं  इसलिये

 अन्विति  का  ढंग  राज्य/क्षेत्रवार  सम भत्तैतों  के  ware  रहा  राज्य-स्तर  की  त्रिपक्षीय  समिति

 की  पिछली  बैठक  15  16  ate  17  1969  को  हुई  ।  इस  gon  में  हुये  विचार-विमर्शों

 के  दौरान  समिति  को  यह  बताया  गया  कि  यदि  समिति  18  1969  ये  पहले  मज़ूरी  के  संबंघ

 में  समझौता  न  कर  सकी  तो  उन  दिन  अ्र्यात  18  1969  से  जमशेदपुर  में  हड़ताल  हो

 जायेगी  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  का  श्रम  संबंध  तंत्र  इस  मामले  में  आवश्यक  कार्यवाही  कर  रहा

 जमशेदपुर  में  भ्रपेक्षित  कानून  ग्रोवर  व्यवस्था  का  प्रबन्ध  कर  दिया  है  ।  राज्य  प्राधिकारियों  ने

 श्रमिकों  से  काम  पर  जाने  की  अपील  की  ताकि  आगे  त्रिपक्षीय  बातचीत  समुचित  वातावरण

 में  की  जा  सके  ।

 हम  राज्य  सरकार  से  सम्पर्क  बनाये  हैं  कौर  हमने  उन्हें  सलाह  दी  है  कि  वे  आगे  बातचीत

 के  लिये  संबंघित  पक्षों  को  एक  साथ  लाने  का  प्रयत्न  करें  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  श्रमिकों  से  हड़ताल  वापस  लेन  तथा  मालिकों  से  त्रिपक्षीय  वार्ता  में  भाग

 न  लेने  के  अपने  निशुंभ  को  वापस  लेने  का  अनुरोध  करता  हूँ  |

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  श्रमिकों  ने  हड़ताल  का  श्रामण्य  इसलिये  लिया  है  क्योंकि

 वे  अन्य  साधनों  से  अपनी  शिकायतें  दूर  कराने  में  असमथ  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  ae  राज्य  सरकारों  के

 श्राइवासनों  के  बावजूद  मजूरी  बोर्डों  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  बिहार

 में  इस  समय  विधान  सभा  निलम्बित  है  क्या  यह  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तरदायित्व  नहीं  है  कि  वे

 इस  मामले  को  हल  कराने  में  सत्य  रूचि  लें  ।  कया  प्रबन्धकों  तथा  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को

 समझौता  करने  के  लिये  यहां  बुलाया  गया है
 ?  कया  माननीय  मंत्री  श्राइवासन  देंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  सीघे  कार्यवाही  करके  इस  मामले  को  शीघ्र  हल  कराया  जायेगा  ?  सरकारी  व्यवस्था

 इतनी  निबंध  है  कि  वह  श्रमिकों  के  न्यायोचित  अ्रधिकार  उन्हें  दिलाने  में  असमय  है  ?

 श्री  जगजीवन  रास  :  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशें  सर्वसम्मत  नहीं  थीं  ।  इसलिये  कुछ  समय

 पहले  यहां  एक  बैठक  में  मालिकों  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  बरामद  से  यह

 निर्णय  किया  गया  कि  राज्य  सरकारों  को  राज्यवार  शिकवा  क्षेत्रवार  समझौता  करवाने  का  प्रयास

 करना  चाहिए  ।  कुछ  राज्यों  में  समझौता  हो  गया  है  ।  यहां  पर  भी  त्रिपक्षीय  वार्ता  चल  रही  थी

 शौर  समझौता  होने  की  grat  थी  ।  मुक्के  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  यदि  वार्ता  ay  तो  एक  या

 दो  सप्ताह  में  समझौता  हो  जायेगा  ।  बिहार  सरकार  के  सलाहकार  यहां  पर  are  थे  ate  उन्होंने

 श्रम  मंत्रालय  के  अ्रधिकारियों  से  बातचीत  की  थी  ।  मालिकों  के  प्रतिनिधि  भी  यहां  aa  थे  अ्रौर

 हो  सकता  है  जाज  भी  वे  यहाँ  पर  हों  ।  बातचीत  भंग  हो  जाने  पर  उन्होंने  सरकार  को  लिखा  कि

 वे  त्रिपक्षीय  वार्ता  से  अपने  प्रतिनिधियों  को  वापस  बुला  रहे  इसलिये  मैंने  श्रमिकों  से  हड़ताल

 वापस  लेने  तथा  मालिकों  से  त्रिपक्षीय  वार्ता  में  आगे  भाग  न  लेने  के  अपने  निर्णय  को  वापस  लेने

 का  अनुरोध  किया  है  ।
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 Navember  25,  1969 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent
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 श्री  स०  मोਂ  बनजों  :  वे  श्री

 ऐसा  ही  किया  था  |

 श्री  जगजीवन  राम  :  मास  दृष्टिकोण  यह  रहा  है  कि  ऐसे  मामलों  में  श्रमिकों  ata  नहीं

 किया  जाना  चाहिए  ।  श्रमिकों  तथा  मालिकों  प्रतिरोध  है  कि  वे  बैठकर  वापस  में  चर्चा  करें

 कौर  शीघ्र  हो  समस्या  हल  हो  जायेगी  |

 Sbri  Balraj  Madhok  (South  Delhi)  :  May  know  from  the  hon.  mimster  when  the

 national  wage  board  was  set  up  by  the  Central  Government  and  why  it  would  not  submit  a

 unanimous  report  after  lapse  of  so  many  years  ?  Is  he  going  to  appoint  a  wage  boa  rd  for

 the  whole  of  the  country  asking  it  to  report  within  two  months,  whose  awards  should  be

 made  mandatory  for  al)  ?

 Secondly,  is  it  not  a  fact  that  the  workers  in  the  private  sector  in  Bihar  enjoy  much

 better  terms  and  conditions  as  compared  to  those  of  public  sector  undertakings ?  Will,

 therefore,  Government  frame  modal  terms  for  public  sector  workers  ?

 Thirdly,  Since  there  is  no  State  Government  in  Bihar  at  the  moment,  will  the  Central
 Governrent  call  in  Delhi  a  tripartite  conforence  of  representatives  of  Central  and  State

 Governments  employers  and  ‘the  workers  and  finda  solution  within  two-three  days  ?

 Shri  Jagjivan  Ram  :  All  the  points  raised  are  covered  by  the  recommendations  of  the

 wage  board.  The  wage  board  was  appointed  in  1964,  It  granted  an  interim  relief  and

 its  final  report  was  received  later  on  in  January,  1969.  They  had  made  recommendations

 keeping  in  view  the  capacity  of  different  units.  | 3४  is  not  desirable  to  appoint  a  tribunal  for

 a  uniform  wage  throughout  the  country,  moreover,  it  will  take  too  long a  time.  when

 there  is  no  Government  it  only  means  that  issues  concernings  that  State  can  be  raised  in
 I Parliament.  I  do  not  know  if  the  representatives  of  workers  and  employers  are  here.

 will  ascertian  it  and  I  will  not  hesitate  to  intervene,  if  necessary,  to  settle  the  issue.

 Shri  Balraj  Madhok :  I  wanted  you  to  take  initiative  on  behalf  of  the  Central  Govera-

 ment  so  that  the  issue  may  not  be  dragged  on  for  a  long  time.

 थी  काशी  नाथ  पाण्डेय  :  श्री मन्नु  मेरा  व्यवस्था  का  seq है  ।  तीसरी  योजना

 में  मजूरी  ae  नियुक्त  करने  का  उद्देश्य  देश  में  प्रौद्योगिक  शांति  स्थापित  करना  तथा  समान  मजूरी

 ढाँचा  बनाना  था  ।  स्त्री  महोदय  जब  इससे  बिल्कुल  विपरीत  बात  कह  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रदान  नहीं  है

 डा  Mohammad  Ismail  (Barrackpore):  The  wage  borad  accepted  the  principle  of
 settlement  on  zonal  basis  and  ‘Bengal  accepted  this  principle  but  Bihar  did  not  do  so.
 Jamashedpur  falls  in  the  same  zone.  So  Government  is  responsible  for  this  strike.

 Now  Bihar  Government  has
 declared

 the  strike-illegal  and  the  employers  ‘have  issued
 notices  to  workers  to  join  duty.  When  employers,  workers’  representatives  are  also  the
 Advisor  to  the  Govenor  of  Bihar  Shri  T.  P.  Singh  are  present  here,  I  would  suggest  that  a
 meeting  of  all  these  concened  parties  may  be  convened  by  the  Minister  here  and  a  solution
 may  be  found  out  through  registrations  at  the  erliest,  Otherwise  there  may  be  strike  in

 C.  also  and  a  serious  situation  may  develop.

 Shri  Jagjivan  Ram:  Let  me  repeat  that  Iam  rot  aware  of  their  presence  here.  If
 that  is  so,  I  will  arrange  their  meeting  and  make  efforts  for  s  negotiated  settlement  as  the
 earliest.
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 सभा  पटल
 रे

 गये  TF ae

 श्रीमती  सुचेता  कृपा ला नों  :  मात्रा  महोदय  a  tay  स्वीकार  य  है  कि  श्रीपति

 वार्ता  name  हो  गई  है  ।  चू  कि  मजूरी  बोर्ड  की  सिफ़ारिशों  सर्वसम्मत  नहीं  थों  और  चार  fart

 fara  सिफारिशें  की  गई  हैं  i  यह  काम  और  भी  कठिन  हो  गया  है  ।  इसलिये  मेरा  सुभाव  है  कि

 केन्द्रीय  सरकार  को  यहां  पर  एक  त्रिपक्षीय  सम्मेलन  बुलाना  चाहिए  शौर  कार्य  कर  सकने  योग्य

 हल  ढूंढने  का  पूर्ण  दायित्व  भ्र पने  ऊपर  लेना  दसरे  मैं  मंत्री  महोदय  से  पक्का  झ्ाइवासन

 चाहती  हूँ  कि  श्रमिकों  से  काम  पर  art  के  लिये  कहने  से  पहले  वे  ये  घोषणा  करें  te  उन्हें  किसी

 भी  प्रकार  तंग  नहीं  किया  जायेगा  ।  त्रिपक्षीय  बैठक  के  लिये  एक  निश्चित  तिथि  घोषित  की  जान

 चाहिए  ।

 थी  जगजीत  राम  :  इस  स्तर  पर  राज्य  सरकार  को  अलग  बरीं  रखा  जा  सकता  है  ।  यह

 राज्य  का  विषय  लेकिन  हम  समस्या  को  हल  करने  में  सहायता  करने  भरसक  प्रयत्न

 करेंगे  ।

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  पटसन  मिलों  की  हड़ताल  के  समय  श्री  भगत  कलकत्ता  गये  मेरी

 मंत्री  जी  से  प्रार्थना  है  कि  वे  प्रभावी  ढंग  से  हस्तक्षेप  करें  भ्र न्य था  टाटा  उद्योग समुह  कभी  इन्हें

 क्रियान्वित  नहीं  करेगा  ।

 श्री  जगजीवन  राम  :  हम  सम्बन्धित  पक्षों  के  बीच  बातचीत  ग्रोवर  शीघ्र  भ्रस्तिम

 समझौता  कराने  में  सहायता  करने  के  लिये  प्रयत्न  करेंगे  |

 प्याज

 सभा-पटल पर  रखे  मये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 निर्वाचकों  क्र  रजिस्ट्रीकरण  समझो  1969

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  ge  युनस  :  मैं

 लोक  प्रतिनिधित्व  1960,  धारा  28  की  उपधारा  (3)  के  निर्वाचकों  का

 रजिस्ट्रीकरण  :  1969,  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  जो  दिनांक

 6  1969,  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  को  4640

 धौर  एस०  को  4541  में  प्रकाशित  हुए थे  ।  |  पुस्तकालय  में  रखे  गये  ।  देखिये

 संस्था  एल०  टी ०  2483/69]
 भान

 राज्य-सभा  A  संदेरशा

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  :  gh  राज्य  सभा
 के

 सचिव  से  प्राप्त  इस  सन्देश  की  सुचना  सभा  को  देनी  है  कि

 राज्य  सभा
 ने

 अपनी  19  1969  को  बठक  में  भारतीय  सैनिक  संशोधन

 1969  पारित  कर  दिखा  है  ।
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 Wakf  (Amendment)
 Bill  November

 25,  1969
 so  ace

 मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  भारतीय  सेनिक  संशोधन  विधेय क

 1969  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  |

 वक्फ  )  विधेयक-जारी

 WAKF  (AMENDMENT)

 श्रेय  महोदय  :  श्री  हम  वक्फ  विधेयक  पर  आगे  विचार  करेंगे  |

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  weaver  fram  में  उप  मंत्री  go  युनस
 :  म

 माननीय  सदस्यों  का  बहुत  आभारी  हूँ  कि  उन्होंने  इस  विधेयक  का  सेन  किया  है  !

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  कुछ  सुभाव  दिये  गये  हैं  तथा  कुछ  प्रदान  पुछ  गये  हैं  ।  एक  माननीय

 सदस्य  ने  कहा  है  कि  वक्फ  अ्रधिनियम  के  संशोधन  विधेयक  पर  समान  रूप  से  चर्चा  करते  समय

 इस  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  गया  कि  सभा  के  समक्ष  विचारार्थ  एक  व्यापक  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  मैं  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  विधेयक  तैयार  कर  गया  है

 तथा  उसे  परिचालित  कर  दिया  गया है  क्योंकि  नियमानुसार  उसे  परिचालित  करना  ऑ्ावस्यक

 जहाँ  तक  अनेक  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  वक्फ  बोरे  तथा  केन्द्रीय  वक्फ  परिषद  के  गठन  के

 सुभाव  का  सम्बन्ध  है  हम  प्रस्तावित  संशोधन  विधेयक  में  इस  अ्रादय  का  संशोधन  करने  जा  रहे  हैं

 कि  केन्द्रीय  वक्फ  परिषद  gen  समान  निकायों  में  नाम जगदी  के  लिए  प्रोत्साहन  नहीं  दिया

 जायेगा  ।  हमने  इस  सुभाव  पर  तथा  अनेक  अन्य  सुझावों  पर  विचार  कर  लिया  है  |

 श्री  मोहसिन  ने  अधिनियम  की  धारा  27  के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में

 कुछ  कठिनाइयां  व्यक्त  की  है  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  को  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  गलत

 फहमी  हो  गई  है  !  अधिनियम  की  धारा  27  से  वक्फ  बो  को  यह  निर्णय  करने  की  शक्ति  सिलती

 है  कि  age  सम्पत्ति  वक्फ  सम्पत्ति  है  agar  नहीं  ।  प्रारम्भ  में  तो  राज्य  में  वक्फ  सम्पत्ति  का

 सर्वेक्षण  करने  के  लिये  उत्तरदायी  aged  वक्फ  के  स्वरूप  के  बारे  में  जांच  करता  है  ।  जांच  के

 बाद  संतप्त  पटल  जांच  रिपोर्ट  के  बारे  में  श्रपील  कर  सकता  है  ।  परन्तु  इसके  अलावा  भी  कोई

 ऐसी  सम्पत्ति  हो  सकती है  जो  आयुक्त  की  नजर  से  निकल  जाये  उस  सम्बन्ध  में  वक्फ  बोझ

 को  स्वयं  यह  जांच  करने  की  शक्ति  दी  गई  है  कि  aye  सम्पत्ति  वक्फ  सम्पत्ति  है  अथवा  नहीं  ।  मैं

 anna  हूँ  कि  श्री  मोहसिन  शायद  यह  समझते  हैं  कि  सभी  मामलों  में  वक्फ  बोर्ड  को  विवाद

 व्यवहार  न्यायालय  को  भेजना  होता  है  |  यदि  वह  घारा  27  को  धारा  9  के  साथ  पढ़ें  तो  उन्हें

 पता  लग  जायेगा  कि  कुछ  राज्यों  में  दो  बोर्डे  बनाये  गये  है  एक  सुन्नी  वक्फ  के

 प्रशासन  के  लिए  ।  तथा  दूसरा  शिया  वक्फ  के  seat  के  लिये ।  ऐसे  मामलों  में

 afe  विवाद  उत्पन्न  हो  तो  उसे  अन्तिम  निर्णय  के  लिये  व्यवहार  न्यायालय  को

 भेजने  की  afer  प्रदान  की  गई  है  ।  गर्त  श्री  मोहसिन  की  आशंका  निराधार  है  |  घारा  27  के
 sata  वक्फ  को  यह  निर्णय  करने  की  शक्ति  प्रदान  की  गई  है  कि  कया  सम्पत्ति  वक्फ  सम्पत्ति  a
 अथवा  नहीं  |

 श्री  मुशीर  अहमद  खाँ  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  दिल्‍ली  वक्फ  होड़  में  कुश्रचन्ध  है
 मैं  उन्हें  भ्राइवासन  देता  हूं  कि  उनके  द्वारा  बताई  गई  बातों  पर  विचार  किया  जायेगा  |
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 विधेयक

 जहाँ  तक  वक्फ  अघिनियम  को  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  पर  लागु  करने  के  बारे  में  उनके

 विचारों  का  सम्बन्ध है
 मैं  उन्हें  बताना  चाहता हूं  कि  उसके  लिए  कुछ  संवैधानिक  कठिनाईयां  हैं  ।

 जब  तक  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  370  के  अन्तरगत  राष्ट्रपति  की  अनुमति  न  ली  जाये  किसी  भी

 विधेयक  को  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  पर  any  नहीं  किया  जा  सकता  |

 When  other  Bills Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  and  Acts  of  the  Central
 Government  are  gradually  being  made  applicable  to  the  State  of  Jammu  and  Kashmir
 what  difficulty  has  stood  in  the  way  to  make  this  Bill  applicalle  on  that  State  ?  Has  that
 State  objec  ted  to  it  ?  Home  Minister  may  kindly  explain  this  fact  to  me.

 श्री  सु०  यूनस  सलीम  :  माननीय  सदस्य  ने  उस  पर  विचार  नहीं  किया  है  जो  मैं  कह  रहा
 थां

 mere  महोदय  :  उनका  प्रदान  यह  था  कि  कया  जम्मू  प्रौढ़  काश्मीर  ने  इस  पर  आपत्ति

 की  है  |  ह

 श्री  मु०  युनस  सलीम  :  उन्होंने  इसके  लिये  अरपना  अधिनियम  बनाया  gar  है  तथा  इस  पर

 mata  की  है  ।  यह  केवल  जम्मू  शौर  काश्मीर  पर  ही  नहीं  बल्कि  पश्चिम  बंगाल  पर  भी  लागू

 नहीं  होता  ।

 थी  शिव  नारायण  :  क्या  माननीय  मंत्री  उनके  द्वारा  की  गई  आपत्ति  को  पढ़कर

 सुना  सकते  हैं  ?

 श्री  go  युनस  ace  :  मैं  स्वयं  यह  चाहता  था  कि  यह  विधेयक  सभी  राज्यों  पर  लागू

 इस  सम्बन्ध  में  मैंने  कई  राज्यों  का  दौरा  किया  है  तथा  की  राज्य  मंत्रियों  से  बातचीत  की  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  देख  अब्दुला  तथा  काश्मीर  के  मुख्य  मंत्री  से  भी  मिला  हूं  ।  मैं  उन्हें  यह  बताना

 चाहता  श्र  कि  केन्द्रीय  विनियम  वक्फ  बोड़  क  प्रयास  को  दक्षतापूर्वक  चलाने  के  लिए  अधिक

 प्रभावी  होगा  ।

 श्री  हेम  ane  :  वह  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  शेख  asa  से  क्यों  मिले
 थे  ?

 at  मु०  यूनस  सलीम  :  कयोंकि  वह  वक्फ  बोड़ें  के  अध्यक्ष  थे  ।  जब  तक  वहाँ  का  वक्फ
 बोड़  सरकार  से  सहमत  नहीं  हो  जाता  जब  तक  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करना  वहाँ  की  राज्य  सरकार
 के  लिये  बहुत  कठिन  था  ।

 जब  मैं  वहां  से  लौटकर  पाया  तो  मैंने  उन्हें  प्रीमियम  की  एक  प्रति  भेजी  तथा  उन्हें  कहा
 कि  ag  केन्द्रीय  अघिनियम  के  उपबन्धों  पर  विचार  करें  ate  देखे  कि  वे  राज्य  अधिनियम  के

 उपबन्धों  से  ग्रसित  wey  हैं  अथवा  नहीं  ।  ग्रस्त  हम  इस  विधेयक  को  सभी  राज्यों  पर  लागु  करने

 के  महत्व  को  समय  रहे  हैं  तथा  यथासम्भव  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  |

 जहां  तक  सर्वेक्षण  का  संबंध  है  हमने  सभी  राज्यों  में  सर्वेक्षण  ग्रा युक्त  नियुक्त  किये  हैं  ।

 परन्तु  सर्वेक्षण  को  पूरा  करने  के  लिए  ग्रा युक्त ों  को  सहयोग  राज्यों  का  काम  है  ।  उनके  सहयोग

 के  बिना  सर्वेक्षण  कार्य  करना
 बहुत

 कठिन  हो  जाएगा  ।  हम  राज्य  प्राधिकारियों  का  ध्यान  इस
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 att  प्रा कर्षित  कर  रहे  हैं  तथा  हमें  उनका  सहयोग  qe:  हो  रहा  है  तथा  सभी  ज्यों  में  सर्वेक्षण

 कार्य  पुरा  होने  वाला  ८  ।

 में  समझता हूँ  कि  जिस  वक्फ  सम्पत्ति  नीलाम  कर  कें  बेच  दिया  गया है  उसके  संबंघ

 में  कुछ  गलतफहमी  हो  गई  यदि  कोई  वक्फ  सम्पत्ति  बेच  दी  गई  है  ।  तथा  उसके  स्थान  पर

 इमारत  बन  गई  है  तथा  उसके  संबंध  में  वक्फ  बोर्ड  ने  कुछ  नहीं  किया  है  कौर  वह  सोया  रहा  है  तो

 उस  मामले  पर  उसके  गुण-दोषों  के  हिसाब  से  निर्णय  जाएगा  हम  ऐसे  मामलों  पर

 सहानुभूतिपूर्वक  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 तू  कि  संशोधन के  बारे  में  कोई  ate  आपत्ति  नहीं  की  गई  है  इसलिए  मैं  प्रस्ताव

 करता हूँ  ।

 meer  महोदय  :  प्रश्न  येह  है  :

 वक्फ  1954  में  at  संशोधन  करने  ara  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा

 पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ह क

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 mene  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  नाथ  विधेयक  का  aa  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ।

 The  motion  was  adopted.

 खड़  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  were  added  to  the  Bill.

 श्री
 लोबो  प्रभू  :  मैं  श्रापना  संशोधन  संख्या  1  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 मेरे  संशोधन  का  सम्बन्ध  इस  देश  के  मुसलमानों  के  जीवन  के  वास्तविक  तथ्य  से  है  ।  मैं

 इस  देश  के  वक्फ  से  भली-भांति  परिचित  हूँ  ।  ये  वक्फ  जनता  के  लिये  हैं  ।

 मेरा  seq  यह  है  कि  6  प्रतिशत  शुल्क  लेने  की  बात  कों  हमें  इन  वकीलों  द्वारा  जनता  को
 जो  सेवा  की  जाती  है  उसके

 संदर्भ
 में  देखना  होगा  ।  हमें  वक्फ  सम्पत्ति  के  प्राकार  तथा  वक्फ  के

 हित  कीं  बात  पर  विचार  करना  पड़ेगा  |  मेरे  पास  संपूर्ण  देश  के  आंकड़े  तो  नहीं  हैं  पर  तू  मंसुर सुर
 राज्य  में  वक्फ  सम्पत्ति  19.6  करोड़  रुपये  की  है  तथा  उससे  लगभग  !,26,000  रुपये  की  राय
 है  ।  भरत  6  प्रतिशत  शुल्क  के  वारे  में  हमें  अवश्य  ही  विचार  करना  होंगा  मैं  समझौता  2  कि  यह दर  बहुत  अधिक  है  ।

 राज्य  सभा  में  यह  कहा  गया  था  कि  केन्द्रीय  वक्फ  बोर्ड  की  वर्ष  में  एक  बार  ही  बैठक
 हुई  ay  हालांकि  उस  पर  1,50,000  रुपये  व्यय  कि  थे  जा  रहे  हैं  ।  मेरे  जिला  दक्षिण  किनारा  सें वक्फ  बोड़  में  नियुक्ति  राजनीतिक  म

 नोनीत  ब्यक्ति  के  पक्ष  में  की  गई  हे  हालांकि  लोग
 किसी
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 -_  व्यक्ति  को  नियुक्त  कराना  चाहते  थे  जो  अधिक  बरच्छा  काम  करने  वाला  व्यक्ति  था  जब

 इन  बोर्डों  की  यह  हालत
 है  तो  छः  प्रतिश्त  की  मांग  करने  में  कोई  प्री  चित्त  नहीं  है  ।

 छः  प्रतिशत  की  दर  इसलिए  भी  अधिक  है  क्योंकि  शुल्क  राय  सरकार  को  देय

 उपकर  तथा  ग्न्य  कर  देने  के  बाद  बची  राशि  मानी  जायेगी  ।  ag  वहुत  अ्रनुचित  बात  है  इन्हें

 राय-कर  नियमों  के  श्रतुसार  भी  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 मुक्के  बताया  गया  है  कि  वक्फ  की  सम्पत्ति  के  मूल्यांकन  के  प्राकार  पर  6  प्रतिशत  शुल्क  से

 श्राप  वक्फ  की  त्रिचि  प्राय  ले  जाते  हैं  ।  इससे  वक्फ  से  लाभ  उठाने  वाले  व्यक्तियों  के  साथ  घोर

 अन्याय  हो  रहा  है  ।

 तीसरा  कारण  जिस  लिए  मैं  छः  प्रतिशत  दर  को  अधिक  sama  हूँ  यह  है  कि  सर्वेक्षण

 उचित  रूप  से  नहीं  किया  जाता  है  ।  जब  प्रो  से  अधिक  सर्वोक्षण  नहीं  किये  जाते  हैं  तो  इसका

 मतलब  यह  है  कि  अधिनियम  को  कार्यान्वित  करने  से  सम्बन्धित  लोगों  के  साथ  म्रन्याय  किया  जा

 रहा  है  ।  भ्रम  मेरा  संशोधन  बहुत  सरल  है  ग्रोवर  मैं  ara  करता हूं  कि  माननीय  मंत्री  उसे  स्वीकार

 करेंगे  |

 थी  qo  यूनस  सलीम  :  माननीय  मंत्री  शायद  श्री  मोहसिन  के  भाषण  को  लच्छो  तरह  से

 समय  नहीं  पाये  ।  श्री  मोहसिन  मंसूर  वक्फ  बोरे  के  सदस्य  भी  हैं  ।  उन्होंने  कल  यह  शिकायत  की

 थी  कि  वक्फ  ate  को  उसे  चलाने  के  लिए  उचित  are  नहीं  हो  रही  है  ।  मैं  भी  कई  बार  बंगलौर

 हो  कराया  हूं  ate  मैं  जानता  हूं  कि  उनके  पास  धन  कम  होता  है  ।  हमने  मंसूर  सरकार  को  कहा  है

 कि  वह  बोड़े  को  कुछ  ऋण  दे  ताकि  ag  सुचारू  रूप  से  कार्य  कर  सके  aa  श्री  लोबो  प्रभु  ने

 यह  ara  कि  सम्पत्ति  के  मूल्यांकन  पर  छः  प्रतिशत  लिया  जाता  है  ।  यह  मूल्यांकन  केवल  कागजी

 >
 ए मुल्यांकन

 |  प्रतिशत  वक्फ  की  सम्पत्ति  की  प्राय  से  तत्र  इकट्ठा  किया  जाता  है  जहां  ara

 100  रुपये  से  ग्रसित  है  -5  प्रतिदिन  बर्फ  बोर्ड  के  प्रशासनिक  प्रभार  के  लिए  तथा  1  प्रतिशत

 केन्द्रीय  वचन  परिषद्‌  के  लिए  ।  अधिनियम  की  घारा  46  के  प्रतिशत  राज्य  सरकार  की  स्वीकृति

 से  प्रतिशतता  कम  करने  की  वक्फ  को  शक्ति  प्रदान  की  गई  है  ।  मत  मैं  नहीं  समझता  कि  संशोधन

 अप्रावदयक  है  ।

 श्रेष्ठ  महोदय  द्वारा  संशोधन  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखा  गया  था  तथा  अस्वीकृत

 gat

 The  amendment  was  pat  and  negatived

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  खंड  9  विधेयक  का  रंग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  बच्चा  ।

 The  motion  was  adopted.

 खड़  9  को  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 Clause  9  was  added  to  the  Bill
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 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रशन  यह  है  :

 has  खंड  10  stv  11  विधेयक  का  sie  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  10  ध्रौर  11  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  10  and  11  were  added  to  the  Bill.

 mead  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  1  विधेयक  का  ट्रंप  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 The  motion  was  80071

 खण्ड  1  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  1  was  added  to  the  Bill.

 afefatan  as  तथा  विधेयक  की  लास  विधेयक  मैं  जोड़  दिये  गये

 The  Enacting  formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon):  May  God  give  Wisdom  to  the  business  Advisory

 Committee  to  allot  mote  time  to  such  hecéssary  Bill.

 श्री  सु०  यूनस  सलीम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 ग्रीक  विषैले  को  पारित  किया  जाये  ी

 अध्यक्ष  महिला  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ्र  :

 fa  विधेयक  को  पारित  किया  जायें  0.0 64.0

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  :  Mr.  Speaker,  I  want  to  lay  emphasis  on  one
 Government  should  make  it  clear  in  their  mind  whether  the  State  of  Jammu  and point.

 Kashmir  belongs  to  us  or  not.  If  this  State  belongs  to  India.  We  should  not  treat  it  as
 separate  from  rest  of  India.  In  various  acts  we  should  not  mention  Jammu  and

 If  Government  are  of  the  opinion  that  Jammu  and  Kashmir  State  with  its
 Otherwise Muslim  majority  should  go  to  Pakistan,  it  should  be  allowed  to  go  to  that  side.

 that  State  should  be  treated  as  part  and  parce!  of  our  country  and  we  should  not  allow  such
 an  impression  to  be  created  as  that  the  Jammu  and  Kashmir  is  separate  from  the  country.

 ment  महोदय  :  तीसरे  वाचन  के  लिए  कुछ  सदस्यों  के  नाम  मुझे  दिये  गये  हैं  ।  श्री

 विश्वनाथन  शादी  यहां  नहीं  हैं  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi-Sadar)  Sir,  I  thank  you  for  the  opportunity  you
 have  given  to  me  I  do  not  oppose  thts  Bill.  But  ह  support  it.  The  various  Wakfs  owns
 property  worth  250  crores  all  over  country  yet  if  they  not  done  what  they  ought  to  have
 done.  A  should  have  opéried  &cHools  arid  colleges  for  providing  education  to  poor
 students,  I  should  have  started  hospitals  ahd  dispetisaries  to  provide  medical  facilities  to
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 poor  people.  A  number  of  Muslims  are  there  in  our  country  who  are  in  need  of  such
 help.  1  asked  a  question  about  the  nuraver  of  schools,  colleges  and  hospitals  opened  by
 the  Wakf.  But  the  reply  to  the  same  has  not  so  far  been  given  to  me.  Only  a  few  insti-
 tution  of  this  type  have  been  opened.  In  this  respect  1  want  to  suggest  that  there  should
 be  one  Central  Wakf  Board  to  supervise  this  Wakf  Board,  and  the  former  should  ask
 for  periodical  reports  from  the  latter  and  should  see  whether  it  has  done  some  substantial
 work  or  1101.

 I  am  sorry  to  point  out  that  some  Wakf  Boards  constituted  by  State  Governments  in
 their  respective  States  are  misusing  the  properties  belonging  to  these  Wakfs.  In  certain
 States  the  Wakf  Boards  have  secome  the  centre  of  anti-national  activities.  Here  I  would
 like  to  mention  the  rame  of  Jammu  and  Kashmir  State.  There  Sheikh  Abdullah  is  the
 Chairman  of  State  Wakf  Board.  His  personal  office  is  being  run  from  the  property  of  the
 State  Wakf  Board  and  his  anti-national  activities  are  known  to  everybody.  What  good
 deeds  has  he  done  for  the  poor  people  of  Kashmir  ?  Why  has  he  been  made  Chairman  of
 State  Wakf  Board  ?  I  want  that  Government  should  remove  such  elements  from  the
 Wakf  Board  and  as  such  people  should  be  appointed  in  Boards  who  can  serve  the  people  in
 the  real  sense  of  the  term.

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  दो  बजे  म०  पृ०  तक के

 लिए  स्थित  हुई  |

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  पाटा  till  Fourteen  Hours  of  the  Clock.

 इसके  पच त  लोक  सभा  दो  बजकर  छः  मिनट  स०  पर

 समवेत  हुई  |

 The  Lok  Sabha  re-assembled  at  six  minutes  Past  Fourteen
 of  the  Clock.

 को  वासुदेवन  नायर  पीठासीन  हुए

 [  Shri  Vasudevan  Nair  jn  the  Chair

 Shri  Kanwar  La!  Gupta  Sic,  I  was  telling  that  tae  Wakfs  are  not  serving  the  purpose
 for  which  they  were  created.  I  would  like  to  know  whether  any  assessment  has  been  made
 about  the  properties  in  possession  of  these  Wakfs.  Since  they  were  created  for  delivering
 goods  to  the  poor  Muslims.  I  also  want  that  Government  should  have  authority  to  check
 the  misuse  of  the  property  of  trust.  There  are,  I  know,  some  Hindu  Muths  too  where
 misuse  is  being  done,  I  want  that  a  law  should  be  passed  for  all  charitable  trusts,  whether

 belonging  to  Hindus  or  Muslims,  under  which  they  are  bound  to  utilize  their  properties  for
 the  benefit  of  poor  people.

 About  one  year  ago  the  Minister  assured  me  that  he  would  have  talks  with  the

 Jammu  and  Kashmir  Government  about  the  Chairmanship  of  the  Wakf  Board  in  the  State.
 But  the  Sheikh  still  continues  to  be  the  Chairman  of  Wakf  Board  there.  Why  have  you
 Not  taken  such  an  action  as  raight  have  resulted  in  removal  of  Sheikh  from  the  Chairman-
 ship  of  Wakf  Board  ?  He  should  be  replaced  by  some  honest  man,  who  really  wani  to
 serve  the  poor  people.  Thus  poor  people  will  be  benefited  and  simultaneously  the  anti-
 national  activities  will  stop.

 am  fully  in  agreement  with  Badshah  Abdui  Gaffar  Khan’s  reading  that  the  leader-
 ship  of  Muslims  in  India  is  not  in  good  hands.  Their  leaders  want  to  serve  their  own  ends.
 They.  do  not  want  to  better  their  condition  economically,  educationally  and  politically.  They
 knowingly  want  to  keep  them  backward.  In  this  respect  want  to,  charge  the  Guvernment
 too.  They  are  helping  the  bad  leadership.  The  ruling  party  wants  to  muster  their  votes
 in  the  election,  so  they  handed  over  the  leadership  of  Muslims  to  dishonest  persons,  who

 internationally  want  to  keep  them  backward  in  all  spheres.
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 In  the  end  I  suggest  that  Government  should  bring  a  comprehensive  Bill  empowering
 the  Government  to  take  in  the  hands  the  management  of  such  charitable  trusts,  as  are  not

 working  property.  This  must  apply  to  all  charitable  trusts  irrespective  of  the  fact  whether

 they  belong  to  Hindus  or  Muslims.  It  will  be  in  the  interest  of  poor  people.

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak):  ir,  I  sought  your  permission  to  raise  point.
 There  is  one  thing  which  is  helping  in  making  the  relations  strained  between  the  resi-

 dents  of  Haryana  and  Punjab  States  and  that  is  the  question  of  Chandigarh.  Three  or

 four  days  ago  the  Homc  Minister  made  a  statement  in  the  House  and  declared  that  the

 decision  in  respect  of  Chandigarh  will  b2  made  by  February.  Now  there  is  a  threat  that

 I  think  that self-immolation  will  be  resorted  for  of  Chandigarh.  This  is  a  kind  of  stunt.
 it  is  at  the  instance  of  the  Chief  Minister  of  Punjab  that  such  exciting  statements  are  being

 made,  I  request  the  Government  that  in  view  of  that  they  should  take  action  against  Chief

 Minister  of  Punjab  and  President’s  rule  should  be  imposed  in  Punjab,  so  that  Hindus

 and  Sikhs  in  Haryana  and  Punjab  may  live  like  brothers  without  conflicting  with  each

 other,

 Shri  A.  5.  Saigal  (Bilaspur)  :  Mr.  Chairman,  support  this  Bill.  But  t.ere  are

 somethings  which  I  would  like  to  point  out.  it  is  a  Wakf  of  Muslims  or  a  Math
 of  Hindus  or  a  Gurdwara  of  Sikhs—in  all  such  institutions  or  trusts  there  is  a  misappro-

 priation  of  money.  The  right  thing  is  that  the  money  belonging  to  the  trusts  or  charitable

 should  be  spent  in  such  a  way  as  may  beinz  good  for  the  poor  people  But  at

 prssent  this  money  is  spent  on  some  other  things  and  no  account  is  made  therefor  any-

 where,  Such  a  practice  is  absolutely  wrong.  I  would  like  to  know  whether  Government

 received  the  accounts  in  respect  of  all  existing  Wakfs,  Trusts  or  Maths  irrespective  of  the

 fact  whether  they  belong  to  Hindus,  Muslims  or  Sikhs.  If  not,  what  action  do  Government

 propose  to  take  for  obtaining  the  accounts  of  such  institutions  so  that  it  can  be  brought  to

 light  that  the  money  is  spent  for  good  purposes  ia  the  interest  of  poor  people  or  not.

 Government  should  try  to  see  that  the  money  belonging  to  these  trusts  should  be  utilized

 With  these  words  I  conclude. property.

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madhubani)  :  Mr.  Chairman,  I  support  this  Wakf  (Amend-

 ment)  Bill  But  my  personal  opinion  about  the  Wakfs  and  trusts  is  that  the  money

 of  these  institutions  is  not  rightly  utilized.  The  saying  that  religion  is  the  opium  of  the

 masses,  is  correct.

 On  one  hand  there  is  dearth  of  money  and  capital  in  the  country,  while  on  the

 other  the  huge  amount  of  money  belonging  to  these  institutions  is  being  spent  lavishly.

 Moreover,  we  want  to  be  self-sufficient  in  our  economy.  In  view  of  it  why  do  the  Govern-

 ment  not  intend  to  take  the  managements  of  all  such  institutions  in  their  own  hands  and

 utilize  their  funds  for  development  purposes.  As  a  matter  of  fact  school  and  colleges

 should  be  opened  with  the  help  of  money  of  this  wakf  and  other  social  welfare  schemes

 should  be  started.  But  it  is  never  done.  Our  Government  should  utilize  the  money  of

 these  trusts  or  Wakfs  for  taking  the  economy  to  a  take  off  stage,  so  thal  our  dependence  on

 others  may  be  put  to  an  end.  One  thing  more  I  would  like  to  add.  Kashmir  is  a  part  of

 our  country.  So  every  law  which  is  in  force  in  other  parts  of  country  should  be  made

 applicable  to  Kashmir  too.  Government  should  abandon  the  policy  of  contradiction.  I

 therefore  request  the  Government  to  bring  on  other  Bill  for  this  purpose.

 Shri  Sheo  Narain  (Basti)  :  Mr.  Chairman,  the  Law  Minister  said  that  it  will  not

 apply  to  Jammu  and  Kashmir  State.  What  is  the  reason  behind  it.  would  like  to  know
 whether  there  is  any  agreement  signed  by  Shri  Jawahar  Lal  Nehru  or  Shri  Lal  Bahadur
 Shastri  or  the  present  Prime  Minister  which  prohibits  the  applicability  of  such  laws  in
 Kashmir.  Why  do  you  distinguish  ?
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 This  is  Indian  culture  that  rich  people  (00816  a  portion  of  their  earnings  to  be
 utilized  for  the  benefits  of  poor  pecple.  Big  Muslims  have  donated  money  and  property  for
 this  Wakf.  ि  our  district  there  is  one  Shri  Abdul  Khar  who  is  running  a  school  in  a

 mosque  abd  is  engaged  to  the  welfare  of  others.  1  have  no  intention  to  criticise  my
 Muslim  brothers.  I  appeal  to  them  to  spend  the  money  of  Wakf  Board  in  a  proper  may
 so  as  to  protect  Muslim  religion.

 Shri  M.  Banerjee  (Kanpur)  :  We  have  support  this  Bill  but  some  people  have
 pointed  out  that  it  should  made  effective  in  Jammu  and  Rashmir.

 As  regards  Jammu  and  Kashmir,  it  is  quite  valid  a  point  that  this  State  should  not  be
 kept  separate  in  this  way.  I:  is  very  well  an  integrated  part  of  our  country  and  it  will  not
 be  at  all  desirable  to  kcep  this  State  separate  from  it.  Otherwise  several  other  countries,
 as  also  certain  vested  interests  in  our  country  itself  would  exploit  and  are  exploiting  the
 Situation.

 The  second  point  related  to  Sheikh  Abdullah.  We  are  unnecessarily  giving  him  so
 much  recognition  by  mentioning  him  here  repeatedly.  Also,  it  is  quite  wrong  to  say  that  the
 Masjid  premises  are  being  used  as  office  and  the  authorities  hold  meetings  there.  A  true
 Hindu  will  always  respect  other  religions  also.

 We  know  that  our  Muslim  brothers  are  very  poor  here  and  but  it  is
 quite  wrong  to  say  that  they  are  unable  to  elect  their  leader.  They  are  well  aware  ali  the
 things.  Every  Muslim  living  in  India  is  an  Indian  and  has  equal  rights.

 The  third  point  relates  to  Badshah  Ghaffar  Khan.  When  I  quoted  Badshah  Khan  in
 connection  with  the  riots  at  Ahmedabad  my  Jan  Sanghi  friends  got  angry  and  branded  it
 to  be  ‘‘against  their  personality.’  Truely  speaking,  whatever  is  going  on  in  regard  com-
 munal  riots  in  the  country  or  what  is  being  said  concerning  Masjids,  Muslim  religion
 Civilization  or  the  Urdu  Language,  Jan  Sangh  has  got  a  prominent  hand  in  it.  If  every-
 body  has  to  remain  Indian  in  India,  we  should  not  indulge  in  such  activities.

 The  Wakf  Board  is,  therefore,  very  helpful  in  regard  to  all  those  things.  Let  the
 hon.  Minister  assure  that  the  funds  of  the  Wakf  Board  will  not  be  wasted  and  will  be
 utilized  for  the  promotion  of  culture  and  faith  and  language.  It  would  also  help  in  bring-
 ing  up  the  orphans  and  promoting  their  careers.

 Shri  Mohammad  Ismail  (Barrackpore)  :  The  issue  of  the  Wakf  Boards  for  Muslims
 has  been  before  us  for  the  last  twenty  years  and  now  the  condition  there  is  beyond  toleration.
 Corruption  is  the  order  of  the  day  there  and  no  assistance  in  any  shapc  has  been  given  to  it
 by  the  Government.  The  States  have  totally  neglected  them.

 Tn  such  circumstances,  the  introduction  of  this  Bill  raises  hopes  of  some  improve-
 Ment  in  the  working  of  these  Boards.  These  Boards  are  actually  the  den  of  corruptions.
 Properties  worth  lakhs  of  rupees  are  lying  quite  unattended  and  unutilised.  The  inquiry
 feports  submitted  in  this  regard  give  alarming  picture  of  the  behaviour  of  the  various  State
 Governments  with  the  Wakf  Boards.  West  Bengal  State  Government,  are,  however,  trying to  bring  in  some  legislation  to  improve  the  working  of  these  Boards.  Other  States  should
 also  formulate  legislations  to  protect  the  Waqf  Boards  in  their  States,

 There  is  different  legislation  of  Wakf  Boards  in  the  State  of  West  Bengal.  Similarly
 in  Jammu  and  Kashmir  where  very  larg2  property  belongs  to  the  Wakf  Board.  That  State
 Should  amend  its  lacus  and  hand  over  this  issue  to  the  Central  Government.

 Several  States  are  too  poor  to  look  after  and  maintain  the  Mosques  and  Madarsas
 Which  are  lying  in  wretched  condition.  The  Government  should  help  these  States.

 This  Bills  calls  for  a  change  in  the  total  outlook  of  the  Government  and  only  that
 Can  help  in  protecting  the  interests  of  these  Waqf  Boards,  The  Government  should  take

 things  quite  seriously.
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 Shri  M.  Yunus  Saleem  Some  of  the  Hon.  Members  have  perhaps  misunderstood
 the  Warf  Act  The  Waaf  Boards,  in  fact,  are  to  ensure  whether  the  income  of  the  prop=rty
 put  under  the  Waqf  is  being  utilised  for  the  specific  purpose,  ani  accordingly,  the  trustee  of

 the  Wadf  property  has  to  sunbit  budget  of  the  aanual  income  and  expenditure  to  the

 Wadf  Board  for  its  approval  Thus  the  Waqf  Boards  supervise  the  properties  registered
 under  them  |  would  be  grateful  if  specific  complaints  against  the  Waqf  Broards  are

 It  is, brought  to  my  notice  I  assure  all  possible  legal  action  against  the  defaulters.

 however,  wrong  to  understand  that  it  is  the  duty  of  the  Boards  to  open  schools,  hospitals  or

 rest-  houses  They  get  only  5  per  cent  to  run  their  establishments  in  different  States  and

 also  for  necessary  litigation  etc  But  in  case  they  save  something  out  of  it,  they  are  well

 competent  to  utilise  that  amount  for  any  good  and  noble  work  I  assure  the  House  that

 wherever  the  Waygf  Boards  having  surplus  money  they  are  doing  exclusively  nice  work

 Waaf  Boards  in  Tamil  Nadu  and  Andhra  Pradesh  are  amending  scholarships  to  the  students

 and  financial  assistance  to  different  colleges  Similar'y  Haryana  and  Punjab  Waqf  Boards

 are  also  extending  enough  help  in  differen:  fields

 But  I  find  that  most  of  the  Wagf  Boards  are  running  at  loss  and  have  applied
 loans

 As  regards  Jammu  and  Kashmir  there  are  two  aspects  in  this  behalf.  Firstly,  the

 properties  put  under  Waqf  are  being  properly  maintained,  and  secondly,  the  Government
 of  Jammu  and  Kashmir  have  no  complaints  against  the  present  management  of  the

 properties

 In  so  far  as  the  application  of  this  Act  there,  the  cases  relating  to  charities  and
 are  covered  under  entry  No.  28  of  the  Concurrent  List  The  subjects  in  the

 Concurrent  List  concerning  Jammu  and  Kashmir  are  dealt  with  reference  to  Article  370
 of  the  Constitution  of  India

 Ta  fact  we  cannot  apply  any  rules,  particularly  concerning  Concurrent  List,  on  Jammu
 and  Kashniir  without  getting  that  State’s  Conourrence  We  are,  however,  consulting  the
 State  Government  in  this  behaif,  and  on  getting  their  Concurrence,  it  will  not  be  difficult  to
 get  the  President’s  approval  As  regards  the  subjects.  of  the  Concurrent  List,  we  always  try
 to  know  the  view  points  of  the  coacegned  State,  and  accordingly  we  require  the  approval  of
 of  Jammu  and  Kashmir  State  So  we  and  the  Parliament  are  helpless.  in  this  matter  We
 can  only  seek  their  approval  Neither  we  cap  jnfluggee  them  not  can  we  pressurise  them
 We  would  however,  make  efforts  to  make  this  Act  effective  on  Jammu  and  Kashmir  also

 0. 00819,  I  request  the  House  to  pass  this  Bill

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  सदा  |

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  झब्  सभा  मोटर  गाड़ी  प्र  विचार  करेगा

 मोटर  गाड़ी  विधेयक

 MOTOR  VEHICLES  (AMMENDMENT)  BILL

 संसदोय  कायें  विभाग  शौर  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय में  उप-मंत्री  इक़बाल
 faz) :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 मोटर  गाड़ी  1939  में  at  करने  वाले  विधेयक
 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया

 158



 4  1891  मोटर  गाड़ी  विधेयक
 सला

 श्रनुच्छेंद  के  उपलब्ध  के  श्रन्तंगंत  मोटर  यातायात  का  कार्यकारिणी  अधिकार

 राज्य  सरकार  पर  है  ।  मोटर  वाहनों  का  संचालन  मोटर  गौड़ी  प्राय  नियम  1939  के  ग्रन्तगंत

 श्रौतं  नो  किं  केन्द्रीय  अधिनियम  है  शरीर  राज्य  सरकारें  इसके  श्रम्तगंत  नियम  बनातीं  हैं  ।

 मोटर  गाड़ी  श्रे घि नियम  1939  की  ag  1956  में  विस्तृत  रूप  से  संशोधित  किया  गयां

 था  ।  गत  कुछ  वर्षों  में  सड़क  परिवहन  में  तेजी  के  साथ  वृद्धि  हुई  है  शर  राज्य  सरकारों  तथा

 संबन्धित  व्यक्तियों  से  सुल्ताँ  wa  रहे  हैं  ।  रीष्ट्रीयंकृते  परिवहन  उपक्रम  भी  सडक  परिवहन  के

 राष्ट्रीय कर शा  से  संबन्धित  उपलब्धी  में  कुछ  परिवर्तन  लाने  की  मांगे  कर  रहे  हैं  सड़क  परिंवंहून

 पुनर्गठन  संपत्ति  1959  तथा  मोटर  गाड़ी  बीमा  समिति  1962-63  ने  श्रे घि नियम  में  संशोधन  लाने

 के  लिए  कई  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  की  हैं  i  भरत एवं  इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  यह  विधेयक  लाया

 गया  है  ।  इस  विधेयक  की  ager  यह  भी  हैं  कि  श्रेघिनिंयंम  के  लागू  करने  के  मार्ग  में  झाई

 कठिनाइयों  को  दूर  किया  जाये  ।  यह  विधेयक  गत  वर्ष  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किया  गया  था

 सनौर  कर्ब  सभा  के  समक्ष  लाया  गया  है  ।

 इस  विधेयक  की  मुख्य  विशेषता  माल  यातायात  site  बुकिंग  एजेंसियों  की  art  प्रणाली

 में  नियमन  लाना  है  क्योंकि  इसके  बारे  में  कई  शिकायतें  art  रही  हैं  ।

 इस  समय  श्रतिवायं  बीमा  व्यक्ति  को  चोट  लगने  शारिवा  उसकी  मृत्यु  होने  पर  लागू  होता

 है  ।  तब  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  मोटर  गाडियों  का  भ्र नि वाये  बीमा  तीसरे  ब्यक्ति  की  संपत्ति

 जौ  2,000  रुपये  से  ग्रसित  न  तो  नुकसान  पहुंचाने  पर  भी  लागु  होगा  ।

 क्षतिपूर्ति  के  भुगतान  के  संबंध  में  यह  व्यवस्था  की  गई  हैं  कि  चाहे  दुर्घटना  सड़क  पर

 अ्रथवा  गाड़ी  के  नियंत्रण  से  बाहर  हो  जाने  पर  सड़क  से  परे  हो  तो  यह  भी  अधिनियम  के

 झंस्तर्गत  जायेगा  |

 इस  विधेयक  में  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  संचालकों  को  कठोर  परीक्षा  की  जाये

 ताकि  कम  से  कम  दुर्घटना  हो  ।  कर्ब  प्रत्येक  संचालक  को  पाँच  वर्ष  के  उपरान्त  स्वस्थता

 पत्र  देना  आवश्यक  कर  गया  संचालकों  को  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  आन्तरिक

 श्रवण  के  लिए  भ्र स्थायी  लाइसेंस  देने  की  व्यवस्था  की  गई  हे  ।  राज्य  सरकारों  को  श्रधघिकार  दिया

 गया  है  कि  संचालक  तथा  संचालन  के  लिए  विशिष्ट  बिल्ला  तथा  वर्दी  उपलब्ध  की  जायें  ।  यह
 अन्तर्राज्यीय  यातायात  में  ग्र वे रोध  दूर  करने  के  लिए  किया  गया  है  ।

 सड़कों  के  विकास  तथा  अच्छे  किस्म  के  वाहनों  के  चलने  से  उनकी  गति  सीमा  को  बढ़ा
 दिया  गया  पर  गति  सीमा  को  बढ़ाते  हुए  किसी  की  सुरक्षा  को  खतरे  में  नहीं  डाला  गया  है  ।

 अ्रन्तरज्यीय  wa  परमिट  के  लिए  बहुत  से  प्रादेशिक  परिवहन  अधिकारियों  के  पास

 प्रति हस्ताक्षर  के  लिए  जाना  पड़ता  था  परन्तु  wa  एक  हो  प्रादेशिक  परिवहन  अधिकारी  से

 कर  कराने  पढ़ेंगे  ।

 पेंशन  संबंधन  के  लिए  नियंत्रित  अन्तर  प्रादेशिक  र  ग्रन्तराज्यीय  परमिट  देनें  की
 व्यवस्था  की  गई  है  ।  इन  पंट  संबंघो  श्राठनीं  का  सैंचांलसे  कुछ  विशेष  दातों  के  sata  होगा
 जिससे  यात्रियों  का  हित  हो  ।
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 इस  विधेयक  के  भ्रन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  को  पर्यटन  संबंधो  भुगतान  का

 wife  के  बारे  में  नियम  बनाने  का  अधिकार  दिया  द्र  है  ।  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  मन्ता

 राज्यीय  परिवहन  अयोग  के  विरुद्ध  कपिल  की  सुनवाई  न्यायाधिकरण  के  पास  होगी  ।  मुझे

 है  कि  यह  विधेयक  काफी  सीमा  तक  इस  शिकायत  को  दूर  करेगा  कि  अधिकारी  न्याय  नहीं  कर

 इस  विधेयक  के  झ्र  सार  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  शभ्रघिकार  मिल  जात  है  कि  वह  मूल

 अधिनियम  के  चैप्टर  4  ए  के  श्रस्तर्गत  राज्य  सरकारों  को  मिले  अधिकारों  के  श्रतुसार  भ्रस्तरज्यीय

 माग  अथवा  क्षेत्र  का  राज्य  सरकारों  के  समान  ही  उपयोग  कर  सकती  हैं  इन  अधिकारों  का

 उपयोग  वह  अपने  निगमों  द्वारा  भी  करा  सकती  है  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  उपबन्ध  से

 केन्द्रीय  सरकार  qa  म्रधिनियम  के  अ्रंतगंत  अपने  ऐसे  निगमों  के  बारे  में  नियम  बना  सकेगी  ।

 इस  विधेयक  पर  दोनों  सभाग्रों  की  संयुक्त  समिति  ने  विस्तार  से  विचार  कर  लिया  गया

 है  ।  राज्य  सभा  में  घारा  41  श्र  54  से  संबंधित  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  लिया  gt  यह  एक

 व्यापक  विधान  नहीं  हमारा  विचार  एक  ऐसा  व्यापक  विधेयक  लाने  का  है  जिससे  विमान

 अधिनियम  में  इसके  संबंध  में  सभी  कमियों  को  दुर  किया  जा  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  इसे  ae

 करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हें  |

 इसके  लिए  निर्धारित  समय  तीन  घंटे  का  है  ।  माननीय  सदस्य  इसके  पहले  पाठ  के  लिये

 10  मिनट  से  अधिक  समय  न  लें  ।

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  मोटर  गाड़ी  प्रीमियम

 में  संशोधन  करना  चाहती  है  क्योंकि  ऐसे  संशोधन  लने  से  परिवहन  संचालकों  को  सहयता  मिलेगी  ।

 चुकी  अ्रघिकाँश  परिवहन  संचालक  प्रशिक्षित  होते  हैं  अतएव  ऐसे  प्र धि नियमों  को  पारित  करते

 समय  हमें  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  अधिनियम  प्रशिक्षित  संचालकों  के  लिये  बनाया

 जा  रहा  है  ।

 प्रीमियम  में  दंड  देने  की  व्यवस्था  के  बारे  में  हमें  नरमी  अपनानी  चाहिये  ।  यह  दंड

 ara  की  हट्टी  से  बाघक  नहीं  होना  चाहिये  ।  श्रसावधानो  से  चलाने  को  छोड़कर  wea  बातों  के

 लिए  कारावास  का  दण्ड  नहीं  मिलना  चाहिए  |

 घारा  42  में  संशोधन  करने  वाले  खंड  17  में  बताया  गया  है  कि  वाहन  संचालक  के  पास

 एक  विशेष  मांगें  पर  सामान  तथा  यात्रियों  को  ले  जाने  के  लिये  परमिट  होना  चाहिये  |  यह  बात

 समझ  में  खाने  योग्य  है  ।  परन्तु  इस  बात  में  कया  तुक  है  कि  यदि  कोई  खाली  वाहन  अन्य  मागं

 जहां  का  उसके  पास  परमिट  नहीं  है  चलते  हुए  पाया  गया  तो  उसको  दंड  दिया  जायेगा  ।  क्या

 इससे  सरकार  का  ग्रा दा यय  यह  है  कि  उनके  लिये  ang  अथवा  शेड  शादी  निर्धारित  मार्ग  पर

 ही  होना  चाहिये  ?  यह  बात  ठीक  है  कि  उसे  अन्य  माग॑  जहां  परमिट  नहीं  वाहन
 चलाने  पर  दण्ड  नहीं  देना  चाहिये  परन्तु  यदि  वह  किसी  शेड  अथवा  वंश  में  अपना  वाहन  ले
 जाना  चाहता  है  तो  ऐसी  aa  में  उसे  दंड  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।
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 मोटर  गाड़ी  अधिनियम  की  धारा  55४  के  अन्त मंत  पीट  का  नवी कररा  तीन  वर्ष  के  लिए

 किया  जाता  है  ।  यदि  तीन  वर्ष  के  बाद  कोई  परमिट  ard  नवीकरण  के  लिए  अपना  परमिट

 भेजता  है  तो  संबंधित  अधिकारी  नवी कररा  करने  में  वर्ष  लगा  है  ग्रोवर  फिर  दो

 ay  at  भ्र वधि  देता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  सरकार  को  चाहिये  कि  बह  संबंधित  अधिकारी  से  तीन

 ay  से  कम  प्रवासी  न  देने  को  करें  ।

 राज्यों  के  पुन्गंठन  से  वाहन  संचालकों  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  जाना  पड़ता  है  !

 सरकार  का  कहना  हैं  कि  ऐसे  मामलों  में  वे  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  केवलਂ  8  किलोमीटर  तक

 जा  सकते  हैं  ।  इससे  संचालकों  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता है  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध

 है  gn  वह  इसे  30  या  46  किलोमीटर  तक  कर  दे  ।  तब  इन  संचालकों  को  अधिक  परेशान  नहीं

 होना  पड़ेगा  प्रौढ़  उन्हें  प्रति  परमिट  नवीकरण  कराने  के  लिये  बार  बार  नहीं  जना  पढ़ेगा  ।

 मैं  बस  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  विरुद्ध  नहीं  पहले  जब  सरकार  मार्ग  का

 राष्ट्रीयकरण  तिरा  राज्य  की  बसों  को  चलाना  चाहती  थी  तो  वे  इसकी  श्रघिसूचना  जारी  करके

 इसके  बारे  में  वाहन  चालकों  की  प्रतिक्रिया  माँगते  कौर  केवल  तब  ही  निर्णय  लेते  थे  ।  aa  नये

 संशोधन  अनुसार  यदि  वेਂ  केवल  यह  ही  प्रकाशित  करें  कि  सरकार  age  मागं  पर  बस  चलाना

 चाहती  है  तो  इतना  ही  पर्याप्त  होगा  ।  इससे  वाहन  संचालकों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पढ़ेंगे  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  दै  कि  वहू  इस  पर  पुनर्विचार  करे  तथा  पुरानी  प्रक्रिया  को  पुनः

 स्थापित  करे  ।

 qa  प्रीमियम  के  खंड  62,  घारा  93.0  में  कहा  गया  है  कि  यदि  सड़क  पर  पुल  अथवा

 पुलिया  या  पेड़  नष्ट  हो  जाति  हैं  तो  इनको  तीसरे  व्यक्ति  की  संपत्ति  सुभद्रा  जायेगा  ।  मेरी  समझ

 में  यह  नहीं  जाता  यह  सरकारी  सम्पत्ति  है  ।  यदि  किसी  इंजीनियर  की  गलती  से  कोई  पुल

 ट्र  जाता  है  तो  वहू  कहेगा  कि  इसके  लिये  यह  लारी  चालक  जिम्मेदार  है  ate  यह  उसके  कारण

 नष्ट  हु प्रा है  ।  तरस  चालक  को  ag  न  कहने  दिया  जा  ar  कि  इस  बस  से  नहीं  अपितु  किसी  ara

 बस  से  इसको  नुकसान  पहुंचा  है  ।  यह  लगाना  कठिन  होगा  कि  किस  बस  से  इसको  नुकसान

 पहुँचा  है  प्रभाव  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 अब  मैं  घारा  120  को  संशोधन  करने  वाले  खंड  71  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूँगा  |  इत

 तमाम  वर्षों  में  जब  संचालक  न्यायालय  के  सामने  अरपना  अपराध  स्वीकार  करते  थे  तो  उन  पर

 केवल  जुर्माना  किया  जता  था  ate  वे  mast  द्वारा  भेज  दिया  करते  थे  ।  परन्तु  अब

 जुर्माने  के  साथ  साथ  कारावास  देने  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  जो  ठीक  नहीं  है  as  are

 कि  मंत्रो  महोदय  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 घारा  1  में  मोटर  गाड़ी  की  चाल  की  प्रीतम  गति  निर्धारित  की  गई  है  श्र  धारा

 151  में  इसका  उल्लंघन  करने  पर  दंड  की  व्यय-थाः  दी  हुई  यदि  कोई  चालक  वाहन  को  तेज

 गति  से  चलाता  2  तो  यह  उसकी  गलती  है  न  कि  मालिक  की  जो  कि  म्रन्यत्र  होता  है  ।  इसलिए

 दंड  की  व्यवस्था  चालक  के  लिए  होनी  चाहिए  न  कि  मालिक  के  लिये  ।

 qa  मैं  धारा  72  के  बारे  में  कुछ  कहूँगा
 जो  कि  वाहनों  में  क्षमता  से  अघिक  माल  लादने
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 के  बारे  में  है  ।  प्राचीन  बस  चलाने  वाला  ड्राइवर  होता  है  न  कि  मालिक  ।  मालिक  संचालक  ate

 संवाहक  को  यह  कार्य  सौंपता  है  कि  ag  बन  को  चलाये  तथा  नियमों  का  पालन  करे  ।  परन्तु  यदि

 संवाहक  att  संचालक  मिलकर  बस  में  माल  या  यात्री  क्षमता  से  प्रतीक  कर  लेते  हैं  तो  संचालक

 शर  संवाहक  को  दंड  मिलना  चाहिए  ।  मालिकों  का  परमिट  केवल  इसी  अधार  पर  रह  नहीं  कियां

 जाना  चाहिये  ।  यदि  मालिक  की  गलती  है  उसको  दण्ड  मिलना  चाहिए  sera  संचालक  कौर

 संवाहक  को  दण्ड  चाहिये  ।  मालिक  का  परमिट  संचालक  दौर  संचालन  की  गलती  पर

 समाप्त  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  वास्तव  में  जब  वे  क्षमता  से  अधिक  भार  वहन  करते  हूँ  तो

 उससे  जीत  घन  को  वे  स्वयं  रख  लेते  हैं ग्र ौर  मालिक  को  नहीं  देते  हैं  ये  बातें  पति  महत्वपूर्ण

 हैं  ौर  यदि  इन  पर  विचार  नहीं  किया  गया  तो  हम  मोटर  गाड़ो  अधिनियम  का  संशोधन  करने  में

 न्याय  नहीं  कर  रहे  हैं  |

 मंत्री  महोदय  ने  बीमा  के  बारे  में  कहा  है  कि  इसके  लिये  अवधि  शीमा  दो  महिने  से  बढ़ाकर

 छः  महिने  कर  दी  गई  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  प्रदान  सीमा  कम  रखी  जाये  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  पहले

 सामान्य  बीमे  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  और  विधेयक  को  पेश  fear  गये  सरकार

 को  लाभ  हो  ।  मेरा  इससे  कोई  विरोध  नहीं  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  गाड़ी  चलाने  के  लिये  लाइसेंस  देने  से  पुर्व  उपयु  तता  प्रमाण  पत्र

 देना  श्रावश्यक  होगा  ।  यह  एक  बच्  ी  बात  है  ।  यदि  संचालक  स्वस्थ  नहीं  होगा  तो  इससे

 बस  के  कई  यात्रियों  की  जान  खतरे  में  पड़  सकती  है  |

 रीति  इला  पाल  चौधरी  :  मैं  समिति  हूँ  कि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  मूल

 प्रीमियम  में  कुछ  संशोधन  करना  है  ।  मैं  इसका  ands  करती  हूं  परन्तु  इसको  और  प्रतीक
 व्यापक  होना  ऐसा  मेरा  मत  है  ।

 यह  त्रिघेयक  गेर  सरकारी  बस  मालिकों  के  प्रति  सही  हृ ष्टि कोशा  नहीं  soar  रहा  है  मझे

 अपने  माननीय  सदस्य  के  इस  कथन  पर  aaa  है  कि  प्रधिकाँश  बस  मालिक  श्रीजीत  हैं  ।  मेरे

 झपने  राज्य  में  शिक्षित  व्यक्तियों  ने  इसको  भ्र पनी  जीविका  का  साधन  बना  रखा  है  |

 श्री  प्रकाशा  वीर  शास्त्री  पीठासीन  हुए
 [  Shri  Prakash  Vir  Shastri  in  12  Chair  ]

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  विधेयक  की  एक  या  दो  बातों  की  ate  दिलाना  चाहती  हूँ  ।

 पहली  बात  यह  है  कि  यदि  मार्ग  में  श्रमिक  मोटर  गाड़ियाँ  चल  रही  हों  तो  अधिक  परमिट  जारी

 नहीं  जाता  यदि  मार्ग  में  एक  से  ग्रीक  कई  बसें  है  तो  उनमें  से  कुछ  स्वंय  मार्ग  से  ge
 इनमें  स्वस्थ  प्रतिस्पर्धा  का  विकास  होना  चाहिए  ।  बस  परिवहन  पग्रामीरा  क्षेत्रों  में  लगभग

 60  प्रतिशत  यात्रियों  श्री  माल  +  ढोने  का  कार्य  करती  हैं  ।

 इस  विधेयक  में  प्रत्येक  चरण  पर  गलतियां  ैं  ।  उदाहरण  के  लिए  बीमा  के  प्रश्न  को  ही
 उनका  कहना  है  कि  जो  व्यक्ति  ग्राह  होता

 है  उसका  दुर्घटना  में  हाथ  होता  हैं  श्री  एव
 यदि  उसे  100  रुपये  मिलने  चाहि  ए  तो  उसे  60  रुपये  मिलता  है  प्रौढ़  बस  मालिक  को  यह  घन

 पड़ता है  ।  बीमा  कम्पनियां  जाइए
 पानी  बच  निकलती  2,  मेरा  मंत्री  महोदय  से

 aga  दै  नि  वे
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 इस  विशेष  मामले  को  देखें  ।  दूसरा  a  stated  जिनसे  बस  मालिक  बसें  खरीदने  के  ि ले  ए

 धन  लेते  ग्रनुवित  प्राधिकार  दिये  हुए  यदि  उनको  बस  मालिक  से  लिए  गए  धन  की  एक

 किस्त  नहीं  मिल  पातों  है  तो  वे  बस  पर  अरपना  अ्रधिकार  कर  लेते  बस  मालिक  के  लिए  यह

 विषम  परिस्थिति  बन  जाती  है  ।  पहले  एक  बस  का  मूल्य  7000  रुपये  से  10,000  रुपये  होता

 था  परन्तु  परब  यह  बढ़कर  70,000  रुपये  या  80,000  रुपये  हो  गया  यदि  म'लिक  एक

 किस्त  देने  में  चूक  जाता  है  तो  पूँजीपति  ऋणदाता  बस  पर  झ्र धि कार  कर लेता है  जो  ठीक

 यदि  कोई  व्यक्ति  परमिट  के  लिए  करता  है  तो  उसे  तत्काल  500  रुपये

 प्रतिभूति  जमा  कराना  होती  मध्यम  वीं  के  लोग  तथा  छोटे  उपाधि  इसको  तत्काल  नहीं  जमा

 करा  सकते  अ्रतएव  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  उपबन्ध  को
 हटा  दिया  जाये  |

 चौथा  रियों  द्वारा  देरी  किये  जाने  के  बारे  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  यदि  प्रशासन

 प्राधिकारी  देरी  करते  हैं  तो  बस  मालिक  का  क्या  दोष  है  ?  परमिट  के  नवीकरण  के  आवेदनपत्र

 के  निपटान  में  वे  एक  वर्ष  लगाते  हैं  ae  फिर  दो  वर्ष  की  अवधि  देते  हैं  जो  ठीक  नहीं  जब  हम

 समाजवाद  की  बरात  करते  हैं  तो  इस  प्रकार  का  व्यवहार  क्यों  होता  है  ?  इस  पर  मेरा  एक  संशोधन

 प्राचीन  भारतीय  मोटर  युनियन  कांग्रेस  ने  जो  सिफ़ारिशों  दो  उनको  स्वीकार  नहीं

 किय  गया  है  ।  Fh  आ  है  कि  मंत्री  महोदय  उन  पर  विचार  कर  उन्हें  स्वीकार  करेंगे  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यातायात  की  श्रावक्यकताशओं  को  गैर  सरकारी  बस  मालिक  पुरा  करते

 उनको  भ्र पना  कायें  चलाने  के  लिए  प्रत्येक  सुविधा  दी  जानी  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  में

 छोटे  व्यापारी  इसे  अपना  सकते  हैं  ।

 मुझे  ora  है  कि  गैर  सरकारी  बस  मालिकों  की  ae  सरकार  का  ध्यान  जायेਂ  शौर

 उनके  संबध  में  एक  व्यापक  विधेयक  लाया  जायेगा  ताकि  उनमें  यह  संदेह  पैदा  न  हो  कि  सरकार

 उनकी  शोर  से  उदासीन  है  कौर  वे  अपना  कारोबार  चलाने  में  असमथ  है  ।

 श्री  सु०  Fo  तापड़िया  यह  विधेयक  अ्रघिक  प्रशंसनीय  नहीं  है  ।  जसा  कि  मंत्री

 महोदय  ने  भी  स्वीकार  किया  है  यह  विधेयक  व्यापार  नहीं  यदि  व्यापार  विधेयक  को  बद  में

 लाना  है  तो  इस  विधेयक  की  अ्रावश्यकता  ही  क्या  थी  ?  क्या  वे  इसके  लिए  प्रतीक्षा  नहीं  कर

 सकते  थे  ।  यदि  वे  व्यापार  व्रिवेयक  को  बाद  में  लाना  चाहते  हैं  तो  मैं  यह  सिफारिश  करूंगा  कि

 विभिन्‍न  सदस्यों  द्वारा  सुझाये  गये  सभी  संशोधन  र्दीकार  कर  लिये  जाये  ताकि  विधेयक  में  निहित

 कमियों  को  दूर  किया  जा  सके  |

 यद्यपि  सड़क  परिवहन  उद्योग  हमारी  राष्ट्रीय  अ्रथंव्यवस्था  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा
 करता  परन्तु  इसे  सरकार  की  ग्रोवर  से  उपेक्षापूर्ण  व्यवहार  मिल  रहा  लगभग  9  लाख

 वाहन  सड़क  पर  चलते  हैं  जिसमें  से  ढाई  लाख  या  इससे  कुछ  अधिक  ट्रक  झर  बसें  इससे

 सरकार  को  400  करोड़  रुपया  वार्षिक  करों  के  रूप  में  og  प्राप्त  होती  जब  यह  सरकार  की

 प्राय  इतना  वड़ा  साधन  है  तो  सड़कों  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ।
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 सरकार  409  करोड  रुपयों  में  से  लगभग  140  करोड़  रुपये  वार्षिक  सड़कों  के  विकास पर

 व्यय  करती  है  ।  शहरी  तथा  मीरा  श्नत्रों  की  भ्रावश्यकताशओओं  चाहे  वह  खाद्यान्न  का

 श्रौद्योगिक  उत्पादन  और  यहां  तक  यात्री  यातायात  से  ही  संघटित  कोई  सर्वेक्षण

 नहीं  किया  गया  ।  बड़े  गांवों  ate  दुरस्थ  क्षेत्रों  के  लोगों  को  घन्टों  तक  बसे  की  प्रतीक्षा

 करनी  पड़ती  है  1

 क्या  उन्होंने  विशेष  मार्गों  पर  इतना  यातायात  है  इस  का  पता  लगाया  है  ?
 परमिट

 वास्तविक  सर्वेक्षण  के  arene  पर  दिये  जाने  चाहिए  न  कि  सरकार  को  इच्छा प्र ों  के  अनुसार  ग्रीवा

 घूस  लेकर  ।  सरकार  को  ऐसा  विधान  बनाना  चाहिए  जिससे  जनता  को  सस्ते

 सुगम  यातायात  के  साधन  उपलब्ध  हो  जहां  तक
 मी

 है-मी
 ठे

 शब्दों  का  प्रश्न  है  इनसे

 केवल  निर्धनों  के  लिए  सहानुभुति  ही  प्रकट  की  जा  सकती  है  ।  इसे  काम  को  तो  हमारी  वर्तमान

 सरकार  बड़ी  भली  ware  कर  रहो  है  ।  परन्तु  जब  निर्धनों  की  कठिनाइयों  को  कम  करने  की  बात

 झरती है  तब  हम  tad  हैं  कि  सरकार  कोई  काम  नहीं  कर  रही  है  ।  इस  सदन  में  हमने  सामान्य

 जन  उपयोगी  छोटी  सस्ता  कपड़ा  ale  के  कई  मामले  ऐसे  उठाए

 परन्तु  वास्तविक  रूप  से  कुछ  भी  नहीं  नि  |  परन्तु  जब  20,000  रु०  से  अ्रधघिक  मूल्य  ५ी  कारों  की

 कीमतें  उनके  निर्माता  बढ़ा  देते  हैं  तब  सरकार  शीघ्र  ही  उसके  बारे  में  अध्यादेश  को  ले  art  है

 प्रधान  wa)  बात  तो  गरीब  wae  के  fare  की  करती  हैं  परन्तु  कार्य  उसी  समय  करती  हैं  जत

 26,000  रपये  से  ऊपर  की  कीमतों  की  कारों  का  मुल्य  उनके  निर्माता  देते हैं
 ।  हम  गरीब

 व्यक्तियों  की  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  चिनता  के  जारे  में  सफदरजंग  रोड  के  पास  भाषण

 प्रतिदिन  सुनते  हैं  परन्तु  कार्य  कुछ  नहीं  होता  है  ।  बसों  में  यात्रा  करने  को  ही  लीजिये  ।  हम  देखते

 हैं  कि  बसों  की  यात्रा  मंहगी  होती  जा  रही है  ।  पिछले  दो  वर्षों  से  oz  सभी  राज्यों  में  कांग्रेस

 का  राज्य  था  ।  सरकार  की  गलत  नीतियों  के  कारण  ate  भारी  टैक्स  लगाने  के  कारण  ही  यातायात

 मंहगा  हो  गया  यदि  सरकार  वास्तव  में  गरीबों  के  लिए  चिन्तित  है  तो  डीज़ल  पर  टेक्स  घटाएं  ।

 बसों  की  के  निर्माण  पर  से  शुल्क  घटाया  जाए  ।  मेरा  gg  विश्वास  है  कि  सरकार  ऐसा

 नहीं  करेगी  |

 बस  मार्गों  के  के  लिए  नारे  लगाए  जाते  हैं  मैं  समभता हूँ हूँ  कि  भारत  में

 केबल  एक  ही  राष्ट्रीयकृत  बस  हद माग  सफलता  पुर्वक  चल  रहा  >  कौर  देख  सभी  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ।

 कार्यक्षमता  के  अभाव  में  राष्ट्रीयकरण  से  कोई  लाभ  नहीं  ।  दक्षिण  के  sto  वी०  एस०  के  समान

 एक  दो  घनी  कम्पनियों  को  छोड़कर  शेष  सभी  बस  मालिक  साधारण  लोग  हैं  जो  किराया-विक्की

 की  छातों  पर  एक-दो  बसें  खरीद  कर  अरपना  व्यवसाय  चलाते  हैं  |  कया  राष्ट्रीयकरण  द्वारा  हम  इन

 मध्यम  वर्गीय  व्यक्तियों  को  उनकी  ग्रा जीविका  से  वंचित  करना  चाहते  हैं  बच  जिसमें  कि

 सेवा  सुरक्षा  शादी  के  लिए  कई  व्यक्ति  रखने  पड़ते  कि  राष्ट्रीयकरण  से  कोई  लाभ  नहीं  1

 सरकार  सड़क  परिवहन  को  इसी  लिए  मंहगा  बना  रही  है  क्योंकि  वे  रेलों  को  ढंग  से  नहीं  चला
 ी  इस  प्रकार  सरकार  रेलों  के  संचालन  में  अपनी  भ्र क्षमता  को  छिपाना  चाहती  है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  ही  जनरल  बीमें  का  भी  कारोबार  कर  रहा  है  ।  इस  श्र  उसका  काम
 काफी  बढ़ा

 है
 ।  में  समझता  हुं कि  इस  dees  ६1रा  निगम  इस  स्थिति  में  ar  जाएगा  कि

 वहाँ
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 कई  पा  उचित  जानकारी  नहीं  दी  गरई  दावों  का  निपटारा  नहीं  किया  सकता

 पालिसी  स्वीकार  करने  से  ge  ही  सभी  ध्रावश्यक  जानकारी  ले  ली  जानी  चाहिए  i
 एक  बार

 सी  स्वीकार  करन  के  पश्चात  निगम  की  जिम्मेदारी  समाप्त  नहीं  हो  जाती  है  ।

 जुड़ी  के  बारे
 में

 काफी  चर्चा  को  गई  जन्  श्री  वी०  के०  कार  वो०  राव  इस  वीर

 मत्री  थे  तो  उन्होंने  इस  में  रुचि  दिखाई  थ  ।  सड़क  परिवहन  सम्बन्धी  मंत्रियों  की  बैठकें  हुई  थीं

 गी  को  समाप्त  के  लिए  सभी  ने  सहमति  प्रकट  की  है  ।  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  पर  इसक

 समाप्ति  के  लिए  जोर  नहीं  झला  |  यदि  सरकार  राज्य  सरकारों  को  इसके  लिए  तयार  नहीं  वक

 पातों  है  नो  कया  वे  संविधान  में  संशोधन  द्वारा  राज्यों  की  चुंगी  लेन  को  शक्ति  समाप्त  कर

 Shri  Talsidas  Jadhay  (Baramati)  The  provision  for  getting  permit,  from  R.T.A
 would  not  necessiate  obtaning  permit  from  every  state  This  has  been  provided  in  this  |. 118
 This  was  one  of  the  demands  of  Transport  operators  aud  their  federation.  There  are  3  lakh
 Lorries  in  the  country  Out  of  these  about  only  10  to  15  percent  are  owned  by  capitatists

 Ninety  per  cent  lorries  are  owned  by  persons  who  are  one  owner  of  only  one  lorry  This  pro-
 fession  very  much  needs  protection.  These  people  are  very  much  harrassed  by  the  policemen
 on  the  plea  of  High  speed  ण  heavy  weight  Al!  this  is  open  corruption.  Efforts  should  be
 made  to  check  it.  The  high  prices  of  Tyres  and  Tubes  has  created  further  hardships  from

 an  lorry  Operators  After  nationalization  a  scheme  has  been  drawn  to  advance  sums  for  the

 purchase  of  trucks  But  the  cost  of  trucks  is  between  40  to  50  thousand  Rs  But  1/5
 amount  has  to  be  paid  in  advance.  Apari  from  that  the  cost  of  chesis  and  motor  parts
 is  very  heavy  and  it  becomes  very  difficult  to  pay  off  the  instalments  together  with  the
 interest  The  Government  should  try  to  reduce  the  prices  of  Tyres,  tubes  and  other  parts
 Either  the  Government  shuld  open  depots  for  the  sale  of  Tyres  and  tubes  on  a  society  of
 10-25  truck  operators  be  formed  to  decide  prices  of  Tyres  and  tubes

 Inter-State  permits  are  a  welcome  more  Similar  action  may  be  taken  in  respect  of

 octroi  as  the  vehicles  are  detained  at  every  octroi  and  due  to  that  a  lot  of  time  is  wasted
 octroi  should  be  abolished  or  it  should  कैट  centralized.  द

 There  is  a  tax  om  diesel  and  the  Maharashtra  Government  imposed  temporarily
 2 taxation  on  it.  But  Jatter  on  it  was  made  permanent.

 One  has  to  take  permit  for  opening  a  goods  office.  There  should  be  same
 central on  these  office

 Preference  should  be  given  to  the  co-operative  societis  in  handling  the  Government  y
 jobs.  The  drivers  should  not  be  harrassed  by  police  due  to  high  speed  on  heavy  load  85
 accidents  do  not  take  place  due  to  speed  on  load  But  this  occur  due  to  the  narrowness
 of  the  roads  As  the  yovernment  take  taxes  it  should  see  that  the  roads  are  good  and
 wide

 You  should  provide  good  roads  also  if  you  want  to  Collcet  taxes  from  the  people

 Claim  period  has  been  increased  from  60  days  to  180  days  it  is  not  fair  This
 increases  the  price  of  insurance.  For:insurance  purposes  owner  of  the  vehicle  has  been  made

 Fesponsible  but  it  is  a  known  fact  that  the  vehicle  is  driven  either  by  the  son  or  by  the

 driver  Therefore,  this  is  also  not  justified

 My  friend  Naidu  has  suggested  that  the  period  of  renewal  of  permit  should  not  be
 Jess  than  three  years  I  think  this  period  should  be  taken  into  account  from  the  date  when
 the  permit  is  actually  given.

 Distance  of  eight  Kilometers  to  ply  the  vehicle  between  the  two  states  is  very  s
 It  should  at  least  be  60  K.  M.  so  that  :he  is  not  put  to  any  hardship.

 There  should  be  decentratisation  of  economy  in  respect  of  small  trades.
 Peor  se:  who

 en
 their  livelyhood  by  working  hard  should  be  given  more  and  more.
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 Disenssion  Re.  Drought  and  Famine  Condition  in  November  25,  1969
 Western  Rajasthan

 er

 Shri  O.  Tyagi  (Moradabad)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  According  to  the  covnention
 of  this  House,  the  ruling  party  because  of  its  majority  is  allotted  half  of  the  total  time.  It

 is  now  in  the  minority.  Do  they  get  the  same  time  ?

 Mr.  Chairman  Time  is  always  allotted  according  to  the
 strength

 of  the  patty,  We

 have  done  that.  You  can  begin  your  speech.

 Shri  O.  P.  Tyagi  :  Although  the  development  of  a  Country  depends  upon  its

 transport  yet  I  regret  to  say  that  it  has  been  completely  neglected  in  this  Country.  The

 British  Government  has  enacted  Motor  Vehilcles  Act  in  1439.  Since  then  the  Government

 has  not  done  anything  in  this  regard.  In  1960  a  piece  meal  legislation  had  been  moved  and

 after  that  only  the  Hon.  Minister  has  stated  that  he  would  bring  in  a  more  comprehensive
 Bill.  May  I  know  why  this  comprehensive  Bill  has  not  been  introduced  although  22  long

 years  have  lapsed  ?

 I  feel  permit  System  is  the  worst  thing.  It  is  responsible  for  all  the  corruption  in
 the  country.

 Mr.  Chairman  You  can  continue  your  speech  tomorrow  because  at  4  p.  m.  we

 have  to  discuss  the  acute  drought  and  famine  conditions  in  Rajasthan.  But  in  view  of

 the  long  list  of  speakers  I  would  request  the  Hon.  Members  to  express  their  views  briefly.

 ee

 पश्चिमी  राजस्थान  के  भयंकर  सुखा  ale  अकाल

 की  स्थिति  पर  चर्चा

 DISCUSSION  RE  :  ACUTE  DROUGHT  AND  FAMINE  CONDITION  IN
 WESTERN  RAJASTHAN

 Dr.  Karan  Singh  Ji  (Bikaner)  :  We  are  glad  that  people  from  other  parts  of  the

 country  are  ready  to  help  us.  But  Members  hailing  from  Rajasthan  should  get  more  time.

 Mr.  Chairman  Rajastban  is  also  a  part  of  our  country.  They  a'so  consider  it  to
 be  their  own  problem  but  you  will  have  your  say.

 This  Question  relates  to  the  livelihcod  of  the  people Shri  N.  K.  Sanghi  (Jodhpur) :
 of  that  area.  Therefore,  I  request  that  three  hours  time  may  be  allotted  for  this  purpose.

 Shri  Amrit  Nahata  (Barmer)  :  Mr.  Chairman,  Sir.  It  is  beyond  my  power  is  to

 depict  the  shocking  conditions  prevailing  in  west  Rajasthan.  Districts  of  Bikaner,  Jodhpur,
 Ajmer,  Pali,  Barmer  and  Jaisalmer  are  passing  through  acute  famine  conditions.  In
 Jaisalmer  district  alone  about  24  Lakh  cows  have  been  dead  and  hundreds  of  thou-
 sands  have  been  migrated  to  Madhya  Pradesh,  Gujrat  and  Haryana.  Financial  position
 of  the  people  has  completely  disrupted.  Lakhs  of  people  belonging  to  Scheduled  castes
 and  Scheduled  tribes  and  other  minorities  are  on  the  brink  of  starvation.  They  are
 selling  their  ornaments  and  utencils.

 Last  year  also  the  area  was  hit  by  the  famine.  Central!  Government  also  provided
 some  financial  relief.  But  even  after  spending  crores  of  rupees,  the  situation  did  not
 improve.  It  is  mainly  because  of  the  corrupt  relief  arrangement  of  the  Government.
 Natural  calamity  is  not  totally  responsible  for  this  acute  shortage.  This  area  has  been
 neglected  completely  for  the  last  22  years.  Government  have  spent  much  less  on  the
 development  of  Rajasthan  as  compared  with  that  on  apy  other  state.  This  has  increased
 the  regional  imbalances,
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 परिश्रमी  राजस्थान  के  भयंकर  सुखा  कौर  भक 4  1891  (am)
 की  स्थिति  पर  चर्चा ध्

 It  may  be  possible  that  the  Rajasthan  Gavernment  has  not  done  its  duty.  But  it
 is  not  the  proper  time  to  side  track  the  issue  by  fixing  the  responsibility  on  one  or  the
 other  or  disputing  it  wheiher  it  is  a  state  subject  or  a  subject  of  the  central  Government.

 There  are  always  some  lapses  to  be  found  in  the  Government  arrangement  resulti  ng

 y in  the  break  up  of  the  Government  machinery.  It  adds  more  misery  to  the  lot  of  already  y
 distressed  people.  क

 The  Government  should  have  a  well  knit  programme  to  meet  the  situation.  Present
 relief  works  are  doing  n>  good  to  the  affected  people.  This  is  a  total  wastage  of  money.
 Central  Government  should  declare  it  a  National  problem  and  should  assume  full  responsi-
 bility  of  providing  relief  to  the  pcople.

 I  request  that  this  type  of  famine  relief  offices  should  not  be  opened.  Very  heavy
 amount  of  money  is  being  spent  on  construction  of  roads.  37  lakhs  of  rupees  were  spent
 on  the  construction  of  roid  from  Ramsar  to  chantan.  But  that  road  is  not  visible  now.
 The  relief  measures  had  been  adopted  for  more  than  eight  or  nine  months.  But  the
 Jabourers  got  wages  not  more  than  five  months.  Poor  labourers  are  forced  to  work  no
 small  wages.  Wastage  of  money  should  be  stopped.  The  Central  Government  should  give
 specific  instructions  to  the  Rajasthan  Government  for  the  proper  utilisation  of  money.

 In  case  relief  measures  like  this  are  adopted,  the  Government  would  have  to  spend
 6  crores  of  rupees.  It  would  a  wastage  of  money.  The  difficulties  of  the  people  will
 not  be  removed,  It  is  the  moral  duty  of  the  Government  to  provide  meals  for  the
 straned.

 The  Government  should  give  ten  rupees  to  each  jandless  scheduled  castes  and
 scheduled  tribes  person  and  to  those  persons  who  have  got  uneconomic  holdings.  It  will
 result  in  abolishng  corruption.  Then  these  people  should  be  employed  on  useful  works
 like  construction  of  pucca  roads,  digging  of  tike  wells  and  construction  of  small  dams.

 The  Government  should  take  some  permament  measures  to  avoid  death  due  to

 hunger  and  shortage  of  drinking  water.

 Last  year  there  was  acute  -:hortage  of  drinking  water  is  Rajasthan.  Lakhs  of
 This  problem  should  be families  are  not  getting  drinking  water  in  Rajasthan  even  now.

 solved  once  for  all.  The  Government  should  instal  tube-wells  for  this  purpose.  The

 present  tube-wells  should  supply  water  to  neighbouring  villages  through  pipelines.  The

 Government  should  provide  financial  assistance  this  year  for  pipeline  schemes.  All  those

 schemes  should  be  taken  up.  The  tanks  should  be  dug  for  storing  water.

 The  relief  work  has  been  stopped  in  Jaiselmer  for  the  last  two  months.  About

 77,000  labourers  have  been  doing  relief  work  there  for  the  last  two  months.  Famine  like

 conditions  have  been  prevailing  there  for  the  last  eight  years.  People  are  dying  out  of

 hunger  there  People  of  Jaiselmer  are  being  forced  to  work  on  Rajasthan  canal.  People  are

 Peop:e  of  Jaiselmer  should  not  be agitating  against  it  and  have  to  resort  to  hunger  strike.

 compelled  like  this.

 the  central! 1  came  to  know  that  Government  have  an  intention  to  bring  an

 ordinance  under  which  death  sentence  will  be  provided  for  those  who  will  damage  the

 railway  property.  I  am  of  the  vicw  that  death  sentence  should  also  be  ,siven  to  those

 who  indulge  in  corruption  in  famine  relief  measures.

 Shrimati  Sucheta  Kripalani  (Gonda)  :  The  drought  problem  of  Rajasthan  is  not  a

 new  one.  It  occurs  almost  every  year.  Our  of  the  32  thousand  villages  of  Rajasthan  2
 A  number  of  people  has  died  of  starvation  in thousand  villages  are  effected  by  drought.

 Rajasthan.  There  is  no  fodder  for  the  cattle  Jaiselmer  has  been  effected  by  drough
 yt  the  last  eight  yzars-end  Barmer  for  the  last  three  years.

 At  present  there  is  a  great  problem  of  drinking  water  in  Rajasthan.  There  is  ander

 group  water  in  Rajasthan.  Had  the  efforts  been  made  to  tackle  this  problem,  the  present
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 situation  woutd  not  have  arise  ?  Steps  should  have  been  taken  to  tap  under  ground  water

 resources.

 The  State  Government  is  responsible  for  not  पएएधाशा धि ड  the  fube-wefl  schemes  ia
 the  state.

 If  the  Narmada  project  had  been  takert  up  and  completed,  it  would  have  benefitted

 Madhya  Pradesh,  Gujrat  and  Rajasthan.  It  is  regretted  that  the  project  could  sot  be

 completed  due  to  certain  powerful  political  influences.

 It  is  the  duty  of  the  central  Government  to  start  public  projects  with  the  co-ordina-
 tion  of  those  three  states.  Politics  also  plays  a  great  role  in  the  matter  of  allocation  of

 funds  for  relief  measures.

 Central  assistance  has  been  given  to  those  states  who  do  not  require  whereas  10

 assistance  has  been  given  to  those  states  who  require  it.  There  had  been  lot  of  corruption
 in  spending  relief  money.  Money  has  been  spent  for  useless  purposes.  Money  should  be

 properly  utilised.  This  difficulty  is  a  permanent  one  and  the  Government  should  find  out  a

 permar ent  solution  of  if.  It  showld  alfocate  money  for  taking  up  irrigation  and  other

 projects.  By  doing  so,  Government  will  be  able  to  solve  the  problem  permanently.

 If  the  Government  want  to  help  the  people  with  marginal  income,  it  should  stop  the

 foreign  trips  of  the  Ministers.  The  Government  should  reduce  its  expenditure  aad  it  should

 spend  it  for  the  welfare  of  the  farmers  and  the  workers.

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  श्री  नाहटा  तथा  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  नें  जो

 विचार  व्यक्त  किये  मैं  उनसे  पुरी  तरह  सहमत  हूँ  ।  में  पहली  बार  श्रकाल  पड़ा  हो

 ऐसी  बात  नहीं  है  ।  aga  से  क्षेत्रों  में  ती  पिछले  यात-राठ  वर्ष  से  ऐसा  हों  रहा  है  fay  इस

 बार  स्थिति  भ्रत्यन्त  विषम  है  ।  लाखों  लोग  भूखे  मर  रहे  रस्सी  प्रतिश  पशु  या  तो  अन्य

 राज्यों  में  चने  गये  हैं  अथवा  मृत्यु  का  ग्रास  शन  गये  है  ।  बाकी  बचे  बीस  प्रतिशत  फ्शत्रों न्व्न्व  का  क्या

 होगा  ईश्वर  ही  जानता  है  ।  यदि  स्थिति  में  सुधार  नहीं  gar  ती  संभवतः  wey  पुरी  का  तामे

 तक  नहीं  रहेगा  ।

 निःसन्देह  मुख्य  समस्या  पीने  के  जल  की  है  ।  जल  का  स्तर  बहुत  नीचे  चला  गया

 बिजली  उपलब्ध  नहीं  कुएं  बहुत  गहरे  हैं  ।  स्वयं  लोगों  को  कमर  में  रस्से  बाँधकर  कूलरों  से

 जल  निकालते  देखा  है  ।  लोग  अपने  घर  छोड़-छोड़  कर  जा  रहे  है  ।

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  22  वर्ष  पहचान  भी  देश  के  एक  माग  में  यह  स्थिति  है  कि  लोगों

 के  लिए  पीने  को  जल  पश्चुग्नों  के  लिए  चारा  नहीं  ।  जनता  भूखी  मर  रही  है  ।  क्या  यहीं

 हमारा  समाजवाद  है  ?  करोड़ों  रुपयों  व्यय  करके  बड़े-बड़े  प्रस्ताव  पास  किये  जाते  हैं  ।  यह्  समस्त

 घन  ग्रपव्यय  है  ।

 राहत  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  प्रबन्ध  झ्रत्यस्त  निकम्मा  है  ।

 जौ  धन  व्यय  किया  जा  रहा  है  उसका  यदि  सदुपयोग  किया  जाता  तो  यह  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्र  हरा-भरा

 @  जाता  किन्तु  इस  धन  का  26  प्रतिशत  भी  उचित  ढंग  से  व्यय  नहीं  किया  जा  रहा  ।

 अकाल  की  ऐसी  स्थिति  पिछले  कई  वर्षों  से  है  ।  राजस्थान  सरकार  इससे  भली-भांति

 परिचित  है  किन्तु  उसकी  देखिये  ।  राहुल-कार्यों  को  तेज  करने  के  स्थान  पर  उन्होंने  उसे

 अ्रचानक  ही  31  गर्त  को  बन्द  कर  दिया  |

 इस  कार्य  की  बहुत  तेजी  के  साथ  करके  31  झगड़ने  तक  gar  किया  जाना  परन्तु  इस
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 4  1891  afar  राजस्थान  के  भयंकर  सूखा  ate  ज़कात

 की  स्थिति  परे  चर्चो

 safe  में  लोगों  के  कष्ट  तथा  कठिनाई  की  वृद्धि  करने  का  ही  निर्णय  किया  गया  ।  अभी

 अकाल  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  काय  में  सरकार  के  रवैये  में  बहुत  उदासीनता  तथा  उपेक्षा

 ही  दिखाई  देती  है  ।  स्थिति  की  इस  गम्भीरता  को  समझने  के  बजाए  सरकार  ने  केवल  यही  कहा

 है  कि  राजस्व  न  सरकार  ने  जैसलमेर  जिले  को  भाव-ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  क्या  है  श्र  जालोर

 तथा  बीकानेर  जिलों  को  भी  भाव-ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  करने  सम्बन्धी  प्रश्न  राज्य  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।  क्या  इन  क्षेत्रों  को  अगस्त  1970  तक  भाव-ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  करने  का  विवार  3?

 इन  विलम्ब कारी  चालों  से  सरकार  का  तात्पयं  क्या  है  ?  क्या  सरकार  यह  मानने  को  तयार  नहीं  है

 कि  ये  क्षेत्र  विकट  रूप  में  प्रकार-ग्रस्त  ale  क्या  सरकार  इन  अकाल  से  पीड़ित  लोगों  को  राहत

 देने  सम्बन्धी  प्राकृतिक  उपायों  की  ग्रा वश्य कता  समझने  को  तेयार  नहीं  है  ?  यदि  यह  स्थिति  है  तो

 कयों  केन्द्रीय  सरकार  इतनी  निबल  हो  गई  है  कि  ag  इन  क्षेत्रों  को  तत्काल  ware  सहायता

 सम्बन्धी  कार्य  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  प्रेरित  भी  नहीं  कर  सकती  ?

 Pat  एम०  बी०  रार  पीठासीन  हुए
 Shri  M.  Rana  jn  the  Chair  ]

 अनेक  श्रभ्यावेदनों  में  केन्द्रीय  तथी  राज्य  सरकार  से  कहा  गया  है  फि  वक  की  स्थिति  पर

 तत्काल  ध्यान  देना  श्रत्यावव्यंक  है  ।  परन्तु  स्थिति  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  शौर  प्रधान

 मंत्री
 ने

 इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  उदासीनता  दिखाई  है  सनौर  इन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  बात  करने  तथा

 सुझाव  मानने  तक  के  लिए  उनके  पास  समय  ही  नहीं  है  ।  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  तो  इस

 भ्राकस्मिकता  के  प्रति  बहुत  विमुख  हो  गए  हैं  !  उनके  लिए  मानव  कठिनाइयों  तथा  मानव  कष्टों

 से  तो  उनका  हृदय  पटल  द्रवित  होता  ही  मानों  इस  प्राथमिकता  का  उनके  लिए  राजनी  लिक

 मामलों  के  अ्रतिरिक्त  कोई  महत्व  ही  नहीं  है  ।  राजस्थान  के  अकाल  को  केन्द्रीय  राजस्थान

 सरकार  ने  ऐसा  ही  माना  है  ।

 ware  की  स्थिति  को  इस  क्षेत्र  से  सदा  के  लिए  दूर  करने  के  लिए  सरकार  को  स्थाई

 उपाय  करने  चाहिएं  ।  इस  लक्ष्य  को  पूर्ति  के  लिए  स्थाई  रूप  से  सड़कों  का  निर्माण  होना  चाहिए  ।

 भूमिका  जलाशयों  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिये  ।  are  से  छः  वर्ष  पूर्व  जालोर  जिले  में  200

 नल  कूप  लगाने  थे  परन्तु  अभी  तक  नहीं  लगाए  गए  हैं  ।  एक  करोड़  रुपये  के  नाममात्र  के  खर्चें  से

 वहां  की  समस्त  aegis  की  उबरा  तथा  सदयइ्यामला  बनाया  जा  सकता  था  ।  परन्तु  निरन्तर

 कहते  रहने  के  बावजूद  भी  इस  कार्य  की  किसी  न  किसी  बहाने  से  उपेक्षा  की  जाती  रही  है  ।  वहां
 बिजली  नहीं  सिंचाई  के  सांधनों  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  संचार  तथा  परिवहन  व्यवस्था
 का  विंकास  होना  चाहिए  ।  यंदि  इन  सब  साधनों  का  सुव्यवस्थित  रूप  में  विकास  किया  जाए  ate

 सुचारू  रूप  से  व्यवस्था  की  जाए  तो  वहां  की  मरू-शुभी  को  उर्वरा  तथा  समय-श्यामला  भूमि  में

 परिशित  किया  जा  संकता  है  ।  वहां  खाद्य  सामग्री  का  इतनी  विपुल  मात्रा  में  उत्पादन  हो  सकता
 है  कि  वहाँ  से  श्र  अन्य  क्षेत्रों  को  भी  भेजा  जा  सकता  है  ।  मत  अभी  भी  समय  है  सरकार  इन
 सब  कार्यों  को  वहीं  करे  ate  स्थिति  को  सुधारे  ।

 डा०  कर्णीसिंह  :  गत  सो  वर्षों  में  राजस्थान  में  यह  बहुत  भयंकर  अकाल  पड़ा

 है
 ।  राज्य  के  अनेक  भागों  में  विशेषकर  जोधपुर

 तथा  जैसलमेर  डिवीजनों  में  भ्र काल  का
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 प्रकोप  बहुत  श्रमिक  है  ।  वहाँ  लोगों  को  इतना  कष्ट  है  जिसका  नहीं  किया  जाता  |  उन

 क्षेत्रो  में  जब  मैंने  दौरा  किया  तो  मुझे  जोधपुर  में  बताया  गया  कि  वहां  के  लोगों  को  आगामी  दो

 था  तीन  महीनों  में  पानी  की  कमी  की  भयंकर  समस्या  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  जोधपुर  नगर  के

 तीन  लाख  निवासियों  की  पानी  की  समस्या  का  निवारण  किया  जाना  चाहिए  शरीर  उनके  लिए

 पानी  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  |

 अकाल  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  में  एक

 समस्त  श्रमिक  वर्ग  को  इश  वर्ष  सारे  aaa  पीड़ित  क्षेत्रों  से  हटाकर  राजस्थान  नहर  परियोजना

 पर  ले  जाने  का  है  ।  इसमे  श्रमिक  बग  के  लोगों  के  व  कट  तथा  उत्पीड़न  में  वृद्धि  होगी  शर

 यहीं  माना  कि  सरकार  इन  निधन  तथा  निरीह  लोगों  के  जीवन  से  खेल  रही  है  ।  गर्त

 मानवता  के  नाते  सरकार  को  उन  अनेक  अकाल  पीड़ित  लोगों  को  सहायता  एवं  सुरक्षा  के  लिए

 भी  कोई  अन्य  उपाय  करने  जो  अपने  भूमि  तथा  अपने  गांव  छोड़कर  राजस्थान

 नहर  परियोजना  नहीं  जा  सकते  ।  तभी  हम  समाज  के  समाजवादी  रूप  की  ग्लानि  बात  को  उचित

 सिद्ध  करने  में  सफल  सिद्ध  हो  सकेंगे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  रोक  प्रकार-ग्रस्त  राज्यों  की  सहायता  की  है  ।  राजस्थान  केन्द्र  का

 प्रभारी  है  ।  परन्तु  इस  बार  बहुत  alas  घन  के  आवंटन  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  राजस्थान  में

 लगातार  दुसरी  बार  अकाल  पड़ा  है  ।  राजस्थान  के  उत्तर-पश्चिम  भाग  पेय  जल  की  बहुत  ब  डी

 समस्या  100  यो  1500  ge  नीचे  गहरे  नल  कूप  खोद  कर  भी  वहां  पानी  इतना  खारी

 निकलता  है  कि  यदि  मनुष्य  azar  पशु  उस  पानी  को  पीये  तो  उसकी  तत्काल  मृत्यु  हो  जाए  |

 इसलिए  इस  क्षेत्र  को  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  की  समस्या  सर्वोपरि है  ।  पीने  के  पानी  की  इस  समस्या

 को  दृष्टि  में  रखते  हुए  राज्य  में  एक  राजस्थ/न  लिफ्ट  नहर  परियोजना  बनाई  गई  जो  एक  बहुत

 विख्यात-काम  परियोजना  o a4  |  जब  यह  नहर  बन  जायेगी  तो  इससे  राजस्थान  के  सरू-भूमि  वाले

 क्षेत्रों  को  पीने  का  पानी  मिलेगा  ।  परन्तु  इससे  इस  UST  के  एक  बड़े  क्षेत्र  को  फिर  भी  पीने  के  पाती

 की  समस्या  का  सामना  करना  पड़ेगा  |  झन  पीने  के  पानी  की  इस  समस्या  को  उच्चतर  प्राथमिकता

 मिलनी  चाहिए  ।

 अकाल  पीड़ित  श्रमिक  ay  तथा  बच्चों  के  सम्बन्ध  में  पाया  गया  है  कि  राजस्थान  के

 wart  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  12  वर्ष  से  ऊपर  की  वायु  वाले  बालकों  को  ही  रोजगार  मिला  है  ।  परन्तु
 गांवों  में  आयु  का  agar  लगाना  बहुत  कठिन  होता  है  ।  वहां  बच्चों  का  निर्वाह  भत्ता  कुछ
 अर  प्रतीक  मिलना  चाहिए  ।  जिससे  व्यावहारिक  कठिनाइयां  दूर  हो  सकें  |

 बच्चों  के  शिक्षा  सम्बन्धी  मामले  को  लेकर  प्रधान  मंत्री  ने  बच्चों  के  लिए  एक  प्रपत्र  में

 कहा  है  कि  परकाल  पीड़ित  क्षेत्रों  में  बच्चों  की  देख  रेख  का  प्रबन्ध  राज्य  को  करना  चाहिए  कौर

 अकाल  के  दौरान  इन  सब  बच्चों  को  शिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाएं  चाहिएं  ।  क्योंकि  यदि  ह्म

 यह  काय  नहीं  करेंगे  तो  उनकी  शिक्षा  में  व्यवधान  पड़  जायेगा  ale  लोग  बहुत  बड़ी  संख्या  में
 भ्र दिक्षित  रह  जायेंगे  ।  राज्य  सरकार  का  ध्यान  इस  ग्रोवर  जाना  बहुत  आवश्यक  है  |

 अकाल  शिविरों  में  मजदूरी  का  भुगतान  नहीं  करने  के  मामले  को  मैं  झनक  बार  प्रधान  मंत्री
 के  ध्यान  में  लाया

 हूं  प्रौढ़  राजस्थान  के
 मुख्य  मंत्री  महोदय  को  भी  कई  बार  लिखा  है  परन्तु  यही
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 4  1891  परिश्रमी  राजस्थान  के  भयंकर  सुखा  wt  अकाल

 को  स्थिति  पर  चर्चा

 छत्तर  मिला  को  इसकी  बहुत  चिन्ता  हैਂ  की  जांच  की  जा  रही  है  लोग  दिन

 भर  काम  करते  हैं  शर  खुले  श्रोता  के  नीचे  रहते  उन्हें  पीने  के  पानी  की  सुविधा  नहीं  है

 फिर  भी  उन्हें  3-4  सप्ताह  तक  मजूरी  नहीं  मिलती  है  ।  प्रौढ़  उनमें  भ्रष्टाचार  फैलाया  जाता  है  ।

 शर्त  सरकार  से  मेरी  चेतावनी  के  साथ-साथ  मेरा  निवेदन  भी  है  कि  वहां  समय  रहते  उचित

 कार्यवाही  करे  जिससे  राजस्थान  में  दोबारा  अकाल  को  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  होने  पाए  |

 आदा  की  जाती  है  कि  सरकार  इन  सब  सदस्यों  का  वहाँ  निवारण  करेगी  ale  लोगों

 की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  उपाय  करेगी  ।  राजस्थान  नहर  पर  हो  रहे  काम  को  गति  बहुत

 धीमी  है  पौर  इस  नहर  के  काम  को  पूरा  करने  में  120  करोड़  रुपे  प्रतीक  लगेंगे  ।  प्रति  वर्ष  5  या

 6  करोड़  रुपये  खां  किये  जा  रहे  हैं  कौर  हिसाब  से  इस  नहर  को  पूरा  होने  में  एक  पीढ़ी  लग

 जायेगी  ।  इस  परियोजना  स  झन  की  उपज  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  रूप  में  हमें  प्रति  ae  150

 करोड़  रुपये  का  लाभ  होगा  |  हम  केन्द्रीय  सरकार  से  गत  कई  वर्षों  से  इस  नहर  परियोजना  के  काम

 को  झरने  हाथ  में  लेने  के  लिए  निवेदन  करते  ar  रहे  हैं  कौर  यदि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  कार्य  को

 झपने  हाथों  में  नहीं  लिया  site  राजस्थान  सरकार  पर  छोड़  दिया  तो  ऐसो  उपेक्षा  तथा  भ्र क्षमता

 की  जिम्मेदारी  arse  की  पीढ़ी  पर  होगी  ।

 खाद्य  सामग्री  के  लिए  हमारा  देश  हरनेक  बातों  में  विदेशों  पर  ग्रामीण  है  ।  यह  संसार  की

 सबसे  श्रमिक  शाक्तिशाली  परियोजना  है  इस  परियोजना  का  राजस्थान  नहर  परियोजना  नाम

 देने  से  इसका  सम्बन्ध  केवल  उप  राज्य  से  ही  हो  जायेगा  ।  इसलिए  इसका  नाम  या  तो  नेहरू  नहर

 रखना  ठीक  होगा  कौर  या  गांधी  नहर  ।  इस  काम  को  ग्रा गामी  5  वर्षों  के  भीतर  ही  पूरा  कर

 लेना  चाहिए  ate  तभी  हम  aaa  प्रति  न्याय  कर  पायेंगे  ।  जहां  तक  लिफ्ट  नहर  का  सम्बन्ध  है

 इससे  राज्य  के  सबसे  श्रमिक  अकाल  ग्रस्त  क्षेत्रों  में लगभग  560  क्यूबिक  फुट  प्रति  सेकण्ड  के  हिसाब

 से  विशाल  तक  पानी  पहुंचेगा  ग्रोवर  बीकानेर  तक  जाते-जाते  इससे  35  क्यूबिक  फुट  पानी  मिल

 सकेगा  |  इस  नहर  का  निर्माण  करते  समय  उपरोक्त  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  यह  भी

 देखना  चाहिए  कि  ata  में  जाकर  इसमे  अधिक  पानी  मिले  इस  नहर  से  पन्त  में  बीकानेर  तक

 पहुंचते-पहुंचते  कम  से  कम  200  क्यूबिक  फुट  पानी  मिले  ।

 राजस्थान  नहर  क्षेत्र  की  भूमि  का  जो  नीलाम  होता  है  उसे  रोकना  चाहिए  कौर  यह  भूमि

 wert  पीड़ित  व्यक्तियों  को  दी  जानी  चाहिए  ताकि  वे  लोग  कम  से  कम  इस  भूमि  पर  अरपना

 काम  तो  करने  लगें  |  सरकार  को  धन  के  प्रलोभन  में  are  भूमि  नहीं  बेचनी  चाहिए  ale  इन
 तथ्यों  की  शोर  सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिये  ।

 तकाबी  निशुल्क  गाय  af  देने  के  अतिरिक्त  जिन  मरू-भ्रूम  वाले  क्षेत्रों  में

 लगभग  8  से  10  इंच  तक  वर्षा  हुई  थी  वहाँ पर
 भी  घास  नहीं  उगती  ।  इसके  सम्बन्ध  में

 जानकारी  प्राप्त  करने  के  पहचान  पता  लगा  कि  वहाँ  बीजों  का  अ्रंकुरण  ठोक  नहीं  होता  ate  इसी

 कारण  चारा-भूसा  बिल्कुल  नहीं  झ्र  सरकार  को  +स  वर्ष  इस  बारे  में  अनुसंधान  करना

 चाहिए  ate  ग्रा गामी  वर्ष  जब  वर्षा  हो  तो  वायुयानों  से  वहां  चारे  तथा  घास  के  बीज  बोने  चाहिए
 ताकि  वहां  घास  की  अधिक  उपज  हो  सके  ।  अन्यथा  इस  वर्ष  भ्रमणी  वर्षा  के  बावजूद  चारा
 नहीं  होगा  ।

 सरबर  Sata अदा  है इन  सब  बातों  पर  क  च्  ब  ब्यान  देगी  |
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 November  25,  1959 Discussion  Re.  Acute  Drought  and  Famjne  Condition  in
 Western  Rajasthan

 ह

 Shri  Onkar  Lal  Bohra  (Chittorgarh)  It  is  a  matter  of  great  concern  that  due  to

 natural  calamity  and  to  some  extent  to  us  a  grave  situation  has  again  arisen  in  Western

 districts  of  Rajasthan  for  want  of  rains.  I  request  all  the  members  not  to  give  political
 colour  to  the  famine  situation  This  question

 relates  to  humanity.  Thousands  of  people
 It  is  a  fact  that  irregularities  have  been  committed are  suffering  and  cattle  heads  are  dying.

 by  the  Rajasthan  Government  also

 We  should  consider  this  desert  area  of  Rajasthan  as  a  part  of  our  nation  and  sat  on

 a  part  of  Rajasthan  only  unfortunately  this  is  the  only  desert  area  in  the  country  aad  it

 is  situated  in  the  Western  part  of  Rajasthan  It  has  a  700  mile  long  border  with  Pakistan

 Under  these  circumstances  it  is  very  necessary  for  us  to  consider  this  whole  problem
 from  the  point  of  view  of  stratch,  national  integration  and  our  securiry  The  famine

 relief  measures  adopted  by  the  Rajasthan  Government  are  faulty  and  one  cannot  deny  the

 fact  that  our  engineers,  officers  and  the  persons  dealing  with  the.  relief  measures  haye  done

 bunghing,  The  Cheif  Minister  of  Rajasthan  and  other  concerned  officers  have  said  that

 all  sorts  of  actions  are  being  taken  against  them,  so  that  such  things  may  not  happen  again.
 But  I  want  to  make  it  clear  that.  we  have  to  ask  for  money  from  the  Central  Government

 for  the  sake  of  humanity  and  to  save  the  lives  of  the  people  and  the  cattle  of  heads  of

 Rajasthan  Therefore,  we  should  think  over  this  problem  separately  The  financial

 condition  of  Rajasthan  is  not  good.  Rajasthan  has  to  repay  a  loan  of  Rs.  500  crores

 state I  want  to  in  brief  that  the  famine  condition  in  Rajasthan  is  very.  grave

 Rajasthan  cannot  overcome  this  crisis  as  long  as  she  does  not  receive  adequate  financial

 help  from  the  centre.  This  area  of  Rajasthan  is  very  important.  Had  the  Government  of

 Rajasthan  and  the  Central  Government  made  efforts  during  the  last  22.  years,  tubewells.
 would  have  been  there  in  this  area  and  the  Rajasthan  canal  could  be  constructed.  Had

 the  money  asked  for  time  and  again  for  this  purpose  been  sanctioned  The  Rajasthan
 canal  would  have  been  constructed.

 The  Central.  Government,  who  once  accepted  that  Rajasthan  Canal  was  a  National
 Canal  and  they  would  take  it  into  their  own  hands,  did  not  show  any  interest  in  this

 respect  during  the  last  5  or  6  years.  As  a  result  of  it,  people  are  living  a  deplorable  life,
 they  are  living  like  animals  at  places  where  water  is  300-400  feet  undergrouud.  Had  the
 Centra!  Government  given  adequate  amount  for  this  purpose,  Rajasthan  canal  would  have
 been  completed  and  as  a  result,  this  grave  situation  would  not  have  arisen

 The  Rajasthan  Government,  with  the  assistance  of  the  Central  Government  spent
 about  Rs  58  crores  during  the  famine,  but  the  Central  Government  cannot  give  Rs.  10
 crores  for  Rajasthan  Canal  The  Chief  Minister  of  Rajasthan  and  the  Relief  Minister  and
 the  Government  of  Rajasthan  gave,  funds  and  tried  to  save  that  area  I  want  to  request
 that  when  we  ask  the  centre  for  money  and  when  we  talk  about  famine  We  should  not
 forget  that  we  talk  of  humanity.  Because  the  funds  have  been  misused,  we  will  have  to
 change  the  policy  of  famine  relief  Famine  relief  work  is  a  service  to  humanity  Only
 those  persons  should  be  engaged  in  the  famine  relief  work  whoare  actually  willing  to  serve.
 Famine  relief  work  should  not  be  left  to  the  Government  officers  only.  This  is  an  act  of
 public  service  I  would  like  that  all  our  opposition  members  and  we  should  go  there  to
 work  constructively  for  the  cause  of  humanity  and  should  share  their  sufferings.  Only  by
 holding  discussions  here  they  cannot  be  helped.  There  should  be  a  strict  inquiry  into
 the  bunghing  on  the  part  of  officers  and  they  should  be  punished.  The  Government  should
 do  their  duty.  The  Central  Government  should  remove  the  difficulties  of  this  area  by
 giving  more  and  more  funds.  It  is  said  that  the  desert  of  Rajasthan  will  be  made  fertile.
 This  is  a  border  area.  We  have  done  nothing  in  that  area  for  security  and  for  Rajasthan
 Canal.  We  try  to  keey  quite  over  these  important  matters.  When  famine  condition  arise we  spend  crores  of  rupees  but  we  do  not  see  to  the  basic  shortcomings.

 [  want  that  the  Central  Government  should  give  more  and  more  funds  to  the
 Rajasthan  Government  for  famine  relief  work.  The  present  crisis  is  more  serious  than
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 bet  jasthan  to  overcome  this  crises.  Central previous  q

 Govern  ould  thei  hands  at  National  level  I  t  their

 own  level.

 भ्रष्टाचार  तथा  अन्य  बातों  को  स्वीकार शनी  जो०  सला०  कृपलानी  (1) : :
 करता

 रा  तिक  विषय है  अथवा  नहीं  ?  राजनैतिक  क्या ह ैtate  राजनैतिक  क्या  नही ंहै  ?  क्या  इसका

 एक  विशिष्ट  वक्ता  द्वारा  किया  पिता  जर्क  वह  स्वयं  एक  रा  जने  a

 Shri  om  Parkash  Tyagi  (Moradabad)  I  had  the  opportunity  to  visit  the  famir
 ken  areas  of  Rajasthan  Ladies  are  helplessty  selling  their  ornaments  to  feed  t

 11125  They  are  feeding  the  cattle  even  with  the  dry  grass  lying  over  the  roofs  of  cir
 The  villages  are  deserted.

 Inthe  labour  camps  of  same  that  they  were  lying  there  like  animals  They  d

 i  space  even  to  live  No  arrangements  have  been  made  by  the  Government

 ported  that  green  revolution  is  taking  place  in  India  and  there  15  temper  crop
 tually  the  country  of  Gandhiji  where  humanity  is  suffering  like  this  People  are  dy  ४

 This  is  the  plight  of  the  people  of  that  part  of  India  who  once  saved hunger
 16.0 country  with  their  grounds

 It  is  not  a  matter  of  shamz2  for.  the  Government,  Members  and  the  pslitical  parties
 that  people  in  one  part  of  thecountry  are  dying  of  starvation  and  they  are  sitting  calmly
 It  is  not  a  question  of  humanity

 This  is  a  border  area  This  is  the  part  of  the  country  which  proved  weakest  in  the

 the  conflict  of  1965  Today,  the  people  of  that  over  are  dying  and  are  feeling  uneas
 There  can  be  no  security  when  the  people  of  the  border  areas  are  very  much  worried  abou
 about  their  livelihood  The  enemy  can  easily  take  advantage  of  their  poverty  and  their

 helplessness  It  is  not  that  famine  has  occurred  for  the  first  time  History  speaks  that
 this  area  is  famine  stricken  since  long

 There  are  famine  conditions  in  26  disrcicts,  of  27  districts  of  Rajasthan.  22.799

 villages  out  of  32,347  are  {amine  stricken  The  Government  itself  accessed  in  their  state-
 ment  of  February  26,  1969  that  1.28  crores  of  psople  of  Rajasthan  are  tamine  affected

 Ten  lacs  rupees  are  being  sent  daily  on  the  Governments  relief  work  there  It  means.  th:
 Government  are  spending  seven  paise  per  man  on  the  relief  work  of  the  famine  affec  ध
 people.  You  can  well  imagine  the  conditions  there.

 In  the  country,  in  every  village  a  Jabourer  is  paid.  Rs.  4  as  daily  wage  but i
 2. ya Rajasthan,  in  the  Relief  camps  a  man  is  paid  Rs.  1.50  daily  200.  woman  is  paid  Rs,  1

 daily  Such  a  discrimination,  between  man  and  woman  is  being  made  and  that  too  durin

 famine  days.  When  they  work  equally,  they  should  also  get  equal  wages.

 7 Although  young  children  can  also  work,  children  below  14  years  are  not  given  wor
 there.  Besides,  I  want  to  know  what  the  Government  have  thought  about  old  ines
 patients,  children  and  pregnant  women.

 Great  injustice  is  being  done  toward  labourers.  These  people  have  been
 taking

 Bajra  and  they  never  eat  Jwar  But  the  Government  is  supplying  them  Jwar  and  even
 that  is  of  very  low  quality  which  even  animals  would  not  like  to  eat.

 Eight  kilo,  foodgrain  is  being  given  to  ceed  labourer  weekly.  है  isa  rule  that  they
 h  ave  to  buy  their.  fyll  ration  at  a  time.  But  they  are  not  paid  full  wages  by  the  Contractors.

 =
 and  they  lose  their  ration,  According  to  the  representative  of  the  ‘Hindustan  Times

 ple  could  not  buy  15%  of  the  ration.  Eight  kilo,  ration  to  give  for  7  days,  wan ow  how  one  kilo  ration  is  sufficient  for  a  family.  What  his  children,  wife  and
 '
 and  mother  will  21,  No,  facilities,  have.  been  given  to  the  laboprers a
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 families.  Their  children  sleep  under  the  bushes  in  the  scorching  heat.  The  ration  shops
 are  situated  at  a  distance  of  five  miles.  When  they  go  to  buy  their  ration  they  lose  their
 one  day  wage.

 The  other  objectional  thing  was  that  only  50  labourer  were  working  there  while  100
 were  shown  on  the  Register.  Money  was  taken  for  100  labourers  and  thus  the  excess
 money  taken  was  grabed  by  them.

 The  Central  Government  have  helped  the  Rajasthan  Government,  Rs.  9.50  crores
 were  given  in  1969-70  and  Rs.  14.51  crores  in  1968-69  while  Andhra  has  been  given
 Rs.  14  crores  and  Gurjrat  Rs.  4.50  crores.  Mysore  was  uziven  Rs.  10  crores,  Rajasthan
 has  been  given  only  Rs.  23  crores  for  the  areas  affected  by  floods  and  draughts  for  the
 last  8  or  10  years.  Government  have  done  no  work  in  Jaisalmer  which  is  most  affected  by
 famine  Government  have  neglected  it  by  saying  that  it  is  nearer  to  Rajasthan  Canal.
 People  of  Jaisalmer  are  agitating.  They  are  on  hunger  strike.

 I  want  to  give  some  suggestions  in  this  respect.  My  first  suggestion  is  that  the
 Government  should  first  take  in  their  hands  the  parts  which  has  always  been  affected  by
 draughts.  A  central  enquiry  Committee  should  be  appointed  to  took  into  the  cases  of

 corruption  and  the  relief  work  done  there.

 Secondly,  this  problem  should  be  treated  as  a  national  problem  and  efforts  should
 be  made  in  the  Fourth  Plan  to  find  a  permanent  solution  to  this  problem.

 Thirdly,  Rajasthan  canal  is  very  important  from  the  point  of  view  of  the  Security  of
 the  country.  Its  first  phase  has  been  completed,  but  the  further  work  has  been  stopped.
 The  Dam  has  not  been  completed  yet.  How  the  people  of  Jaisalmer  will  come  to  work  at

 the  Rajasthan  Canal.  They  should  have  been  given  work  near  their  villages.  Pilot  Canal
 can  be  constructed  upto  Jaisalmer  aod  the  people  of  that  area  can  work  there  by  living
 near  their  villages.

 I  want  to  say  something  about  the  setting  up  of  industries,  because  how  long  the

 people  of  that  area  will  live  on  begging.  Cement,  Stone,  lignite  and  gypsim  are  adequately
 available  in  Rajasthan  Industries  can  be  set  up  immediately  there  and  the  peaple  can  be

 engaged  on  work.  The  Private  Sector  industrialists  will  not  go  there,  therefore  industries
 should  be  set  up  in  the  public  Sector.  Besides,  Jaiselmer,  Barmer  and  Bikaner  should  be
 connected  with  railway  lines,  so  that  it  may  be  used  for  the  security  of  the  public.

 There  was  a  scheme  to  _  instal My  last  point  is  that  tubewells  can  be  installed  there.
 70  tube  wells  there,  but  only  10  were  installed  and  even  they  are  lying  idle,  because  of  want
 of  spare  parts  or  oil.  Therefore  my  suggestion  is  that  if  tubewells  are  installed,  there  should
 be  a  shop  or  a  workship  of  spare  parts  also.  There  is  a  necessity  of  laying  a  net  work  of

 tubewells  there  so  that  desert  could  be  turned  into  a  fertile  land.

 Sbri  N.  K.  Sanghi  (Jodhpur)  :  All  of  us  know  that  in  Rajasthan,  Bikaner,  Nagour,
 Jaisalmer,  Barmer,  Jodhpur,  Pali  and  Jalour  are  drought-affected.  You  know  that  Jaisalmer
 is  drought  affected  continuously  for  the  last  8  years.  There  has  been  drought  in  Jodhpur,
 Pali  and  Jalour  for  the  last  3  years.  The  people  of  this  area  do  not  have  any  property  and
 houses,  They  do  not  have  any  facitlty  of  sinking  water,  In  these  circumstances,  they  leave
 their  place  and  go  to  Madhya  Prasdesh,  Haryana,  Uttar  Pradesh  and  Punjab.  They  face
 difficulties  these  and  want  to  return  to  their  homes  after  the  sought  conditions  end.  A  lot
 of  amount  has  been  spent  in  respect  of  famine  in  Rajasthan  but  there  has  been  no  coordina-
 tion  in  the  famine  relief  works.  From  1952  to  1963  Rs.  10  crores  were  spent  on  the  famine
 relief  works  in  Rajasthan  and  from  1963  to  1968  Rs,  30  crores  were  spent  and  thereafter
 another  Rs.  50  crores  were  spent  but  even  today  we  see  that  the  same  famine  condition
 prevail  there.  They  talk  of  floods  but  even  drinking  water  is  not  available  there.  Water should  be  made  available  to  then  for  drinking.  There  is  no  water  for  drinking  in  Jaisalmer
 up  to  20-30  miles.  Last  year  27000  villages  were  drought  affected.
 Rajasihan  are  in  the  grip  of  drought.

 14  out  of  26  districts  of
 The  people  of  Rajasthan  are  not  asking  for  food
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 and  clothing,  but  they  expect  you  to  provide  them  with  drinking  water  at  least.  If  in  the

 age  of  science  when  man  has  landed  on  the  moon  we  fail  to  provide  relief  to  the  famine-
 stricken  people,  all  our  claims  of  progress  are  mere  pretensious.

 The  Government  of  Rajasthan  has  done  precious  little  to  ameliorate  the  lot  of  the
 people  of  Rajasthan  and  their  conditions  remain  practically  the  same  as  that  before  the

 The  Barmer  area  of  Rajasthan  is  very  important  from  the  strategic  point  of
 view.  The  completion  of  Rajasthan  canal  has  been  hanging  fire  for  the  last  so  many  years.
 It  involves  a  huge  expenditure  which  the  state  Government  is  not  in  a  position  to  meet.
 The  Central  Government  should  come  to  the  rescue  of  the  state  Government  in  this  matter.

 There  is  acute  shortage  of  drinking  water  in  certain  areas  of  Rajasthan.  Pakistan
 has  intensified  the  deployment  of  its  forces  along  the  border  areas  of  Rajastan.  We  have  an
 uneasy  peace  with  Pakistan  on  the  Rajasthan  border.  If  the  Rajasthan  Canal  is  completed
 expenditiously,  it  will  solve  the  twiss  problems  of  famine  and  defence  in  that  State.

 At  present  China  and  other  Asian  countries  are  increasing  their  population
 along  the  international  borders.  we  should  also  do  the  same  We  should
 provide  all  the  to  For necessary  facilities  the  people  there.  increasing  our
 population  along  the  Pak  Rajasthan  border  the  construction  of  Rajasthan
 canal  is  very  important.  We  should  not  forget  that  we  lost  Kanjarkot  area  to  Pakistan
 because  we  had  no  population  there.  We  have  not  done  what  we  ought  to  have  done
 in  Rajasthan.  The  finances  of  Rajasthan  Government  are  already  running  into  red  and
 as  such  it  can  do  precious  little  in  this  matter.

 There  are  acute  famine  conditions  in  Rajasthan  and  both  people  and  cattle  are  migrat-
 ing  from  the  affected  areas.  I.  therefore.  urge  that  the  Government  should  give  grants
 without  losing  any  time.

 In  Jaipur,  there  is  acute  stortage  of  water.  The  supply  of  water  has  been  cut  by  50
 Per  cent.  The  rumour  that  Railway  Department  is  going  to  suspend  the  operation  of
 Tailways  there  because  of  water  shortage  has  generated  a  wave  of  fear  among  the  masses.
 This  should  not  have  happened.  The  Railway  Department  should  try  to  check  the  spread-
 ing  of  such  rumours.

 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  कु०  ला०  :  बीकानेर  से  जालोर  तक  राजस्थान

 के  पांच  पश्चिम  जिलों  में  sara  की  स्थिति  है  ।  इस  क्षेत्र  ar  क्षेत्रफल  बहुत  कम  है  कौर

 संख्या  केवल  27  लाख है
 ।  वहाँ  वर्षा  पिछले  तीन  वर्षों  से  बहुत  कम  हुई  है  ।  इसमें  कोई  सन्देह

 नहीं  कि  यदि  राजस्थान  कौर  नहर  नमेंदा  परियोजना  पूरी  कर  जायें  तो  इससे  मनुष्य  तथा

 पशु  दोनों  की  सदस्यों  का  समाधान  हो  सकता  है  ।  किन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  थे  दोनो

 गाएं  बहुत  बड़ी  हैं  झर  इनमें  करोड़ों  रुपये  की  लागत  जायेगी  ।  57  करोड़  रुपये  पहले  ही  ae
 किया  जा  चुका  है  ae  केवल  प्रथम  चरण  के  लिये  इतनी  ही  राशि  झर  खर्च  करनी  होगी  ।  शरत

 तारे  विषय  पर  ga:  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  |

 जहां  तक  ayer  परियोजना  का  संबंध  हम  विभिनन  राज्यों  में  करार  तय  कराने  क  ड
 |

 भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  शर्त  श्र  इस  समस्या  को  न्यायाधिकरण  को  सौंप  fear  गया

 ma  है  एक  वर्ष  में  न्यायाधिकरण  अपना  निर्णय  दे  देगा  ।  मु ग्राश। है  कि  कुछ  वर्षों  में  थे

 क्षेत्र  काफी  उपजाऊं  बन  जायेंगे  ।  किन्तु  इस  कार्य  पर  कई  करोड़  रुपये  खच  करने  होंगे  ।  कम  वर्षा

 होने  के  कारण  खोदे  गये  gal  में  पानी  कम  पड़  जाता  है  ।
 कु  ओं  से  नियमित  रूप  से  पानी  खींचने

 के  सम्बन्ध  में  राज्य  quar  केन्द्र  द्वारा  कानून  बनाना  होगा  ।

 पुत्रों  तथा
 मनुष्यों

 को  समस्या  को  सिंचाई  नहरों
 के  द्वारा  ही  हल  करना  होगा  ।

 173



 Discussion  Re.  Acuté  Drought  and  Famine  Condition  in  November  25,  1969

 Western  Rajasthan

 विभिनन  गांवों  में  बड़ी  संख्या  में  योजना परों  को  चलाने  होगा  !  हमारे  पीस  संभी  साधन  हैं  किन्तु

 पैसा  नहीं  है  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  goa  पास  प्रधान  मन्त्री  के  महल  झर  रिवोलर्विंग

 टावर  के  लिये  तो  पैसा  है  किन्तु  नलकूपों  के  लिये  नहीं  ।

 Shri  K.  M.  Madhokar  (Kesaria)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  I  completely  endorse  that
 Shri  Amrit  Nahata  has  said.  The  question  of  providing  relief  to  the  Famine-stricken

 people  is  a  humanitarian  question  and  party  politics  should  not  imported  into  this
 matter.  I  have  visited  the  drought  affected  areas  of  Rajasthan  and  from  my  personal
 knowledge  I  can  say  that  1.28  crores  of  people  have  been  badly  stricken  by  the  drought.
 The  most  important  thing  is  that  droughts  are  a  recurring  phenomenon  in  Rajasthan.

 The  famines  and  droughts  aré  not  confined  only  to  Rajasthan,  but  they  have  been
 The injurying  the  whole  country.  U.  P.  and  Bihar  are  not  immune  from  this  malody.

 most  vital  question  is  what  has  been  done  by  the  government  during  these  22  years  of

 Independence  to  fight  famines.  In  this  age  of  science  when  man  has  landed  on  the  moon
 and  when  we  have  the  example  of  the  development  of  Siberia  into  a  fertile  land,  it  sounds
 rather  strange  why  we  can  not  do  anything  with  regard  to  the  desert  of  Rajasthan.

 defects The  stagnent  position  in  this  regard  for  the  last  22  years  betrays  fundamental
 in  the  policies  pursued  hither  to.  They  are  talking  of  bumper  crop  this  year.  But  still

 paradoxically  enough  many  parts  of  Bihar  have  been  hit  by  droughts  this  year,  Money  has

 been  spent  by  the  Government  on  unimportant  projects  while  important  ones  have  been

 neglected.  This  is  the  basic  defect  in  the
 policy.

 if  Rajasthan  canal  is  completed
 on  a  priority  basis,  it  will  create  immense  irrigational  potential  and  vast  expanses  of  desert
 will  be  turned  into  waving  fertile  fields  and  side  by  side  the  rigours  of  flood  will  be

 mitigated,  I  endorse  the  views  of  Shri  Nahata  that  lands  should  be  given  on  temporary
 lease  to  indigent  people.  The  work  relating  to  small  canals  should  also  be  completed.
 Apart  from  this  the  central  Government  should  give  a  grant  of  Rs.  15  crores  to  the
 Government  of  Rajasthan  for  providing  relief  to  the  drought  victims.  The  central  Govern-
 ment  should  take  over  the  Rajasthan  canal  project  and  complete  it  because  Rajasthan
 Government  is  unable  to  complete  it.  More  employment  opportunities  should  be  created
 in  the  areas  where  people  are  finding  it  difficult  to  get  employment.  Rajasthan,  Gandak
 and  Kodi  canals  should  be  completed  so  that  Rajasthan  could  be  saved  from  famine

 permanently.

 Shri  B.  Bhargawa  (Ajmer):  The  hon.  Ministry  has  himself  admitted  the

 seriousness  of  the  situation  in  Rajasthan.  If  the  preference  is  not  given  to  the  various

 projects  in  Rajasthan  due  to  the  lack  of  resources  it  is  going  to  affect  that  state  economically,

 politically  and  socially.

 The  central  Government  give  funds  to  the  states  on  a  definite  pattern  and  on  same
 definite  principles.  These  have  to  be  changed  as  there  are  some  areas  in  the  country  which
 are  constantly  affected  by  famine  and  there  are  other  places  where  famine  occurs
 occasionally.  More  aid  should  be  given  to  the  state  where  famine  occurs  regularly,
 otherwise  the  already  existing  imbalance  between  the  various  states  will  be  increased.
 A  national  approach  should  be  adopted  to  solve  all  these  problems.  The  cooperation  of
 the  people  is  also  essential  for  the  implementation  of  the  projects,  I  would  suggest  that
 for  that  purpose  we  should  establish  close  contact  with  the  people.

 Some  relief  should  be  given  to  the  people  of  the  Nasirabad  cantt.  They  are  forced
 to  pay  levy  at  a  very  high  rate  although  the  are  under  the  grop  of  famine  for  the  last  five
 or  six  years.  Some  projects  should  be  taken  up.  there  on  priority  basis  as  it  will  make
 more  employment  opportunities  for  the  people.  I

 will  request  the  Government  to  find  out
 @  permanent  solution  to  all  these  problems.
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 ह

 With  these  words,  I  thank  the  chair  man  for  providing  me  an  opportunity  to  express
 my  views

 थी  रो०  क्७  बिडला  :  पिछले  कुछ  ast  से  राजस्थान  में  जो  कॉल  पड़  रहा  है

 va  क्य कारण  हम  देश  के  उसे  भाग  की  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  ग्रांवश्येकताओं  को  भी  पुरा  नहीं  कर  पा

 रहे  हैं  ।  अच्छे  ऊंट  जैसलमेर  sk  बीकानेर  में  ही  उपलब्ध  होतें  जिन  क्षेत्रों  में  जीपें

 भावी  नहीं  जा  सकती  उनमें  ऊट  ही  काम  में  लायें  जाते  हैं  ।  परन्तु  परकाल  की  स्थिति  के  कारगर

 कब  ऊंट  उस  क्षेत्र  में  उपलब्ध नहीं  aa  ।  झरते  मैं  चाहती हूँ  कि  सरकार  इस  मामले की  गम्भी रत

 को  इसको  हल  करेने  का  यत्न  ।

 जहंतिंक  श्रष्ययन  देल  का  सम्बन्ध  है  वह  मौके  परे  जाकर  स्थिति  का  श्रष्ययन  नहीं

 बल्कि  सम्बन्धित  श्रंघिकीरियों  को  सक्रिय  हाऊस  में  बुलाकर  सुचना  प्राप्त  कर  लेते  हैं  ate  फिर

 उसी  के  झ्रीरघार  पर  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  देते  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  लोगों  की

 नाइयों  को
 दूर

 किया  जाये  शौर  ढोरों  की  रक्षा  की  जायें  परन्तु  ऐसा  करने  का  यह  ढंग  नहीं  है  ।

 भ्रांत  इंस  संबंध  में  तुरन्त  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 नलकूपों  कौर  कुभं  को  खुदाई  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  व्यय  की  जानी  चाहिए  ।  पंचायतों

 तथा  विंकांस  खण्डों  को  इस  प्रयोजन  हेतु  जो  घन रां शि  दी  जाती  है  उसमें  से  लगभग  50  प्रतिशत

 उन  किसनों  के  पास  नहीं  पहुंचतीं  जो  नलकूप  site  लगाना  चाहते  इस  घन  का  उचित  प्रयोग

 किया  जाना  चाहिए ं।

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकार  को  चाहिए  कि  वे  किसानों  को  बिजली  की  नियमित  सप्लाई

 सुनिश्चित  करें  ।  गरीब  किसान  पम्पों  पर  बिजली  की  मोटरें  लगाने  से  डरते  हैं  क्योंकि  दिन  में

 लगभेग  बीस  बार  बिजली  बन्द  हों  जाती है  ate  उनकी  मोटरें  जल  जाती  |  सरकार  को

 ईस  बात  की  ate  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  में  इस  मामले  पर  पर्याप्त  वाद-विवाद  हो  चुका  है  शौर

 यदि  सभा  को  कोई  श्रीपति  न  हो  तो  अब  माननीय  मन्त्री  को  उत्तर  देने  के  लिए  कहा  जाये

 Shri  Ram  Charan  (Khurja)  :  We  should  also  be  given  time,  as  we  want  to  cxpress
 our  views

 सभापति  महोदय  :  यह  कोई  दलगत  प्रदान  नहीं  है  ।  श्री  हमें  माननीय  मन्त्री  को  सुनाना

 चाहिए  ।

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रत्नासाहिब

 :  राजस्थान  में  विशेषकर  इसके  पश्चिमी  भाग  में  स्थिति  बहुत  ही  गम्भीर  है  वहां
 पर  निरन्तर  ate  वर्षों  में  कम  वर्षा  हो  रही  कुछ  क्षेत्रों  में  वर्षा  बिल्कुल  भी  नहीं  हुई  इससे

 वहाँ  के  लोगों  तथा  ढोरों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  क्योंकि  वेਂ  सब  श्रधघिकतर  वर्षा  पर  ही  निर्भर

 करते  हैं  ।  इंस  वर्ष  राजस्थान  के  कुछ  भागों  में  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुजरा  है  परन्तु  पश्चिमी
 मागों  में  रंभी  भी  कमों  की  स्थिति  बनी  हुई  है  ।  राजस्थान  के

 पीड़ित  लोगों  के
 लिए  सभी  के  दिल

 में
 सहानुभूति हैं  ।
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 Wat  तक  सूग्वाग्रस्त  क्षेत्र  के  लोगों  को  सहायता  देने  का  सम्बन्ध  काम  राज्य  सरल

 का  है  जो  कि  एक  निर्वाचित  सरकार  है  ।  यह  भी  ठीक  है  कि  इस  काम  में  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य

 सरकार  की  सहायता  करनी  चाहिए  ।  कुछ  हद  तक  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  सदस्यों  को

 श्रीनिवासन  देता  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  राजस्थान  सरकार  की  सहायता  करने  में  उदारता  बरतेगी  ।

 वेद  जल  की  समस्या  एक  गम्भीर  समस्या  विशेषकर  राजस्थान  के  भागों

 कुछ  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  की  पहले  भी  कमी  परन्तु  इस  aw  कुछ  बड़े  नगरों  में  भी

 पीने  के  पानी  की  कमी  उत्पन्न होने  का  भय  वहां  पर  ढोरों के  चारे  की  सप्लाई खाद

 शादी  की  सप्लाई  जसी  अनेक  समस्याएं  हैं  ।  परन्तु  एक  बात  कहना  चाहता  हूँ  कि  पिछले  वर्ष

 की  अपेक्षा  अनाज  की  स्थिति  इस  वर्ष  भ्रमणी  है  ।  राजस्थान  के  खाद्य  ager  से  मुझे  प्रभी-प्रभी

 एक  तार  मिला  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  राजस्थान  सरकार  उसको  दिये  गये  अनाज  के  पूरे  द

 कोटे  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तार  नही ंहै  ।  अनाज  की  स्थिति  weal  तरह  नियंत्रण  में  ः

 हैं  ।  उचित  मुल्य  को  दुकानों  को  अनाज  की  सप्लाई  ग्रन्थि  तरह  की  जा  रही  है  ।  मैं  इस  बारे  में

 सभा  को  प्राइवासन  देता  हैं  कि  राजस्थान  की  सभी  उचित  श्रावइ्यकताश्रों  को  केन्द्रीय  सरकार

 हारा  पूरा  किया  जायेगा  |

 नलकूप  लगाने  के  लिए  राजस्थान  सरकार  को  एक  करोड़  रुपये  दिये  गये  हैं  ।  परन्तु
 प्रभी

 तक
 मेरे  पास  केवल  57  लाख  रुपये  की  ही  योजनाएं  हैं  ।  नलकूप  लगाने  के  लिए  उन

 न
 qa  रुपये  की  कथा  नहीं  है  ।  यदि  राजस्थान  सरकार  चाहे  तो  वह  ae  शरीक  नलकूप

 sy सकरी  है
 है  ।  उसके  लिए  उसकों  केन्द्रीय  सरकार  का  सेन  प्राप्त  है  ।  परन्तु  सभी  नलकूपों  से  मी

 पानी  उपलब्ध  नहीं  डोना  है  ।  अत  यह  भी  एक  समस्या  है  |

 शी  सनत्  नाहटा  :  जो  नलकूप  पहले  से  लग  हुए  उनके  समीप  के
 ह

 में  पाइप  लाइनों  द्वारा  पानी  सप्लाई  किया  जाना  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  वर्ष
 ष  इस

 उद्देश्य  हेतु  राज्य  सरकार  को  धन  नहीं  दिया  है  ।  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  वर्ष
 पाइपलाइन

 बिछाने  के  लिए  राजस्थान  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  देगी ;

 थ्री  श्रस्नासाहिब  fire
 :

 सर्वप्रथम  नलकूप  लगाने  होंगे  ।  यदि  कुछ  नलकूप  लगे  हुए  है ं7

 :
 नसे  ग्रामों  को  पानी  सप्लाई  करने  के  लिए  पाइपलाइनें  बिछानी  पड़ेंगी  ।  मैं  देखूंगा  कि  यदि

 कुछ
 राशि  उपलब्  की  जा  सकी  तो  ऐसा  अवश्य  किया  जायेगा  क्योंकि  हमें  पीने  के  पानी  को  समस्या

 को  हल  करने  के  लिए  विशेषकर  र/जस्थान  के  परिश्रमी  भाग  प्राथमिकता  देनी  है  ।

 राजस्थान  के  लगभग  90  प्रतिशत  ढोर  देश  के  अन्य  भागों  में  चले  गये  हैं  ।  देश  के  अन्य

 भागों  की  कौर  जाने  वाले  ढोरों  के  लिए  माग  में  चारे  दुकानों  तथा  पौने  ते  पानी  की  व्यवस्था

 राज्य  सरकार  द्वारा  कर  दी  ग  ।  ढोरों  के  संरक्षण  का  मेरे  बिचार  में  ग्न्य  कोई  ढंग  नहीं
 है  ।

 समय  यह  नहीं  बता  सकता  कि  कितने  ढोर  मर  गये  हैं  क्योंकि  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं हैं  ।

 पिछने  वर्ष  अनेक  सहायता  काय  आरम्भ  किये  गये  थे  जिन  पर  लगभग  20.38.00

 व्यक्ति  बाम  पर  लगाये  गये  इस  वर्ष  भी  राजस्थान  सरकार  अनेक  सहायता  कायें  आरम्भ  कर
 क

 रहो  है  ।  परन्तु  कई  बार  जलवायु  की  स्थिति  तथा  कठिन  मागं  होने  के
 कारण  शुरू  किये  गये

 है



 4  1601  पश्चिमी  राजस्थान  के  भयंकर  सूखा  परोरे  sate

 की  स्थिति  परं  चची

 यता  कार्य  बेकार  हो  कर  रह  जाते  हैं  ।  इसलिए  वह  सूत  करते  हैं  कि  राजस्थान  नहर  को

 पूरा  करने  का  काय  एक  महत्वपूर्ण  कायें  है  ।  गर्त  वह  भ्रधिकांदा  लोगों  को  राजस्थान  नहर  पर

 काम  देने  के  लिए  ले  जा  रही  है  !  मेरे  विचार  में  उनका  यह  हृ ष्टि कोश  गलत  नहीं  है  ।

 eft  अमृत  नाहटा  :  राजस्थान  सरकार  का  मत  है  कि  यदि  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  सहायता

 किये  आरम्भ  कर  दिये  गये  तो  लोग  राजस्थान  नहर  पर  काम  करने  नहीं  जायेंगे  ।  इसलिए  वह

 अकालग्रस्त  क्षेत्रों  में  सहायता  सकाय  नहीं  कर  रही  ! है  ।

 थ्री  भ्रन्नासाहिब  हम  राजस्थान  सरकार  का  ध्यान  त्रुटियों  की  शोर  सकते

 परन्तु  यह  कहना  कि  राजस्थान  सरकार  झपने  लोगों  पर  ध्यान  नहीं  देती  उचित  नहीं  है

 राजस्थान  सरकार  को  केन्द्रीय  गप्रष्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  किये  सहायता

 कार्य  आरम्भ  कर  देना  चाहिए  |  नवम्बर  के  तीसरे  सप्ताह  में  केन्द्रीय  सरकार  का  एक  अघ्ययन

 दल  स्थिति  की  जांच  के  लिए  वहां  पर  भेजा  गया है  ।  राजस्थान  सरकार  से  पुरा  ब्यौरा  प्राप्त

 होने  पर  wears  दल  अपना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  में  प्रतीक  समय  नहीं  लेगा  |

 मुझके  पूरा  विश्वास  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  राजत्थान  सरकार  स्थिति  पर

 काबू पा  सकेगी  ।

 Sbri  Ram  Charan  (Kburja)  :  Iwant  to  know  whether  the  hon.  Minister  is  prepared
 to  give  assurance  to  the  House  to  the  effect  that  Rajasthan  Canal  will  be  completed  very
 soon  ?  crores  of  rupees  are  being  spent  on  the  famiiy  planning  programme  and  on  the
 beautification  of  Delhi.  These  funds  can  be  utilized  for  the  completion  of  the  Rajasthan
 Canal.  All  the  concerned  ministers  of  the  Central  Government  should  open  their  branches
 in  Rajasthan  to  see  and  experienee  the  difficulties  there.

 श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :  क्या  मानसून  राज्य  की  अ्रथवा  केन्द्रीय  समस्या  है  ;

 श्री  देवकी  नन्दन  पटोदिया  :  एक  ही  जिले को  श्रकालप्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किये

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  जब  कि  aaa  अन्य  जिलों  में  भी  अकाल  पड़ा  gare  ?

 et  न०  कण  सांघी  :  क्या  राजस्थान  नहर  परियोजना  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने
 हीथ  में  लेने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  है  क्योंकि  ऐसा  करने  से  सारी  स्थिति  ही  बदल  जायेगी  ?

 श्री  अमृत  पाकिस्तान  को  प्रतिवर्ष  दस  करोड़  रुपये  दिये  जा  रहे  हैं  ।  दिल्‍ली  को

 सुन्दर  बनाने  के  लिए  भी  पर्याप्त  मत  न्यय  किया  जा  रह  है  ।  इस  धन  को  राजस्थान  नहर  को

 पूरा  करने  पर  व्यय  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 भो  श्रस्तासाहिब  fart  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अध्ययन  दल  को  वहां  भेजे  जाने  का  एक

 उदेश्य  काम  में  समन्वय  लाना  है  ।  इस  दल  में  सभी  मंत्रालयों  के  प्र  ba  | नि
 fer &  वे  समस्या  के  सभी

 पर  विचार  करेंगे  ।
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 जहां  तक  राजस्थान  नहर  का  सम्बन्ध  है  यदि  साधन  उपलब्ध  हुए  तो  इशको  थोड़े  समय

 में  पुरा  करना  सम्भव  होगा  ?

 इसके  पहचान  लोक-सभा  26  1969/5  श्रग्रहायण  [891

 के  ग्यारह बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the tee  Clock  on  Wednesday,  the  26th

 November,  196%  )/  Agrahayana  5,  1891  (Saka).
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